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 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock,

 SPEAKER  im  _  the
 Chair]

 [Mr,  Deputy

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 राष्ट्रीय  सहकारिता  झायोग  के  लिए  मांग

 908  भरी
 सग

 :  क्या  वाणिज्य
 सभा  लागरिक  हय  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  बा  :

 के)  क्या  इंडियन  कोआपरेटिव  कांग्रेस  ने  माग  की  है
 हि  सहकारिता  झ्ायोग  की  नियुक्ति  की
 वय,  भौर

 हक
 यदि  हा,  तो  सरकार  द्वारा  श्स  वार  में  क्‍या

 की  जा  रही  हैं  ?

 जाणिम्य,  मागरिक  पूति  भौर  सहकारिता  मंतालय  में
 स्व  मंत्री  (श्री  कृष्ण

 मि
 गोयल  )

 ध्
 नयी

 बल्ली  में  9  से  32  मार्च,  979  को  हुई  भाठवी
 आरतीय  सहकारी  काप्रेस  से  सिफारिश  की  हैं  कि  एक

 ह  ह
 सहकारी  भ्रायोग

 1
 बत  किया  जाये  जो  सह-

 झादोलन  के
 फु

 का  अध्ययन  करे  और
 सहफारी  समितियों  को  कार्यात्मक  कुशलता  में  सुधार
 करने  के  लिए  'उपायो  का  सुझाव  दे  1

 |
 (छ)  राष्ट्रीय  सहकारी  झायोग  मियुकत्त  करने  का

 अस्लाव  पहले  ही  सरकार  के  विचाराधीन  हैं।
 99  LSI

 भरी  सुभाष  भाहुआ.  माननीय  उपाध्यक्ष  जी,
 मैं  माननीय  जी  से  यह  जानना  चाहगा.  कि  जब  सरकार
 फे  पास  राष्ट्रीय  श्रायोग  के  गठन  का  विचार  चल  रहा  है
 और  यह  प्रस्ताव  उस  के  विचाराधीन  है,  तो  क्या  सरकार
 ने  कुछ  विशेष  मुह्े  झायोग  को  देने  के  लिये  तय  किये
 है  जिन  पर  यह  भायोग  विचार  विमश  कर  सके  और  ये
 मुद्दे  कौन  से  है  ?

 शी  कृष्ण  कुमार  गोयल  जैसा  कि  उत्तर  मे  कहा  है
 कि  यह  शभ्रायोग  बनाने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  और
 जैंसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  है  कि  i979  में
 सहकारी  प्लान्दोलन  प्रपने  75  वर्ष  पूरे  कर  लेगा,  इस
 बीच  के  समय  में  इस  प्रान्दौलन  का  देश  के  प्रन्दर
 काफी  प्रसार  हुआ  है  t  इस  में  काफी  पूजी  लगने  के
 साथ  ही  साथ  8  करोड़  सदस्य  इस  के  बने  हैं  लेकिन
 इस  के  साथ  हो  साथ  कई  समस्याये  भी  बढी  है,  विशेषकर
 सारे  देश  के  भन्दर  जो  सहकारिता  का  प्रसार  ह््भा  है,
 विकास  हुआ  है,  वह  इस  प्रकार  का  प्रसतुलित  विकास

 है  कि  कई  राज्य  सहकारिता  की  दृष्टि  से  काफी
 सत  हो  गये  है  ।  झौर  कई  राज्य  सहकारिता

 की  दृष्टि  से  विकसित  नहीं  हो  पाये  ।  इस  के  कारणों
 की  खोज  करना  है  कि  क्‍या  कारण  हैं  कि  सरकार  के
 इतने  प्रयास  करने  के  बाद  भी  सहकारिता  की  दृष्टि  से
 विभिन्न  राज्या  मे  प्रसतुलन  रहा  है  a  इस  के  साथ  साथ
 केन्द्र  और  राज्या  में  सढ़कारिता  की  दृष्टि  से  किस
 प्रकार  के  सम्बन्ध  होन  चाहियें,  इस  पर  विचार  करना  ।
 सहकारिता  का  धी  री  टायर  या  फार  टायर  सिस्टम  रखा
 जाए  इस  पर  विचार  करना  है  1  य  जो  भिन्न  भिन्न  मुद्दे
 है  इन  मुद्दों  पर  विचार  करने  के  लिये  इस  भ्रायोग  की
 स्थापना  करने  के  बार  मे  सरकार  विचार  कर  रही
 है।

 श्री  सुभाष  प्राटभ  माननीय  उपाध्यक्ष
 महीदय,  यह  सही  है  कि  सहकारिता  प्रान्दौनन  ग्रामीण
 क्षेत्रो  में  बहुत  अधिक  विकसित  हा  चुका  है  जौर  इस
 के  करीब  झाठ  करोड़  सदस्य  है  ?  म

 |
 प्रास्दोलन

 हमारे  देश  में  75  साल  से  चल  रहा  है।  इस  के  चलते  हुए
 आज  भी  हमारे  ग्रामीण  भाइया  में  सहकारिता  भ्रान्दोलन
 वे  प्रति  झ्विश्वास  की  भावना  पनप  रही  है।  इस  का
 कारण  है  कि  सहकारिता  अ्रान्दौलन  में  राजनीतिजञों
 का  अभ्रनाधिकार  हस्तक्षेप  होता  है।  इन  सारी  बातो  पर
 विचार  करने  के  लिए  भ्रायाग  का  शीघ्र  से  शीघ्र  गठन
 कब  तक  हो  सकेगा  ?

 गमी
 झ

 गोयल  श्रीमान  जैसा  कि  मैंने
 कहा  कि  के  प्रति  भ्रविश्वास  है  लेकिन  इस
 में  भी इकार  नहीं  किया  जा  सकता  है  कि  भ्रगर  हम  समाज
 बो झन्दर  सामाजिक  और  स्‍ग्रारथिक  परिवर्तन  लाता  चाहते
 हूँ  तो  सहकारिता  पर्मावश्यक  है  a  यह  अविश्वास
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 क्यों  है  ?  इस  के  कारणों  को  दूर  करना  है  इसी  दृष्टि
 से  हम  आयोग  को  स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रए
 है  1  जैसा  आपने  कहा,  यहू  भी  सही  है  कि  इस  में  राज-
 नीतिक  दृष्टि  से  हस्तक्षेप  है।  इस  दृष्टि  से  भी  हम  इसकी
 स्थापना  पर  विचार  कर  रहें  हैं  ।

 श्री  भागोरण  कथर  :  माननीय  मत्री  जी  से  मै
 बह  जानना  चाहता  हू  कि  पिछले  सालो  में  सहकारिता

 में  जो  गड़वडिया  पैदा  हुई  है  और  सहकारिता
 आस्दोलन  के  माध्यम  से  जैसा कि  मन्ती  जी  ने  बताया-
 किसी  राज्य  को  लाभ  हुआ  जौर  किसी  राज्य  को  नुकसान

 हु,
 बह्त  से  गरीब  लोगो  को,  किसामो  को,  खास  कर

 हरिजनों  झौर  भादिवासियों  को  नुकसाभ  हुभा,
 सो  क्या  ह । द  यह  भ्रायोग  गठित  होगा  तब  जांच  के  लिये
 इन  मुद्दों  को  भी  उस  के  सामने  रखा  जायेगा  यथा  कोई  और
 सस्था  बनायी  जायेगी  जिस  से  कि  जो  ये  गड़बडिया
 पैदा  हुई  है  उन  को  सुधारा  जा  सके  ?

 थमी  कृष्ण  शोल  जैसा  कि  मैने  प्रारम्भ
 में  कहा  कि  11  ने  सरकार  के  भामने  हैं  कि  इतने
 अयास  करने  के  बाद  भी  सहकारिता  आन्दीलन  जिस
 गति  से  बढ़ना  आहिये  था,  कितना  विश्वास  लोगो  में
 इस  के  प्रति  होना  चाहिये  था  वहू  क्यो  नहीं  हो  पाया  है  ।
 इसी  दृष्टि  से  विचार  हो  रहा  है  1  जहां  तक  गरीब  लोगा
 के  सहकारिता  भान्दोलम  से  नुकसान  का  सम्बन्ध  है,
 इस  के  बारे  में  मैं कहना  चाहता  हूं  कि  इस  का  इम्प्लोमेंटेशन
 राज्यो  से  मौधे  सम्बन्धित  है  ।  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार
 और  शाज्य  सरकारों  के  सम्पर्क  का  भी  प्रश्न  आता  है
 और  यह  प्रश्न  भी  भाता  है  क्षि  हम  किस  प्रकार  से  इस
 को  गति  प्रदान  कर  सके  ।

 एक  साममीय  सदस्य
 बदनाम  भी  बहुत  ह््भा  है  ।

 सहकारिता  प्रान्दोलन

 ष्मी  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  माननीय  उपाध्यक्ष
 महोदय,  में  भालनीय  सदस्य  को  इस  भावना  से  सहमत
 नही  हु  कि  यह  बदनास  हुआ  है  ।  आज  हमारे  देश  में
 सहकारिता  की  दृष्टि  से  इस  प्रकार  के  प्रोजैक्ट  है  जेसे
 कि  श्फको  शोर  भामुल,  जो  कि  न  केवल  देश  के  अन्दर
 बल्क  प्रन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  भी  ख्याति  प्राप्त  कर  रहे  है  t
 कही  कुछ  कमजोरिया  है  जिन्हें  दूर  करना  पड़ेगा  t
 इसी  दृष्टि  से  आयोग  की  स्थापना  पर  विचार  हो  रहा
 है  ।  बस  कौन  से  मतालय  और  विभाग  हैं  जिन  का
 सहकारिता  से  सग्बन्ध  है,  इस  सब  पर  विचार  विमर्श
 चल  रहा  है  श्लौर  जैसे  ही  विचार  पूरा  हों  जायेगा,
 इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 थी  अतर्भुत  उपाध्यक्ष  महोदय,  सहकारिता
 आन्दोलन  का  एक  बडा  व्यापक  क्षेत्र  है।  मंत्री  महोदय  ने
 यह  नही  बताया  कि  च्स  के  बारे  में  जो  आयोग  बैठेगा
 उस  का  क्या  स्वरूप  होगा,  भौर  उस  का  कोई  समयबद्ध
 क्रायेक्रम  होगा  कि  कितने  समय  के  धन्दर  वह  अ्पता
 काम  पूरा  कर  लेगा  ?

 भरी  कृष्ण  कुमार योजल  मेने  पहले  निवेदन
 किया  है  कि  सहकारिता  का  भिन्न-भिन्न  मंत्रालयों  से
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 सम्बन्ध  है।  रूरल  केडिट  का  सीधा  सम्बन्ध  कषि  मंत्रालय
 से  है।  इन  सब  पर  विचार  विमर्श  किया  जा  रहा  है  कि
 कौन  कौन  से  विभाग  या  डिपार्टमेट्स  है  भौर  उत  के  कौन
 बौन से  क्षेत्र  है  ।  वे  सब  क्षेत्र  भ्रौर  रेफरेस  तय  करने  हैं
 जिस  के  कि  झाधार  पर  कमीशन  की  निषुक्ति  हो  सके  n
 इस  सब  पर  विचार  विमर्श  हो  रहा  है  ,  बातचीत  हो  रही  ;
 है,  पत्र  व्यकहार  हो  रहा  है  ।  इस  बातचीत  के  बाद  और
 विचार  विमर्श  के  बाद  जब  एक  रूप  या  योजना  सामने

 श  ्
 आयोग  की  स्थापना  पर  निर्णय  लिया

 जायेगा  ।  लेकिन  सिद्धान्त  रूप  से  यह  तय  किया  गया
 कि  आज  की  स्थिति  के  भ्न्दर  इस  प्रवार  का  आयोग
 बनाना  आवश्यक  है  I

 Pecline  in  Import  of  Raw  Cashewnuts
 after  Canalisation

 *909  SHRI  AHSAN  JAFRI:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  import  of  raw  cashew-
 nuls  declined  after  canalisation;  if  so,
 what  are  the  reasons  thereof  and
 what  arrangement  Government  have
 made  for  importing  raw  Cashewnut
 a  larger  quantities  in  the  interest
 the  indigénous  Industry;

 (b)  whether  producing  countries  0
 Africa  are  supplying  raw  cashewnuts
 to  other  countries:  if  so,  what  are  the
 reasons  that  the  suppliers  have  divert-
 ed  their  exports  in  larger  quantity
 from  the  traditiona]  buyer-India,

 (c)  whether  annually  2  lakh  tonnes
 were  being  imported  by  the  Private
 Sector  before  canalisation  of  Raw
 Cashewnuts:  and  what  are  the  rea-
 sons  for  decline  of  this  import  to
 5722  tonnes  to  date  after  canalisa-
 tion;  and

 (d)  whether  other  importing  coun-
 tries  from  the  same  source  have  in-
 creased  their  offtakes  considerably;  if
 so,  why  Union  Government  are  not
 {aking  appropriate  action  in  increas-
 ing  their  quantum  of  imports?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  to
 (d).  A  statement  is  laid  on  the  Table

 of  the  House,
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 Statement

 (a)  Due  to  increase  in  the  proces-
 sing  facilities  and  lower  collection  in
 the  countries  which  have  been  our
 -raditional  suppliers  as  well  as  entry

 of  new  countries  in  the  field  of  proces-
 sing  of  cashew,  ther2  has  been  a  dec-
 line  in  the  import  of  raw  cashew
 into  India.  Steps  ta'ten  to  arrest  the
 declining  trend  jactude  entering  into
 ‘ong-term  commitments  for  pur-
 -hase  of  entire  exportable  surplus

 ven  by  paying  higher  prices  and  tap-
 ping  new  sources  of  suppiy.

 (b)  Pursuant  to  the  policy  of  diver-
 sification  of  their  exports,  certain  pro-
 ducing  countries  have  divertec  part  of
 their  available  exportable  surplus  te
 other  countries.

 (c)  The  quantity  of  cashew  im-
 ported  in  the  year  immediately  pre-
 ceding  canalisation  was  4.63  inkh  ton-

 ‘es.  The  import  in  1970-71  was  2.69
 ch  tonnes  and  the  import  steadily
 ‘reased  thereafter  to  i.98  lakh
 ane;  in  1972-73.  Import  started

 tleclining  thereafter  due  to  reasons
 mentioned  in  reply  to  part  (a)  above.

 (d)  There  has  been  an  increase  in
 the  off-take  of  raw  cashew  मए  other
 importing  countries  from  our  tradi-
 tional  sources.  Negotiativns  were  con-
 ducted  at  Government  ievel  wth  our
 traditional  suppliers  for  a  stabilisation
 in  supplies.

 SHRI  AHSAN  JAFRI:  Previously
 also  many  questions  had  been  asked
 and  ready  made  answers  had  veen
 given.

 The  main  object  of  the  question  is,
 after  the  canalisation  of  the  raw
 cashew  imports,  has  there  been  any
 decline  or  not?  The  object  of  the  ca-
 nalisation  policy  as  given  by  the  Gov-
 ernment  was  to  arrange  regular
 timely  adequate  import  and  to  =  ar-
 range  import  at  a  competitive  price.
 In  replv.  it  has  been  stated  that  we
 are  trying  to  get  it  even  at  a  higher
 price.  Another  reason  for  the  decline
 in  the  import  of  raw  cashew  is  that
 they  have  changed  the  way  and  they
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 have  also  established  their  own  pro-
 cessing  plant  and  they  do  not  want
 to  go  on  exporting  their  products  to
 India  only.  With  the  canalisation,
 the  import  had  gone  down.  Previous-
 ly  import  to  India  was  50  per  vent
 in  ‘1977.  In  1972,  it  was  45  per  cent.
 The  total  export  of  the  raw  cashew
 nuts  from  the  producing  countries—
 Brazil,  Kenya  ang  others  was  43
 Per  cent  in  1974,  In  1977  it  was  2l
 per  cent.  The  reasons  given  are  not
 .atisfactory.  There  is  a  continuous
 decline  in  import,  The  reasons  men-
 tioned  are  not  satisfactory.

 MR.  DEPUTY  SPEAKER:  You  put
 the  question

 SURI  ASHAN  JAFRI:  Before  ]  put
 the  question,  I  would  like  to  point  out
 that  our  export  to  China  and  Brazil
 has  increased  from  50,000  tonnes  to  4
 lakh  tonnes.  When  we  are  ready  to
 purchase  at  a  higher  price,  why  our
 imports  of  cashew  nuts  are  going
 down  day  by  day?

 aft  झारिफ  बेग,  श्रीमान,  जैसा  कि  माननीय  सदस्य
 ने  कहा  कि  कैनेलाइजेशन  से  इस  का  इम्पोर्ट  गिरा  है
 यह  बात  नही  है  t  भ्राप  देखेंगे  कि  इस  का  वैनेलाइजेशन

 ]  सितम्बर,  :970  को  किया  गया  1  झौर  970-
 7  के  आंकड़े  बढ़  कर,  970-71  में  जो  हमारा

 इम्पोर्ट  था  वह  GO  लाख  टन  था  बहे  972-73
 में  बह  कर  i  १४  लाख  टन  हो  गया  |  श्स  से  स्पष्ट  है
 कि  कैनेलाइजेशन  से  हम्पोर्ट  नही  गिरा  है  बल्कि  इस
 का  कारण  यह  ह्थ्ा  है  कि  जिन  देशों  से  हम  कैश्यू
 मंगाते  थे  वहा  पर  उस  का  उत्पादन  कम  है  भ्रा  है,  और
 उन  लोगो  मे  वहा  पर  प्रासेसिंग  यूनिट  तैयार  किये  है  ny
 साथ  ही  साथ  उन  मार्केट्स  के  अ्न्तगंत  जो  उन्‍्हों  न ेडाइवसि-
 फिशेशन  किसा  है  हमारे  इम्पोर्ट्स  पर  इस  का  प्रभाव
 पडा  है  t

 SHRI  AHSAN  JAFRI.  This  is  not
 correct  that  their  production  has  gone
 down.  I  have  mentioned  that  ex-
 port  to  Brazi)  and  China  has  cone
 up  from  50,000  tonnes  to  lakh  ton-
 nes,  Their  production  has  gone  up.  In
 previous  answers  it  has  also  been
 mentioned  that  we  are  going  to  set
 up  ind  genous  industries  in  the  ¢ccunt-
 ry  and  correct  and  help  it  by  our
 own  indigenoug  production.  I  would
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 like  to  know  since  we  have  come  to
 the  conclusion  that  we  have  to  pro-
 duce  our  cashewnuts  here  and  our
 own  plantation  we  have  to  establish
 here,  what  steps  have  been  taken  in
 thig  regard.  One  plantation  can  give
 production  after  seven  years.  Tull  to-
 day,  what  have  they  done?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  MOHAN  DHARIA):-  As
 the  House  is  well  aware,  the  cashew
 nut  producing  countries  have  started
 their  own  processing  and  naturally.
 they  are  reluctant  to  give  ‘nore
 cashewnuts  to  any  country,  Sec-
 ondly,  for  the  information  of  the
 House  I  can  say  that  production  in
 foreign  countri:s  ha,  also  gone  down.
 In  Tanzania  from  1,14,000  tonnes  in
 i970-7,  it  has  come  to  70,000

 tonnes

 In  Mozambique,  from  .78  lakh  ton-
 nes  in  1970-71  it  has  come  down  to
 65,000  tonnes.  Similarly  in  Kenya
 from  19,400  tonnes  it  has  come  down
 to  7,000  tonnes.  These  are  the  tradi-
 tional  countries  from  which  we  u;ed
 to  import

 So  far  as  Brazil  its  concerned,  the
 transport  cost  is  too  high  and  under
 the  circumstances,  we  have  also  to
 take  care  that  we  are  competitive  So,
 our  imports  have  come  down  fiom
 .89  lakh  tonnes  to  hardly  20  to  25,000
 tonnes,  Under  the  circumstances,  the
 only  way  is  to  have  our  indigenous
 production  and  therefore,  the  Cashew
 Corporation  of  India  has  taken  a  lead
 in  this  matter,  We  have  requested  not
 only  the  traditional  areas  of  the  State
 Governments  but  also  Orissa,  Madhya
 Pradesh,  Karnataka,  Maharashtra,
 Tamil  Nadu,  even  Tripura  and  As-
 sam,  all  over  the  country  wherever
 cashewnuts  could  be  grown,  to  grow
 cashewnuts.  We  have  prepared  our
 own  schemes.  We  are  discussing  with
 them.  Some  of  the  schemes  have  been
 approved  also,  We  are  well  aware
 of  this  problem  and  all  the  possible
 emphasis  will  be  given  in  producing
 cashewnuts  in  our  own  country,
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 SHRI  SUBHASH  CHANDRA  BOSE
 ALLURI:  Regarding  the  plantation  of
 Cashewnuts  and  imports,  is  there
 any  coordination  between  the  Civil
 Supplies  Ministry  and  the  Agricul- ture  Ministry?  What  is  the  price  they; are  paying  to  the  farmers  and  what
 is  the  price  at  which  they  are  im-
 porting  cashewnuts.  Prey  ously,  the
 farmer  was  getting  a  much  higher
 price,  Now  it  is  not  the  remunerati-
 ves  price  that  the  farmer  is  getting.
 What  will  be  the  coordination  bet-
 ween  the  Civil  Supplies  Ministry  and
 the  Agriculture  Ministry  in  order  to
 see  that  after  g  few  years  at  least,
 we  should  be  in  @  position  to  export
 our  cashewnut,  to  other  countries
 rather  than  importing  it?

 SHRI  MOJTAN  DHARIA:  There
 should  be  no  misaprehension

 What  we  imrort  is  the  raw  cashew-
 nuts  What  we  export  is  the  pro-
 cessed  cashewnuts.  Again,  please  do
 not  forget  that  if  we  import  25  per
 cent,  there  is  an  obligation  on  the
 processor  to  export  nearly  75  per  cent
 more.  That  sort  of  arrangement  is
 there.  It  would  not  be  correct  to  say
 that  we  are  importing  raw  cashewnuts
 for  consumption  within  the  country.

 We  are  well  aware  of  the  point  of
 better  coordination.  In  this  context,
 we  have  taken  up  the  matter  with  all
 the  State  Governments  and  we  would
 very  much  like  to  take  up  massive
 programmes.  You  know,  fortunately
 for  cashew  plantation,  it  could  be  a
 programme  of  afforestution  also.  §0,
 it  could  be  clubbed  with  the  planta-
 tion  plus  afforestation.  It  is  on  these
 lines  that  we  have  requested  the
 State  Governments  to  go  ahead.  In
 some  areas,  there  is  some  difficulty.
 There  also,  so  far  as  afforestation  is
 concerned,  there  are  lands  with  the
 State  Governments  reserved  and  I
 have  told  them  to  give  priority  to
 afforestation-cum-cashew  plantation
 wherever  possible.

 SHRI  SUBASH  CHANDRA  BOSE
 ALLURI:  What  is  the  price  the
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 farmer  is  getting
 price  of  import?

 and  what  is  the

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  I  do
 agree  that  the  prices  should  be  re-
 munerative  and  to  thet  extent,  we
 shalj  maintain  the  party,

 SHRI  SUBHASH  CHANDRA
 BOSE  ALLURI.  I  wanted  to  know
 the  difference  between  the  two  pri-
 ces?

 SHRI  MOHAN  QYHARIA:  By  and
 large  it  is  the  same  a  bit  lower.

 SHRI  K  MALLANNA:  The  second
 part  of  this  question  has  not  been
 answered  clearly.  The  question  is:

 “Whether  producing  countries  of
 Africa  are  supplying  raw  cashew-
 nuts  to  other  countries;  if  so.  what
 are  the  reasons  that  the  suppliers
 have  diverted  their  export;  in  lar-
 ger  quantity  from  the  traditional
 buyer—India?”
 So,  it  is  not  the  question  of  grow-

 ing  cashewnuts  by  foreign  countries
 but  it  is  the  question  of  diverting
 their  exports,  The  answer  given
 is:

 “Pursuant  to  the  policy  of  diver-
 sification  of  their  exports,  certain
 producing  countries  have  diverted
 part  of  their  available  exportable
 surplus  to  other  countries.”

 May  I  know  from  the  hon.  Minister
 the  reason  for  the  diversification  of
 these  exports  from  India  to  other
 countries?  Are  we  not  giving  them
 a  remunerative  price?

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  No  count-
 ry  would  like  to  depend  only  on
 one  market.  Naturally,  we  are  also
 making  efforts  for  diversitication  80
 far  as  our  products  are  concerned.
 So,  there  ig  nothing  unnatural,  We
 are  trying  to  give  them  good  price
 but  we  cannot  be  un-competitive  in
 the  world  market.

 The  House  is  well  aware  that  there
 is  a  crash  of  prices  of  cashewnuts  in
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 the  international  markets.  Even  so
 far  as  the  export  of  cashewnuts  are
 concerned,  the  fall  in  prices  78  40  yer
 cent  as  compared  to  last  year.

 SHRI  K.  A.  RAJAN:  In  regard
 to  cashewnuts,  what  has  been  stated
 in  the  reply  are  the  real  facts  which

 we  are  facing  because  of  the  deveiop-
 ment  in  the  exporting  countries  and
 because  of  their  Own  processing  iac-
 tories.  Th.s  question  can  only  be
 solved  by  having  our  own  plantations
 on  a  very  high  scale.

 I  would  like  to  ask  the  hon.  Minis-
 ter  whether  the  Government
 of  Kerala  has  submitted  a  massive
 scheme  of  this  plantation  of  cashew  and
 has  sought  the  aid  and  whether  any
 steps  have  been  taken  on  that  matter.

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  _  Sir,  the
 Government  of  Kerala  have  sent
 their  scheme  of  having  plantation  in
 about  12,000  hectares  of  additional

 and,  but  unfortunately  it  has  not
 been  possible  for  them  to  have  the
 physica]  possession  of  the  land  and
 it  has  been  possible  only  to  have
 about  2500  hectares  of  land  and  to
 extent  they  have  revised  the  sche-
 me  and  we  are  processing  it  very
 fast,  but  at  the  same  time  I  would
 like  to  say  to  this  House  that  the
 polices  of  some  of  the  State  Govern-
 ments  have  also  done  great  harm  to
 this  whole  export  trade  of  cashew.

 aft  लालजो  भाई:  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  केरल
 सरकार  ने  ऐसी  योजना  'भभेजी  है,  में  जानना  चाहता
 हैं  कि  फेरल  के  भ्रलावा  और  कौन  कौन  सी  सरकारों
 ने  ऐसी  योजना  भेजी  है  झौर  केन्द्रीय  सरकार  की  उन
 पर  बया  प्रतित्रिया  है  ?

 श्री  ध्रारिफ  बेग  जिन  राज्य  सरकारो  ने  इस
 प्रकार  की  योजना  भेजी  है,  उन  में  केरल,  कर्नाटक,
 114:  और उड़ीसा  हैं।  उत्हो  ने  जो  योजनाएं  भेजी  हैं
 उन  पर  विचार  हो  रहा  है  भर  केन्द्रीय  सरकार  इस
 जात  की  पूरी  कोशिश  कर  रही  है  कि  पूरे  देश  में  जहां  जहाँ
 भी  हम  काजू  की  उपज  कर  सकते  हैं,  यह  करें
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 Penalty  imposed  on  Rourkely  Steel
 Plant  by  Collector  of  Central  Excise,

 Bhubaneswar

 *9l0.  SHRI  MANORANJAN  BHA-
 KTA:  Will  the  DEPUTY  l‘RIME  MI-
 NISTER  AND  MINISTER  OF  SIN-
 ANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Collector,  Central
 Excise,  Bhubaneswar,  has  imposed  a
 penalty  of  Rs.  0  Jakhs  on  Rourkela
 80९०  Plant,  a  Unit  of  Steel  Authority
 of  India,  for  supply  of  duty  paid  steel
 sheets  cut  to  different  sizes  to  De-
 fence  Department,

 (b)  whether  the  said  Collector  has
 also  imposed  heavy  penalties  on  the
 Rourkela  Steel  Plant,  Government  of
 Orissa  Undertakings  for  imports  of
 goods  through  Paradeep  Port;  and

 (e)  if  so,  what  is  the  ieuction  of
 Government?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)  to
 (c).  A  statement  is  laid  =  on  tne
 Table  of  the  House.

 Statement

 (a)  It  a  fact  that  the  Collector  of
 Central  Excise,  Bhubaneswar  hus  im-

 posed  a  penalty  of  Rs.  0  lakna,  on
 Rourkela  Steel  Plant,  a  Unit  of  Steel
 Authority  of  India,  under  Rule  73Q
 of  the  Central  Eacise  Rules,  1944,  in
 respect  of  clearance  of  gas  cut,  ma-
 chined  and  otherwise  finished  special
 armoured  steel  plates  manufactured
 in  the  Special  Plate  Mills  of  the
 Plant  held  by  the  Collector  as  Cla-
 Sifiable  under  item  68  of  Centra!  Ex-
 eise  Taff  but  cleared  bs  the  Rour-
 kela  Steel  Plant  without  payment  of
 duty  and  compliance  of  other  Cen-
 tral  Excise  formalities  and  sent  to
 the  Armoured  Vehicles  Factory,
 Avadi,  Madras,  for  use  in  the  pro-
 duction  of  Armoured  Fighting  एलान
 cles  These  ‘machined  ani  finished’
 plates  were  held  by  the  Collector  as
 components  parts  of  armoured  vehi-

 _—
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 cles.  These  plates  were  alleged  to
 have  been  manufactured  in  aceurd-
 ance  with  the  drawing  and  design
 specifications  for  armoured  vehicles
 and  were  suupplied  in  a  set  of  28
 Plates.  The  Collector  held  that  a
 different  product  distinct  from  the
 original  steel  plate  on  which  duty
 had  been  paid  was  manufactur-
 eq  and  as  such  was  liable  to  duty
 under  item  68  of  the  Central  Excise
 Tariff}  The  Collector  held  that  the
 Rourkela  Steel  Plant  did  not  give
 the  material  facts  and  furnish  infor-
 mation  regarding  the  roal  nature  of
 the  goods  in  the  Central  Excize  Class
 ification  List  and,  as  such,  violated
 Rule  73Q  of  Central  Sxcise  Rules.
 The  value  of  these  plates  cleared
 durmg  the  period  from  .3  75to  313.77
 which  were  considered  by  the  Col-
 lector  as  component  parts  of  armour-
 ‘d  fighting  vehcles  wis  Rs.  15,  16,
 5l,  373  45  and  the  duty  involved  was
 Rs.  15,  36,  543.74  at  a  rate  of  l  per
 cent  ad  valorem,

 (०)  The  Collector  has’  not  imposed
 any  penalty  on  the  Rourkela  Steel
 Plant  or  any  Government  of  Orissa
 Undertaking  tor  import  of  80095
 throuhg  Paradeep  Port.

 (ce)  The  order  passed  by  the  Col-
 Hector  of  Central  Excise,  Bhubaneswar
 38  under  appeal  to  the  Central  Board
 of  Excise  and  Customs  and  the  ap-
 peal  cc  be  ng  heard  at  Calcutta  today.
 Since  the  matter  is  under  appeal,
 Government  would  not  like  to  ex-
 press  any  views  on  the  merits  of  the
 Collector’s  order.

 SHRI  MANORANJAN  BHAKTA:
 Mr,  Deputy-Speaker,  Sir,  the  state-
 ment  made  by  the  hon.  Minister  here
 reveals  a  very  serious  maiters  that
 many  of  the  public  undertakings  are
 not  following  the  Exeise  rules  faith-
 fully  and  it  is  a  very  serious  affair
 since  a  large  number  of  public  under-
 takings  are  working  in  the  country.
 So,  I  would  like  to  know  particularly
 from  the  hon.  Minister  whether  he
 would  like  to  inquire  into  the  matter
 of  public  undertakings  ahout  eacise
 matters  and  whether  he  would  like  to
 study  the  whole  matter  oy  not.
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 SHRI  SATISH  AGARWAL:  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  the  laws  of  the
 land  are  applicabale  to  all  including  the
 public  sector  undertakings.  In  this
 particular  case  it  was  found  out  by
 the  Collector  that  the  Rourkela  Steel
 Plant  had  sold  certain  articles  duritg
 the  period  975—-977  without  main-
 taining  any  records,  without  paying
 duty,  and  the  goods  c.eared  were  to
 the  tune  of  Rs.  5  crores  on  which  a
 duty  of  one  per  cent  unaer  item  68
 was  charged,  That  comes  to  Rs.  75
 Jakhs  und  that  is  why  a  penalty  of
 Rs.  40  lakhs  was  also  smposed.  So
 we  do  not  differentiate  in  ‘vetween
 this  sector  and  that  sector,  whether
 private  or  public.  The  appeals  of  this
 Rourkela  Steel  Plant  are  pending  be-
 fore  the  Central  Board  of  Excise  and
 Customs  and  I  am  told  that  they  are
 being  heard  today  at  Culcutta.  So,
 it  will  not  desirable  tu  say  more  on
 the  merits  ang  demerits  of  the  cuses

 SHR]  MANORANJAN  BHAKTA:
 Sir,  the  thing  is  whether  he  is  going
 to  inquire  into  the  affairs  of  the  pub-
 ९  undertakings  in  view  of  this,  which
 came  to  light.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Now,
 you  come  to  the  second  Supplemen-
 tary,

 SHRI  MANORANJAN  BHAKTA:
 My  second  Supplementary  is  this.
 Considering  the  large  number  of
 complaints  about  the  Bhubaneswar
 Collectorate  of  Centra]  Excise—and
 the  Minister  is  very  able  and  he  has
 taken  a  lot  of  measures  to  improve
 the  Central  Excise  matters—I  would
 like  to  have  an  assurance  from  the
 hon,  Minister  to  set  rignt  the  affairs
 there  in  the  near  future.

 SHRI  SATISH  AGARWAL:  Sir,  so
 far  as  the  affairs  of  the  Collectorate
 of  Bhubaneswar  are  concerned,  I
 have  myself  visited  this  Collectorate.
 The  Collector  there  is  Mr  Thang.  He
 is  a  Scheduled  Tribes  member.  He
 hails  from  the  north-eastern  region,
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 There  are  no  specific  complaints
 against  him  and  if  there  are  any  com-
 plaints  regarding  the  ‘functioning  of
 that  Collectorate,  I  assure  the  hon.
 Member  that  I  am  prepared  to  listen
 to  them  and  if  need  be,  go  to  Bhu-
 baneswar  myself.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Ques-
 ३207  No,  911__Mr,  Periasemv.  J]  think
 we  can  take  up  Question  No.  9]  and
 ulso  Question  No,  9I5—Dr.  Karan
 Singh’s  question—together  because
 they  are  similar.

 Report  of  Committee  on  Congestion
 in  Airports

 *9l.  DR.  P.  V.  PERIASAMY:  Will
 the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state-

 (a)  the  action  taken  by  Govern-
 inent  on  the  recommendations  con-
 tvined  in  the  interim  Report  of  Com-
 mittee  on  Airports  Congestion  headed
 by  Shri  P.  C.  Lal;  and

 (b)  by  what  time  the  final  report  of
 ‘pe  Committee  is  expected  to  be  made
 available?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  I  lay  a
 statement  on  the  Table  of  the  House
 indicating  the  action  taken  so  far  on
 the  main  recommendations  of  the
 Committee.

 (b)  The  Committee  will  monilur
 the  progress  of  the  variovs  measures
 to  be  taken.  Therefore,  ‘t  will  sub-
 mit  vunly  periodical  reports  on  the
 implementation.



 I5  Oral  Answers  APRIL  27,  979
 Statement

 Oral  Answers  16.

 Main  ecommendations  Action  taken  so  far

 Bombay  Airport  q)  ९  se  of  domestic  hold-
 ang  arca  for  handling
 international  passen-
 gers.

 (2)  Gonst  uction  of  tem-
 porary  Gulf  terminal
 by  converting  —  the
 existing  heavy  cargo
 shed

 (3)  Construction  of  the
 2nd  module  of  Inter-
 national  terrmual
 complex

 Delhi  Airport  (1)  Extension  of  the  In-
 ternauiunal  —arnival
 hal}  after  removal  of
 old  contral  tower.

 (2)  Construction  of  new
 International  building.

 (t)  Full  manning  of  the
 immigration  counters,

 General

 a)  Repositioning  of  the
 officers  of  the  Protec-
 torate  of  Emigrants
 outside  the  termina)
 building.

 (3)  Abolition  of  health
 checks.

 (4)  Prescribing  slot  tim-
 ings  for  operations
 of  airlines.

 te  we

 The  Committe  during  its
 visit  to  the  site  on  0
 Febua

 )  I979  ob-
 served  that  structural
 alterations  and  a  bridge over  the  cunveyor  belt
 would  be  rcquired,
 Fence  it  was  not  found
 feasible  to  use  this  area
 for  handling  interna-
 tional  passengers,

 Conversion  of  the  Cargo shed  into  a  temporary Gulf  ternunal  is  in
 progress,

 The  proposal  is  being submitted  to  the  Pub-
 lie  Investinent  Boaid
 shortly.

 The  proposal  is  being submitted  to  the  Pub-
 lic  Investment  Board
 shortly.

 Ministry  of  Home  Affairs
 have  been  requested  to
 take  necessary  action,

 This  was  not  found  pos- sible,  Alternate  me-
 thods  to  facilitate  free
 flow  of  passengers  are
 being  explored,

 The  matte:  has  been  dis-
 cussed  with  the  Health inistry  in  order to  reduce  the  delay  in
 health  checks,

 A  study  by  International
 Airports  Authority  of India  is  in  progress  to
 work  out  in  detail  slot
 timings  for  operation
 by  various  airlines
 without  affecting operations  of  the  na-
 tional  carriers,

 This  work  is  likely  to  be
 completed  by  October,
 1979.  EN

 A  decision  is  expected  by the  end  of  May,  1979.

 This  work  is  expected to  be  taken  up  in
 phases  during  October,
 979  after  the  old  struc-
 tures  are  vacated,

 &
 A  decision  is  expected  by the  end  of  May,  1979

 There  are  no  chances  o
 the  abolition  of  Health

 checks.
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 New  Air  Terminals  at  Delhi  and
 Bombay

 #915.  DR,  KARAN  SINGH:  Will
 the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL.
 AVIATION  be  pleased  to  state.

 (a)  whether  due  to  increased  air
 traffic  and  tourists  arrivals,  the  con-
 gestion  at  our  international  airports
 has  reached  unmanageable  propor-
 tions;

 (b)  whether  detailed  proposals  for
 construction  of  new  air  tcrminals  at
 Delhi  and  Bombay  were  prepared
 Many  years  ago  but  have  not  yet  been
 implemented;  and

 (c)  the  steps  Government  are  taking
 to  ensure  that  our  airports  will  be
 able  to  meet  the  present  requirements
 as  well  as  cope  with  the  increased
 traffic  expected  during  the  next  ten
 years?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  &
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  to  (c).
 There  is  congestion  at  Delhi  and
 Bombay  airports  due  to  the  fact  that
 passenger  traffic-has  increased  during
 the  last  five  years  on  account  of  Gulf
 traffic.  To  ease  the  situation,  interim
 measures  like  modification/expansion
 of  the  existing  terminals  is  being
 done,  to  the  extent  possible.

 Government  has  approved  the
 construction  of  a  new  international
 Passenger  and  cargo  terminal  comp-
 lex  (Phase  J)  at  a  reviseq  cost  of  Rs.
 36.79  crores  at  Bombay  airport  in
 order  to  meet  the  immediate  traffic
 demand,

 Plans  for  the  construction  of  a  new
 international  passenger  and  cargo  ter-
 minal  complex  (Phase  I)  at  Delhi  air.
 port  at  an  estimated  cost  of  Rs,  42.0
 crores  and  international  terminal  com-
 plex  (Phase  II)  at  Bombay  airpart  at
 an  estimated  cost  of  Rs.  36.04  crores
 are  under  consideration.

 DR.  P.  त्  PERIASAMY:  I  have
 gone  through  the  statement  given.
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 But  the  Committee  has  not  looked  in-
 to  the  matter  of  congesion  ct  Madras
 ang  Calcutta  airports.  Does  that  mean
 that  these  airports  do  not  need  any
 re-modernisaion?  I  would  like  to
 know  from  the  Minister  whether  the
 Government  on  their  own  will  under-
 take  the  remodernisation  of  Madras
 and  Calcutta  airports.  If  so,  when?

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK:
 So  far  as  Madras  airport  is  concern-
 ed,  there  is  a  proposal  before  the
 Government  to  construct  a  separate
 domestic  terminal  so  that  the  existing
 domestic  terminal  can  be  utilised  ex-
 clusively  for  the  international]  traflic
 as  an  international  terminal  and  a
 separate  domestic  terminal  iy  under
 construction  at  Madras.  As  regards
 Calcutta  airport,  there  is  a  proposal
 before  the  Government  to  construct
 a  domestic  terminal.

 DR,  P.  प्  PERIASAMY:  I  have
 come  from  Madrag  day  before  yester-
 day.  A  news  item  has  appeared  that
 Delhi  Airport  is  being  remoderaised
 to  meet  the  air  traffic  requirements
 of  the  2ist  Century.  I  would  like  to
 know  the  investment  that  the  Gov-
 ernment  propose  to  make  for  thig  pur-
 pose  and  when  this  project  will  be
 started.

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAU-
 SHIK:  So  far  as  Delhi  is  concerned,
 the  proposal  is  going  to  the  PIB  and
 as  I  have  already  stated  by  the  end
 of  May  the  Government  wili  be  able
 to  take  a  decision  on  the  project.  The
 total  cost  of  the  Delhi  Project  is  about
 Rs.  4l  crores  and  that  is  going  to
 handle  about  2,300  passengers  at  peak
 hours.

 DR.  KARAN  SINGH:  It  needs  no
 committee  to  find  out  that  there  is
 congestion  in  our  airports.  I  am
 afraid,  our  international  airports  re-
 main  among  the  worst  in  the  world.
 I  am  surprised  that  the  hon.  Minister
 ig  saying  that  these  now  internation-
 al  terminals  are  still  under  construc-
 tion.  In  978  the  plans  for  new  in-
 ternational  airports  at  Delhi  and
 Bombay  had  been  prepared,  hed  been
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 already  placed  before  the  Govern.
 ment.  Six  years  have  iapsed.  The
 traffic  is  growing  despite  what  the
 Minister  is  doing.  lt  is  not  because
 of  what  he  js  doing,  but  Gespite  that
 More  ang  more  people  are  coming  to
 India,  But  they  have  nct  even  star-
 teg  the  construction  of  these  termi-
 nals.  In  eighties,  70  will  be  mmpossi-
 ble  to  move  in  any  of  our  major
 internatyonal  airports.  Will  the  Mh-
 Mister  assure  the  House  that  there
 is  some  sense  of  urgency  in  this
 matter  and  will  he  explain  why  it
 has  taken  six  veas  io  take  up  this
 matter  before  the  PIB?

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK:
 The  hon.  Member  can  very  well  ex-
 plain  to  the  House  what  happened
 upto  March  1977.  I  know  that  when
 Dr.  Karan  Singh  was  the  Minister  of
 Tourism  and  Civil  Aviation,  he  set  up
 the  Tata  Committee  in  967  to  go  into
 the  requirements  of  the  four  inter-
 national  airports  ‘hat  Committee
 submitted  its  report  in  1969.  But,
 however,  no  execution  or  implementa-
 tion  of  the  recommendations  of  that
 Committee  was  ever  ‘aken  up  during
 the  previous  regime,  {  hope  Dr.
 Karan  Singh  himself,  us  the  Minister
 of  Tourism  and  Civil  Aviation,  might
 have  taken  up  the  matter  with  the
 then  Government,  -

 DR.  KARAN  SINGH:  Mr.  Minister
 the  plans  were  ready.

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK:
 In  spite  of  that,  but  for  Bombav  intet-
 national  terminal  complex,  which
 was  approved  in  1976,  so  far  as  other
 projects  are  concerned,  no  action  was
 taken  by  the  Government.  It  is  only
 after  this  Government  came  to  power
 thnt  not  only  the  first  and  second
 phase  of  Bombay  Terminal  Complex
 have  been  taken  up  but  we  are  also
 provosing  to  take  up  the  third  phase
 of  Bombay  Terminal  Cornplex  simul-
 taneously.

 So  far  as  Delhi  is  concerned,  as  I
 said,  by  the  end  of  next  month,  the
 Government  will  be  able  to  take  a  de-
 cision  ar’  immediately  the  construr-
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 tion  will  start.  We  are  aisc  propos-
 ing  to  take  up  the  secong  phase  of
 Delhi  Project  2mmediately  after  that,
 I  have  already  stateq  about  Madras
 and  Calcutta  airports.  :  hope  that
 during  the  Sixth  Five  Year  Plan,  we
 will  be  able  to  complete  the  first,
 second  and  third  phase  of
 Bambay  and  also  the  first  and
 secong  phase  of  Delhi,  As  J  have  al.
 ready  stated  there  is  a  proposal  for  a
 separate  domestic  terminal  ccmpiex
 at  Madras  and  Calcutta.

 DR.  KARAN  SINGH:  The  Minister
 in  his  statement  has  stated  that  new
 international  air  terminals  at  Delhi
 ang  Bombay  are  lkely  to  cost  a  total
 of  just  under  Rs.  60  crores.  The  cost
 of  one  Jumbo  jet  is  roughly  that.
 Will  the  Minister  please  try  and
 understand  and  assure  the  House  thut
 it  is  important  to  keep  buying  new
 aeroplanes?  If  you  do  nut  provide
 ground  facilities  for  these  aeroplanes,
 your  carricrs  are  getting  a  bud  name
 and  India  is  getting  a  bad:  name,  In
 the  Travel  Agents’  Association  in
 Kathmandu,  if  you  take  a  poll,  Indian
 airports  are  among  the  worst  in  the
 world.  I  am  afraid,  the  way  the  Mi.
 nister  seems  to  be  answering  the
 question,  I  do  not  think  that  he
 has  got  any  awareness  of  the  prob-
 lem

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK:
 I  do  not  undermine  the  seriousness  of
 the  whole  thing.  We  are  giving  all
 priorities  to  see  that  inese  interna-
 tional  ariports  come  up  to  the  stand-
 ard.  T  may  also  point  out  to  the  hon.
 members  that  during  976  when  the
 proposal  for  the  first  phase  of  Bom-
 bay  Terminal  Complex  was  submit-
 ted,  the  necessary  equipment  such  as
 aero-bridges  and  escalators  were  not
 provided  for.  After  givine  a  second
 look,  we  have  provided  for  all  these
 things  anq@  we  have  prepared  a  revis.
 eq  estimate  providing  for  escalators
 and  acro-bridges  and  other  necessary
 equipment,

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE:
 The  nroblem  of  rongestioy  in  Bombay
 and  De'hi  airports  is  engaging  the  at-
 tention  of  the  hon.  Minister  now.
 That  is  good.  He  has  got  the  legacy
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 to  bear,  I  can  understand  that,  But
 so  far  as  the  congesiion  as  Bombay
 and  Delhi  is  concerned,  that  can  be
 substantially  met  if  a  little  fair  atti-
 tude  is  taken  towards  Calcutta  and
 Madras  airports.

 PROF.  P,  G.  MAVALANKAR:  And
 also  Ahmedabad!

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE:
 First  let  us  have  at  least  Calcutta  and
 Madras  for  the  time  being.  Ahmeda-
 bad  is  in  the  row.  So  many  interna-
 tional  flights  are  discourageg  from  us-
 ing  Calcutta  and  Madras.  I  would
 like  to  know  from  the  Minister,  why
 no  attempt  has  been  made  to  vec  that
 at  least  the  flights  from  East  Asia  are
 encouraged  to  use  Calcutla  and  Mad-
 tag  airports.  Instead  of  giving  all
 these  grandiose  schemes,  which  will
 Zo  on  for  years  ang  years—where  the
 money  will  come  from,  i  83  not  know;
 by  increasing  the  levy  un  kerosene,
 how  much  you  can  realise,  ~  do  not
 know—let  us  have  a  proper  utilisation
 of  Calcutta  and  Madras  uirports.  I
 would  like  to  know  whether  the  Gov-
 ernment  is  thinking  in  terms  of  this,
 Don’t  go  by  DGCA  alone.  I  would  re-
 quest  you  to  apply  your  own  mind.

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK:
 For  the  information  of  the  hon.  mem-
 ber,  I  may  say  that  we  are  not  only
 interested  in  just  making  piovisions
 for  the  growing  traffic  af  Delhi  and
 Bombay,  but  we  are  also  making  all
 effors  to  divert  the  international  tra-
 ffic  to  Madras  and  Caicutta  airports.
 In  so  far  as  landing  facility  is  concer-
 ned,  we  are  not  only  providing  it  but
 it  is  also  under  the  consideration  cf
 the  Government  to  levy  just  conces.
 sional  landing  charges.  This  is  under
 the  consideration  of  the  Government
 whether  any  concessional  landing
 charges  could  be  levied  at  Calcutta
 and  Madras  Airports  as  2n  incentive
 to  fore.gn  carriers  to  shift  {heir  ope-
 rations  from  Bombay  and  Delhi.  This
 is  being  examined.

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE:
 I  would  request  him  ४0  p*ease  expe-
 dite  it,
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 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSIIIK:
 In  addition  to  that,  we  have  decided,
 as  far  ag  possible,  not  to  allow  any
 additional  site  to  land  at  Bombay.

 et  किशोर  खाल  :  उपाध्यक्ष  महोदय,  यहा
 इन्टरनेशनल  लाज  की  बात  तो  हो  गई,  मै  यह
 बताना  चाहता  हू  कि  जब  भी  कोई  पैसेन्जर
 डोमेस्टिक,  फ्लाइट  पर  झाता है  तो  बम्बई  से  दिल्‍ली
 पहुंचने  के  लिए  उसको  i  घंटा  45  मिनट  लगते
 हैं  भौर  उसके  बाद  जब  वह  अपना  लगेज

 लैग!  है, तो  उसमें  45  मिनट  से  डेढ  धटा  तक  लग
 है  झौर  फिर  जब  वह  शहर  में  वापस  झाता  है,
 तो  उसमें  उसको  एक,  डेढ़  घटे  लग  जाते  है  ।
 तो  मैं  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाह  रहा  हूं  कि
 लगेज  लेने  में  जो  मह  एक  घटाया  डेढ़  घंटा
 लग  जाता  है,  झाज  के  जमाने  में  कुछ  मार्डेनाइ-
 जेशन  की  बात  मत्री  जी  करेंगे  जिससे  लगेज  हने
 #  i0,  15  या  20  मिनट  ही  ससे  |  क्‍या  मंत्री
 जी  हसम॑  मार्डनाइजेशन  की  बात  शौर  काम  के
 करने  क॑  तौर-तरीके  को  तबदील  करने  की  बात
 सोच  रहे  हैं  क्योंकि  भ्राजकल  डोमेस्टिक  फ्लाइट्स
 बहुत  पापूलर  हो  रही  है  शौर  एयरपोर्ट्स  पर
 जाझों,  तो  सब  जगह  रेलब  स्टेशन  सा  ही  दिखाई
 देता  है  लेकिन  पैसेन्‍्जर  उस  बक्त  बहुत  इरिटेट
 होता  हु  जब  लगेज  लेने  में  उसको  धंटा,  शेढ  घंटा
 लब  जाता  है  धौर  उसको  लगेज  जल्दी  नहीं  मिलता  है।
 गवर्ममेट  इस  बारें  में  क्या  सोच  रही  है  धौर  क्या
 उसकी  प्लान्स  हैं  श्रौर  कब  तक  इस  टाइम  को
 रिड्यूस  करने  की  सभावना  है  ?

 !  श्री  पुरुत्रोसम  कोशिक  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 कोशिश  तो  निरन्तर  हमारी  यही  है  कि  जो  यात्री
 हैं,  उनको  किसी  तरह  की

 भवुविधा
 धा  न  द्वो  -  कभी

 कभी  यह  होता  है  कि  दो,  जहाज  एक  साथ
 भरा  जाते  हैं,  जिससे  ट्रेफ़िक  ज्यादु  बढ़  जाता  है
 शौर  उसके  कारण  कुछ  बिलम्ब  हो  जाता  है  ny
 मेरे  निर्देश  देने  से  पूरी  तरह  से  यह  कठिनाई
 दूर  नहीं  होगी  जब  तक  कि  ाम  लोग्रो  के  साथ
 साथ  माननीय  सदरयो  का  सहयोग  भी  प्राप्त  न  हो
 झौर  खस  सहयोग  को  प्राप्त  करने  के  लिए  हमने
 जो  मुख्य  एयरपोर्ट्स  हैँ,  उनमें  एक  एक  कमेटी
 गठित  की  है  और  माननीय  सदस्य  दिल्‍ली  एयरपोर्ट
 कमेटी  जो  है,  जो  सलाहकार  समिति  है,  उसके
 सदस्य  हैं  ।  जो  कुछ  भी  सरकार  ने  कदम  उठाए
 हैं,  उनसे  भ्रगर  राहत  नहीं  मिली  है,  तो  मैं  उम्मीद
 करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  शौर  सुझाव  देंगे
 कि  किस  तरह  से  यह  जो  कठिनाई  है,  उसको  दूर
 कर  सकते  है  श्रौर  निश्चित  रूप  से  सरकार  इनके
 सुझावों  पर,  इनके  प्ररताव  पर  विचार  करेगी
 शौर  ह्म  कोशिश  करेगे  कि  वर्तमान  में  जो  कदि-
 नाइया  है,  वे  दूर  हो  जाए  ।

 ह. ड  किशोर  लाश .  मै  पर्सनल  तौर  पर  बतला
 रहा  हूं  ।  जो  एक्सपीरयन्स  सलाहकार  सर्मिति
 का  है,  बह  में  बसतला  रहा  हूँ  ।  सलाहकार  समिति
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 की  जो  भीटिंग  हुई  थी,  उसकी  बात  में  बतला
 रहा  हू  t  (भ्यवधान )

 SHRI  K,  LAKKAPPA:  Mr.  Depu-
 ty-Speaker,  Sir,  I  am  not  interested
 in  the  clash  between  the  previous
 Government  Civil  Aviation  Minister
 and  the  present  Government  Civil
 Aviation  Mhnister.  The  hon.  Mem-
 ber,  Dr,  Karan  Singh,  has  spccifically
 stated  that  the  Committee  on  Airports
 congestion  had  given  its  intetim  Re-
 port  and  the  previous  Government
 had  already  envisaged  certain  sche-
 mes  accurding  to  the  report.  Now,
 the  condition  in  the  airpoits  has
 reached  a  stage  that  people  ure  put
 to  a  lot  of  difficulties  at
 the  Airports.  Yesterday,  you
 know  what  happened  at  Mad-
 ras  Airport.  No  proper  =  facilities

 are  provided  at  the  Airpoits  and  there
 is  no  modern  device  provided  for  the
 passenger  safety.  I  would  like  to
 know  from  the  hon.  Minister  whether
 at  any  point  of  time  the  recommen-
 dations  given  by  the  Committee  on
 Airports  Congestion  headed  hy  Shri
 P  0.  Lal  as  also  the  plans  envisaged
 by  the  previous  Government  have
 been  considereq  by  the  present  Gov-
 ernment.  You  have  to  give  them  re-
 lief  from  this  congestion  and  provide
 facilities  including  terminal  facilities,
 safety,  accommodation  and  also  land-
 ing  throughout  the  country  8६  major
 airports.  I  would  like  to  know  when
 you  will  assure  the  louse  that  all  the
 suggestions  of  the  hon,  Members  are  be-
 ing  taken  into  consideration  and  they
 are  being  implementeq  by  this  com-
 mittee  or,  if  necessary,  by  an  expert
 committee,  I  would  hke  to  know  by
 what  time  you  wil]  inform  the  House
 that  these  airlines  are  providing  all
 these  facilities  to  the  passengers—
 within  three  months  or  six  months  or
 one  year.  There  is  not  only  one  con-
 gestion;  but  00  congestions.

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK
 Looking  to  the  immediate  problems  of
 congestion,  a  committee  headed  by
 P.  C.  Lal  wag  appointed  in  December
 3978  to  take  urgent  measures.  Mea-
 sures  can  be  taken  to  remove  the  con-
 gestion  at  least  at  the  international
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 airports.  Major  recommendations
 have  already  been  sited  in  the  state-
 ment  that  is  laid  on  the  Table  of  the
 House.  We  are  going  to  convert  the
 cargo  sheq  temporarily  for  the  cargo
 traffic  as  passengers  cargo  tratfic  which
 is  likely  to  be  completeq  by  Octo-
 ber  ‘1979,  Apart  from  that,  some  in-
 ternal  modifications  have  been  done
 in  the  existing  buildings  at  Bombay
 and  Delhi  also  thereby  making  an  ad-
 ditional  space  measuring  372  sq,  me-
 tres.

 (Interruption)
 Whatever  is  possible.  Wo  are  irying
 to  provide  additional  facilities  ag  far
 as  possible  within  the  existing  spacc.
 That  is  what  we  are  trying  to  do.
 Similarly,  in  Delhi,  we  are  taking
 steps  to  provide  addstioral  space  mea-
 suring  2633  sq.  metres  by  miking  me.
 difications  in  the  ex:sting  building.  By
 1982-83,  in  Delhi,  the  first  phase  of
 international  compiex  will  be  comple-
 ted.  This  is  all  that  I  can  hope  for.

 Decision  to  stop  Export  of  Natural
 Rubber

 *912,  SHRI  C.  K,  CHANDRAPPAN:
 Wiil  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  have  decided  to  stop  the  ex-
 port  of  natura]  rubber,

 (b)  if  8०,  the  reasons  thereof;  and

 (c)  how  is  it  going  to  affect  the
 rubber  economy?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR  GO-
 YAL):  (a)  Yes,  Sir

 (b)  and  (c).  As  a  result  of  short-
 fall  in  production  of  rubber  during
 1977-78,  there  was  an  abnormal  in-
 crease  in  the  prices  of  rubber  in  the
 interna]  market  since  April,  1978,  No
 exports  have  been  effecteq  since
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 2  April,  978  with  a  view  to  eet  the
 domestic  demand.

 The  decision  to  stop  rubber  exports
 has  not  affected  the  economy  of  the
 rubber  growers  in  view  of  the  remu-
 nerative  prices  they  get  for  their  pro-
 duce.

 SHR]  C.  छू,  CHANDRAPPAN:  The
 hon  Minister  has  said  in  his  reply
 that  there  was  an  abnormal  demand
 for  rubber  in  ‘1978;  and  it  was  due  to
 shortage  of  rubber.  I  would  like  to
 know  whether  it  is  not  a  fact  that
 some  industrialists  had  tried  to  airass
 Tubber  and  created  an  _  artificial
 shortage  when  there  was  a  real  prob-
 lem  in  regard  to  the  availability  of
 rubber.  Whether  the  Government  hag
 taken  note  of  those  things.  I  would
 like  to  know  also  in  this  context
 what  is  the  criterion  which  the  Gov-
 ernment  has  adopied  for  exporting
 Or  not  to  export  rubbec,  Whether  you
 take  into  account  the  total  pro-
 duction  and  the  tota]  industrial  re.
 quirement  of  the  rubber  jn  the  coun-
 try.  In  that  case,  what  was  the  pro-
 duction  of  natural  rubber  and  what
 was  your  requirement  for  the  last
 three  years?

 sit  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  श्रीमन्‌,  माननीय
 सदस्य  ने  जो  आ्टिफिशियल  स्केयसिटी  के  बारे
 भें  बात  की  है,  मैं  उनकी  चालेज  के  लिये  बताना
 चाहूंगा  कि  972-73  के  झन्दर  जो  नैचुरल
 रबर  का  कंजम्प्णन  देश  में  था  वह  !  लाख  4
 हजार  28  टन  था,  जो  1973-74  में 1  लाख
 30  हजार  302  टन  हुआ  और  1974-75
 l  लाख  32  हजार  604  टन

 हुमा
 t  और  आाज

 की  स्थिति  में  1978-79  जो  ऐस्टीमेटेड
 कंजमशन  है वह.  i  लाख  65  हजार  टन  है
 इस  प्रकार  देखेंगे  कि  हर  साल  प्रोडक्शन  के  मुका-
 बले  में  कंजम्प्शन  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  इसके
 मुकाबले  में  जो  प्रोडक्शन  है  नैचुरल  रबर  का
 1972-73  में  यह  !  लाख  32  हजार  364

 ह... 8  था,  भौर  i978-79  में  केवल  !  लाख
 35  हजार  टन  हुभा  है  ।  तो

 ५0211  यह में  कंजम्प्शन  बढ़ा  है  1  बल्कि  यह
 साल  इस  प्रकार  का  रहा  कि  ड्राउट  के  कारण,
 स्ट्राइक्स  के  कारण  जी  रबर  ऐस्टीमेटेड  था  उतना
 से  होकर  के  उससे  भी  कम  हुभा है  ny

 SHRI  Cc,  K.  CHANDRAPPAN:  He
 did  not  answer  one  point—were  there
 some  industrialists—big  industrialists
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 —who  tried  to  amasg  natural  rubber
 ang  created  really  the  scarcity  in  the
 market?  That  point  was  not  answer-
 ed.  I  hope  that  will  be  answered,

 My  second  question  is—now  the
 Minister  has  said  that  in  the  rubber
 economy  the  agriculturists  will  heve
 no  problem  because  the  remunera-
 tive  price  has  been  offered.  It  is  a
 well  known  fact  that  in  Kerala  where
 most  of  the  rubber  is  produced,  ‘he
 rubber  growers  are  demanding  it  and
 the  Kerala  Government  is  also  sup-
 porting  their  demand,  They  repre-
 sented  to  the  Minister  repeatedly  that
 a  minimum  of  Rs.  1,000  shoulg  be  the
 price  the  Government  should  fix.  The
 Government  fixed  a  price  much  lower
 than  that.  What  are  the  criteria,
 while  taking  a  Oeciston  in  regard  to
 the  remunerative  price,  do  you  really
 think  that  the  price  that  yoy  offer  is
 remunerative  and  the  rubber  growers
 are  quite  happy  with  the  money  that
 you  offer?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  MOHAN  DHARIA):  The
 support  price  of  rubber  which  was
 Rs.  ‘550/-  per  quintal  was  raised  to
 Rs,  650/..  When  it  was  raised  to  Rs.
 655,  the  representations  were  verv
 much  there.  I  have  got  all  the  writ-
 ten  representations,  Then  the  de-
 mand  was  for  about  Rs.  725  to  Rs.  750
 by  way  of  support  price.

 I  am  speaking  of  the  facts  just  prior
 to  l4  years  and  2  years.  We  have
 taken  intg  consideration  all  cost  es~
 calations.  As  against  Rs.  550  support
 price  which  prevailed  when  we  took
 charge  we  have  given  support  price
 of  Rs.  825  per  quintal,  We  want  to
 give  remunerative  price  to  al]  the
 growers.  By  and  large,  I  am  _  told,
 perhaps  for  political  reasons  it  may
 not  be  possible  for  hon.  members  to
 concede  that  way.  But  I  am  tolq  that
 this  is  the  fair  price  fixed  by  the  Gov-
 ernment,  I  can  assure  the  House  that
 even  though  this  is  the  support  price
 that  was  fixed,  which  should  be  by
 and  large  the  remunerative  price,  if
 it  is  Rs,  825/-,  naturally  the  price  will
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 rule  a  bit  high  and  not  less  and  to
 that  extent  we  shall  take  all  possible
 care,

 Secondly,  the  hon,  members  will
 please  appreciate,  as  was  indicated  by
 my  colleague,  the  consumption  of  na-
 tural  rubber  has  gone  to  nearly
 1,65,000  tannes  as  against  the  produc-
 tion  of  1,80,000  to  1,35,000  ton-
 nes.  Under  the  circum-
 stances  it  will  not  be  proper  to  export
 rubber.  But  we  have  taken  up  mas-
 sive  rubber  plantation  programmes
 not  only  in  the  traditional  areas  but
 all  over  the  country  including  Tri-
 pura,  Assam,  Maharashtra,  Karnataka,
 Goa,  wherever  it  is  possible  and  we
 would  very  much  like  to  have  these
 plantations  to  come  up  so  that  the
 country  takes  all  care  to  meet  the  de-
 mand  of  our  consumption  here  and
 also  if  it  is  possible  for  us  to  export,
 to  do  that  too,
 Guidelines  in  respect  of  New  Distri-

 bution  System
 *913,  SHRI  AMAR  ROY  PRA-

 DHAN:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Central  Government
 have  framed  the  guidelines  in  respect
 of  the  new  distribution  system  to  be
 sent  to  State  Governments  for  imple-
 mentation;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor’
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR):
 GOYAL):  (a)  to  (०)  A  statemens  is
 placed  on  the  Table  of  the  Sabha

 Statement

 (a)  Guidelines  indicaving  the  step;
 to  be  taken  to  umplement  the  Produc-
 tion-cum-Distribution  Scheme  for  Es-
 sential  Commodities  have  been  fram-
 ed  and  sent  to  the  State  Govern-
 ments.

 (b)  The  important  points  on  which
 the  State  Governments  have  been
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 requested  to  take  action  are  as  fol-
 lows:

 (i)  First  of  all  an  immediate  re-
 view  has  to  be  made  about  the  pre-
 sent  number  of  fair  price  shops  al-
 teady  in  existence  in  the  State  and
 the  additional  retail  outlets  that
 would  be  necessary  to  provide  co-
 verage  as  envisaged  under  the
 Scheme.  While  reviewing,  it  may
 be  necessary  to  keep  in  view  the
 distribution  and  location  of  shops  in
 rural  ang  urban  areas  and  particu-
 larly  inaccessible  areas  where  at
 present  such  facility  is  not  avail-
 able  or  not  adequately  provided.

 (ii)  If  any  of  the  fair  price  shops
 are  not  functioning  properly,  steps
 may  be  taken  to  replace  such  shops
 by  either  cooperatives  or  other
 agencies  willing  to  undertake  the
 work  in  accordance  with  the  code
 of  discipline.

 (iii)  Where  new  fair  price  shops
 have  to  be  opened  the  State  Gov-
 ernment  should  consider  encoulas-
 ing,  inter  alia,  the  cooperatives  to
 open  the  outlets  particularly  in
 the  rural  area,  and  inaccessible
 areas.

 (iv)  A  review  of  the  existing  co-
 operative  fair  price  shops  may  also
 be  undertaken  to  improve  their
 functioning.

 (v)  The  Scheme  as  envisaged
 will  initially  cover  wheat,  rice,
 coarse  grains,  edible  oils,  sugar
 (may  not  be  necessary  at  present),
 controlleg  cloth,  kerosene  oi],  A
 few  other  selected  manufactured
 items  required  by  the  farmer;  such
 as  agricultural  implements,  bicycle
 parts,  salt,  tea,  coffee,  matches,
 washing  soaps,  toilet  soaps,  yarn.
 spices  could  be  included  in  course
 of  time,

 (vi)  The  State  Government
 may  nominate  suitable  public
 agencies  which  will  be  responsible
 for  procurement  of  essential  com-
 modities  in  bulk  and  for  their  dis-
 tribution  through  the  approved
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 retail  outlets.  These  agencies
 could  also  be  utilised  to  the  ex-
 tent  possible,  for  supply  of  in-
 puts  like  fertilisers,  seeds,  pesti-
 cides,  cement,  etc,

 (vii)  Emphasis  have  to  be
 given  to  the  establishment  and
 development  of  effective  produc-
 tion  base  for  which  priority  must
 be  given  to  the  production,  pro-
 curement,  strorage,  transport  and
 distribution  of  essential  com-
 modities.  These  aspects  have  to
 be  emphasiseg  and  adequate
 provisions  made  therefor  in  the
 Annual]  Plan  of  the  State
 Government.

 (viii)  While  planning  pro-
 curement,  storage  and  distribu-
 tion  steps  may  be  taken  to  locate
 storages  closer  to  the  areas  of
 consumption.  so  that  transporta-
 tion  cost  could  be  kept  to  the
 minimum  by  avoiding  unneces-
 sary  movements,

 (ix)  In  order  to  make  the
 retail  outlets  function  efficiently,
 consumers’  advisory  committees
 may  be  constituted  for  fair
 price  shops  comprising  promi-
 nent  residents  social  workers  and
 consumers  including  carg  holders
 who  ‘have  no  direct  or  indirect
 interest  in  these  shops.

 (x)  At  the  State  level  a
 mittee  may  be  constituted
 the  Food  and  Civil
 Minister  along  with
 cerned  Department
 sentatives  of  State  level  ccope-
 rative  insitutions  to  coordinate
 and  review  the  functioning  of
 the  Production-cum-Distribution
 Scheme  periodically.

 com-
 under

 Supplies
 other  con-

 and  repre-

 (xi)  A  monitoring  unit  may  be
 Set  up  in  the  Department  of  Food  and
 Civii  Supplies  to  obtain  informa-
 tion  from  the  field  aeas  regarding
 the  functioning  of  the  fair  price
 shops  and  other  related  matters
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 and  a  suitable  reporting  system
 evolved,  to  ensure  timely  action
 in  orerational  constraints  that  may
 devuwp  from  time  to  time.

 (xii)  As  regards  pricing  of  es-
 sential  commodities  based  on  Cen-
 tral  issue  price,  consumers  price
 at  the  fair  price  shops  may  be
 fixed  at  reasonable  levels  by  reduc-
 ing  burden  of  administrative  over-
 heads,  taxes  ang  other  levies  to
 the  extent  possible.

 (c)  Does  not  arise.

 SHRI  AMAR  ROY  PRADHAN:  Iam
 sorry  to  say  that  the  fate  of  the  new
 distribution  system  is  still  unclear.
 The  new  distribution  system  will  be
 launched  on  Ist  July,  979  with
 three  objectives—to  increase  produc-
 tion  of  essential  commodities,  proper
 distribution  and  to  bring  uniformity
 of  prices  all  over  the  country.  Though
 the  Chief  Ministers’  conference  was
 helgq  on  5th  January,  1979,  the  guide-
 lines  were  sent  so  late  that  some  of
 the  State  Government  are  unable  to
 work  out  the  fremework  and  expendi-
 ture  involveg  in  this  system  in  their
 Budgets  as  published  jin  the  news-
 papers.  On  the  other  hand,  the  prices
 of  essential  agricultural  implements,
 bicycle  parts  including  tyres  and
 tubes,  salt,  kerosene  oil,  edible  oil,
 sugar,  soap  cotten  yarn,  spices  and
 pulses  are  rapidly  going  beyond  the
 capacity  of  the  poor  people’s  pur-
 chasig  power,

 Under  the  above  circumstances,  I
 would  like  to  know  from  the  hon.
 Minister  (a)  the  exact  date  when  the
 Government  sent  the  guidelines  to
 the  States  so  that  they  may  be  able
 to  introduce  new  public  distribution
 system;  and  (b)  due  to  increase  jin  the
 prices  of  essential  commodities,
 whether  the  Government  will  take
 over  the  entire  wholesale  t:ade  in
 foodgrains,  sugar,  pulses,  salt,  edible
 oil,  etc.  immediately?

 sh  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  जो  गाइड  लाइल्म
 स्टेट  गवर्नमेंट्स  को  भेजी  है,  जैसा  कि  स्टेटमेट
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 में  बताया  गया  है,  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय
 सदस्य  को  बताना  चाहूंगा  कि  3  फरवरी  को  ही
 यह  गाइड  लाइन्स  भेज  दी  गई  थी  t  जिस  प्रकार
 का  यह  डिटेल्ड  स्टेटमेंट  है,  उसमे  यह  कहना
 कि  पब्लिक  डिस्ट्रिब्यूशन  के  लिये  कोई  तैयारी
 नदी  है,  यह  ठीक  नहीं  है  |  स्टेटमेट  में  जो  कुछ
 डिटल  दिया  गया  है,  वह  अपने  झापमे  बताता  है
 कि  स्टेट  गवर्नेमेट  शौर  सेंट्रल  गवरनमेट  लैवल  पर
 क्या  तैयारिया  हो  रही  है  ।  इस  कार्य  को  पूरा
 करने  के  लिये  चैट  वर्क  तैयार  किया  जा  रहा  है
 कि  राज्यो  मे  कितने  फेयर  प्राइस  शाप्स  हैं,
 एग्जिस्ट  करती  है,  कितनी  बढ़ानी  हैं,  और  कितने
 फेयर  प्राइस  शाप्स  वायेबल  है,  कितनी  स्टॉरिंग
 कैपेसिटोी  कहां  क्रिएट  करनी  है,  अधिक  से  अधिक
 स्टोरिंग  कैपेसिटी  भ्रधिक  से  भ्रधिक  नजदीक  बनाये
 यह  सारे  गाइड  लाइन्स  में  दिये  गये  हूँ  जिन  पर
 स्टेट  गवर्नमंट्स  को-भापरेट  कर  रही  है  1

 इसके  साथ-साथ  मैं  माननीय  सदस्य  को  कहना
 चाहूंगा  कि  सैट्रल  लैबल  पर  सैक्रेररीज  की  एक
 कमेटी  बनी  है,  मिनिस्ट्रीसं  की  एक  कमेटी  बनी
 है  जिनके  कई  डिस्कशन्स  हो  रहे  है  प्रौर  वह  फाइनल
 स्टेज  पर  होने  वाले  है  1  किन-किन  मैन्युफैक्चरिंग
 झाइटम्ज  को  और  हम  आइडेस्टीफाई  कर  सकते
 हैं  डिस्ट्रिब्पूशन  सिस्टम  में  देने  के  लिये  उनके
 भी  डिस्कशन्ज  चल  रहे  है  ।

 यह  ठीक है  कि  3  से जो  प्रोडक्शन
 कम  पब्लिक  डिस्ट्रीव्यूशन  है,  यह  देश  में
 पूरे  जोर-शोर  से  के  साथ  लागू  होगा  शौर  मैं
 माननीय  सदस्य  से  निवेदन  करूंगा  कि  जो  बैस्टेड
 इन्टरेस्ट  इस  पर  किसी  प्रकार  से  आंच  पहुंचाना
 चाहते  हैँ,  उसका  मुकाबला  सब  मिलकर  करे  और

 हू  सको  सफल  बनाने  में  सहयोग  दें  ।

 जहा  तक  होलसेल  ट्रेड  के  बारे  मे  आपने
 बातचीत  की  है,  में

 सम
 कि  झाज  की  स्थिति

 में  इस  पर  कोई  विचार  किया  जा  सकता  v
 SHRI  AMAR  ROY  PRADHAN:  The

 distrubiton  of  essential  commodities
 cannot  be  successful  without  the  co-
 operation  of  people  in  general  and
 consumers  in  particular.  So,  I  would
 like  to  know  from  the  hon.  Minister:
 how  many  States  have  already  con-
 stituted  the  consumers’  committees
 from  State  levei  to  Panchayat  level
 ang  in  different  States  how  the  MPs,
 MLAs,  Panchayat  members  and  co-
 operators  have  been  included  in  these
 committees  to  make  the  distribution
 system  a  success?

 SHR  MOHAN  DHARIA:  As  was
 pointed  out  by  my  colleague,  We  had
 discussed  this  matter  threadbare  in
 the  conference  of  the  Chief  Ministers
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 where  several  Civil  Supplies  Minis-
 ters  were  also  present,  At
 that  time  itself,  we  had  given
 them  all  these  guidelines  65
 the  basis  of  which  this  matter
 is  being  pursued.  I  have  been  per-
 sonally  discussing  with  the  Chief
 Ministers.  Simultaneously,  we  have
 constituted  a  cell  in  our  Ministry.  My
 colleague  and  the  Secretary  wil]  be
 touring  the  country,  going  to  impor-
 tant  centres,  to  give  more  informa-
 tion  and  to  take  the  State  Govern-
 ments  into  confidence  with  a  view  to
 implement  the  scheme.  I  have  two
 days  back  addressed  an  important
 letter  to  all  the  Chief  Ministers
 suggesting  what  are  the  points  of
 action  which  also  jnclude  the  involve-~
 ment  of  the  people  in  the  implemen-
 tation  of  this  scheme.  And  when  I
 said  ‘involvement  of  the  people’  I
 have  also  said  that  the  Members  of
 Parliament  and  the  elected  represen-
 tatives  should  also  be  included  in  this
 whole  operation.  Sir,  J  know  it  is  a
 very  massive  operation.  The  public
 distribution  system  is  not  as  if  it  is
 absolutely  new  tor  the  country,  but
 what  we  are  trying  is  to  create  a
 permanent  system  to  take  care  of  the
 essential  commodities  and  articles  and
 this  is  not  only  a  distribution  plan,
 but  right  from  production,  procure-~
 ment,  storage,  transport  and  distri-
 bution,  there  are  various  operations
 and  here  without  the  active  involve-
 ment  of  alj  sections  of  society  it  will
 not  be  possible  for  us  to  implement
 the  scheme  and  therefore,  we  would
 like  to  have  this  involvement  of  all
 sections,  and  I  would  like  to  say  that
 several  vesteq  interests  are  very  much
 disturbed.  They  are  just  to  see  that
 the  whole  scheme  is  disrupted  and
 therefore,  as  a  House  we  should  say
 to  the  country  that  this  is  a  national
 decision  and  keeping  aside  these
 vested  interests,  we  shall  see  that  this
 is  :mplemented.

 aft  प्रमस्त  बचे :  मंत्री  महोदय  ने  भ्रपने  स्टेट-
 मेंट  के  पैराग्राफ  बी  (ii)  में  बताया  है  कि  इस
 बारे  में  एक  कोड  झाफ  डिसिप्लिन  बनाया  जायेगा
 पौर  जो  कोई  फेयर  प्राइस  शाप  उसके  मुताबिक
 झच्छी  तरह  से  काम  नही  करेगी,  उसे  के  खिल

 कर  दिया  जायेग।।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
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 क्या  हर  एक  स्टेट  अपना  कोड  झाफ  डिसिप्लिन
 श्लग  से  बनायेग्री,  या  सेंट्रल  गवर्नमेंट  कोई
 गाइडलाइस्ज  हस्यु  करेगी,  जिनके  अनुसार  सारे  देश
 में  एक  ही  कोंड  झाफ  डिसिप्लिन  होगा,  ताकि
 भिन्न  स्टेट्स  में  भलग  अलग  कोड  झाफ  डिलिप्सन
 होने  के  कारण  छोटे-छोटे  व्यापारियों  भौर  दुकान-
 दारों  को  परेशानी  न  हो  ।

 शी  सोहय  धारिया  :  ये  सब  ' डीटेल्‍ज  डिसकस
 करने  के  लिए  मई  के  तीसरे  शौर  चौथे  हफ्ते  मं
 स्टेट्स  के  सिविल  सप्लाई  मिनिस्टर्ज  भौर  सेक्रे-
 टरीज  की  कांन्फरेंस  यहां  होगी  t  उसमें  हम  ये,
 गाइडलाइन्स  तय  करेंगे  ।  हम  डायरेक्शन्ज  दे  सकते
 5,  किसी  कानसेन्सस  पर  पहुंच  सकते  हैं,  लेकिन
 आखिर  इम्प्लीमेंटेशन  तो  स्टेट  लैबल  पर  ही  किया
 जाना  है  ।  हम  इस  बात  की  कोशिश  करेगे  कि
 किसी  का  हैरासमेंट  न  हो  ।

 श्री  कॉंवरलाल  गुप्त :.  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है
 कि  वह  सारे  देश  में  पब्लिक  डिस्ट्रिब्यूभनन  की
 व्यवस्था  करेंगे  ।  यह  एक  बहुत  बड़ा  काम  है,  झौर
 शायद  इससे  पहले  किसी  सरकार  ने  यह  काम
 करने  का  प्रयास  नहीं  किया  a  इसके  लिए  सरकार
 को  बफर  स्टाक  बनाना  पड़ेगा  शौर  इस  बात  की
 भी  व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  कि  डिस्ट्रिब्यूशन  लाइन
 ठीक  तरह  से  गांव  गांव  तक  पहुंचे  ।  में  जानना
 चाहता  हूं  कि  सरकार  बफर  स्टाक  पर  कितना
 पैसा  लगायेगी  भौर  डिस्ट्रिब्यूशन  लाइन  आखिर
 तक  बनी  रहे,  उसके  लिए  सरकार  क्‍या  कदम
 उठा  रही  है,  धौर  क्‍या  उसने  लोगों  का  सहयोग
 प्राप्त  करने  के  लिए  फोई  विशेष  योजना  बनाई
 है  या  ही।

 भी  मोहन  धारिया  :  जैसा  कि  मैंने  बताया
 है,  हमने  तो  पूरे  प्लानिंग  कमीशन  को  इसमें  इन-
 बाल्व  किया  है,  भौर  कौन  सी  एसेंशल  कामोडिटीज
 झौर  एसेंशल  आटिकल्ज  हैं,  हम  उनका  प्रोडक्शन
 कसे  करें,  हमने  इसका  पूरा  प्लान  बनाया  है  ।
 उसके  बाद  प्रोबयुरमेट  शौर  स्टोरेज  की  स्कीम
 अाती  है  और  वह  भो  हमने  तय  की  है  हमारे
 सौभाग्य  से  आज  मुल्क  में  ग़ेहं,  चावल  भौर  दूसरे
 अनाज  की  स्थिति  तो  बहुत  झच्छी  है  1  उसके
 बारे  में  तो  ऐसा  सवाल  नहीं  आयेगा  t  फिर  भी
 हम  चाहते  हैँ  कि  जहां  वे  पैदा  होते  है,  वहीं  पर
 हम  ज्यादा  से  ज्यादा  स्टोरेज  कर  सकें  और  प्रच्छी
 तरह  से  स्टोरेज  करके  डिस्ट्रियशन  कर  सर्के  ।
 यह  सब  काम  एक  प्लान्ड  एफर्ट  के  भ्रन्तग्रंत  किया
 जा  रहा  है  ।  इसीलिए  हमने  प्लानिंग  कमीशन
 और  स्टेट्स  गवर्ममेंट  को  इसमें  इनवाल्ब  किया  है  1
 भाननीय  सदस्य  से  जो  सवाल  उठाये  हैं,  उनको
 ख्याल  में  रख  कर  ही  काम  किया  जा  रहा  है

 SHRI  M.  RAM  GOPAL  REDDY:,
 Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  there  Is  2
 Proverb  that  you  can  take  thousand
 horses  to  water,  but  you  cannot  make
 the  horses  drink  water.  The  Minister
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 may  do  anything.  Suppose  the  States
 do  not  implement  it,  what  is  the  other
 alternative  proposal  with  the  Minister
 to  implement  the  scheme?

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  This
 House  should  be  happy  to  know  that
 on  the  5th  of  January  when  I  had
 the  Conference  of  the  Chief  Ministers,
 all  the  Chief  Ministers  have  giver
 their  consent  and  they  have  agreed
 to  participate  in  the  implementation
 of  the  scheme,  There  is  no  such
 doubt  whatsoever  in  my  mind.

 MR.  .DEPUTY-SPEAKER:  Ques-
 tion  Hour  is  over.  Now  Papers  to  be
 Laid  on  the  Table.

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Increase  in  Fares  by  Air  India

 “914,  PROF.  P.  6.  MAVALANKAR:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  _  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  at  the
 International  Air  Services  meeting  in
 Geneva  recently  it  was  decided  to  in-
 crease  the  fares  for  aj]  international
 travels;

 (b)  if  so,  facts  thereof;  and

 (c)  when  are  Government  accord-
 ingly  increasing  the  Air  India  fares
 and  by  how  much?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  and  (b)
 At  the  International  Air  Transport
 Association  Composite  Passenger  and
 Cargo  Traffic  Conference  helq  in
 Geneva  from  28-3  979  to  3-4-1979,  it
 was  resolved  that  in  view  of  escala-
 tion  in  the  cost  of  fuel  prices,  all
 fares  and  cargo  rate;  (With  some  ex-
 ception)  be  increased  with  effect  from
 ‘1-5-1979  by  5  per  cent  to  l0  per  cent
 subject  to  the  approval  of  the  Govern-
 ments  concerned.  It  was  also  resolv-
 ed  that  in  respect  of  passenger  trans-
 poration  the  increase  will  be  made
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 applicable  for  travel  commencing  on
 Or  after  1-5-1979,  only  in  respect  of
 those  tickets  which  have  been  issued
 on  or  affer  9-4-1979,  In  so  far  as
 route,  operated  by  Air-India  are  con-
 cerned,  the  increase  is  7  per  cent,

 (c)  Government  have  accordingly
 approved  Au-India‘’s  proposal  to  in-
 crease  with  effect  fiom  i-5-979  all
 ity  fares  (cacepting  USA/Canada
 Indra-USA/Canada_  excursion  fares
 and  USA/India  special!  one  way  fares,
 the  increase  in  respect  of  which  is
 stil)  undei  consideration)  and  cargo
 rates  by  7  per  cent  subject  to  the
 following  conditions:

 (i)  In  i  espect  of  passenger  trans~
 portation  the  increase  wil]  be  made
 applicable  for  travel  commencing  on
 or  after  ‘1-5-1979,  only  is  respect  of
 those  tickets,  which  have  been
 issued  on  or  after  9-4-1979.

 (n)  In  respect  of  cargo  trans-
 portion  the  increase  will  be  made
 applicable  5  days  after  Aur-Indta
 have  received  advice  from  ,nterna-
 tiona)  Air  Transport  Association  that
 approval  of  all  Governments  have
 been  ¢btuined.

 arrangements  at  Air-
 ports

 Unsatisfactory

 'g9i6  SHRI  EDUARDO  FALEIRO
 will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  attention  of  |  Govern-
 ment  has  been  drawn  to  complaints
 that  arrangements  of  our  airports  are
 highly  unsatisfactory  and  the  emp-
 loyees  in  charge  of  these  arrangements
 lack  ordinary  norms  of  public  rela-
 tions;  and

 (b)  if  so,  steps  taken  by  Govern-
 ment  to  improve  this  state  of  affairs?

 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PU-
 RUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)
 and  (b)  Government  is  aware
 of  the  complaints  about  the  short-
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 -omings  in  the  «arrangements  §  and
 behaviour  of  the  staff  at  the  airport.

 Arrangements  at  airports  for  the
 convenience  of  passengers  ang  visi-
 tors  ure  constantly  reviewed  and  mm-
 provements  are  made  depending  up-
 on  the  need,  constraints  of  space  at
 ulrperts  and  the  availabshty  of  res-
 sources  Complaints  against  any  short-
 comings  ere  looked  into  and  renye-
 dial  measures  are  taken  Airport
 Advisory  Committees  have  been  set
 up  af  the  international  airports  and
 at  six  mayor  dumestia  saerodromes
 namely,  Hyderabad,  Ahmedabad,
 Trivandrum,  Bangalore,  Gauhat,  and
 Patna  to  bring  about  improvements.
 Various  users’  interests  are  given  re-
 presentation  on  these  Committees

 The  stalt  at  he  airports  have  been
 mistructed  to  extend  all  cuurtesies
 to  tne  puble  and  alr  passengers,
 Specific  instructions  have  been  issued
 impressing  upon  the  staff  the  need
 to  maintain  high  standarg  of  public
 relations

 Recommendation  of  Committee  for
 Boosting  Kandla  Port  ang  Kandla  Free

 Trade  Zone

 *9]7  SHRI  F  P  GAEKWAN:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Centra!  Government  have  appointed
 two  Committees  both  under  th>
 Chairmanship  of  the  Additional  Sec-
 telary  of  the  Ministry  of  Commerce
 (Shri  P.  K.  Kaul)  to  recommend  ways
 for  giving  a  boost  to  the  Kandla  Port
 and  Kandla  Free  Trade  Zone;

 (b)  whether  the  said  Committees
 have  submitted  their  reports  to  Gov-
 ernment;

 (९)  whether  it  is  a  fact  that  these
 Committees  have  made  far-reaching
 recommendations  to  overcome  2
 factors  inhibiting  the  growth  of  the
 Port  of  Kandjg  and  the  Free  Trade
 Zone;  and
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 (da)  if  so,  whether  Government
 have  accepted  the  recommendaticns

 of  the  said  Committees  in  the  interest
 of  the  greater  growth  of  this  region;
 if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  Yes,
 Sir,

 (b)  te  (dy  The  two  Commiftecs
 have  submitted  their  Reports  and

 their  recommendations  बाद  beiag
 pio.  essed

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  का  कार्यकरण

 *or8.  श्रो  'छोतुभाई  गामित  :  क्‍या  वाणिज्य
 तथा  मागरिक  पूति  झौर  सहकारिता  संत्री  निम्न
 लिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा
 प्रटन  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (दा)  क्या  सरकार  ने  खनिज  तथा  धातु
 व्यापार  निगम  के  कार्यकरण  के  बारे  में  भारतीय
 प्रबन्ध  सस्थान,  भ्रहमदाबाद  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन
 पर  विचार  कर  लिया  है  ,  और

 (@)  यदि  हा,  ता  सिफारिशों  को  त्रियान्वित
 करने  के  लिये  क्‍या  कार्यकाही  की  गई  है  भ्रथवा
 करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य,  नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्राल

 ि
 राज्य  सत्री  पुश्नी  शारिफ  बेक)  (क)
 हा ।

 (ख)  भार  नय  प्रबन्ध  सस्थान,  भ्रहमदाबाद
 द्वारा  की  गई  सिफारिशों  की  मत्ालय  में  जाच
 कर  ली  गई  है  और  उन  पर  शीघ्र ही  निर्णय  लिए
 जाने  की  संभावना  है  ।

 Pillai  Committee  Recommendations

 *4I9  SHRI  A.  R.  BADRINARANYAN

 SHRI  M.  V,  CHANDRA

 SHEKHARA  MURTHY:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER AND  MNISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Pillai  Committee
 recommendations  pertaining  to  the
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 standardisation  of  salaries  and  other
 benefits  for  officers  of  public  sector
 banks  have  been  accepted  by  Gov-
 crnment;

 (b)  of  so,  whether  there  was  a
 tussle  between  the  officer.  and  the
 man*gements  of  the  banks  over  the
 last  two  years;

 (c)  if  so,  what  was  the  dispute  and
 liow  that  has  been  resolved:

 (d)  what  -re  the  other  recommen-
 dations  made  by  the  Pillai  Com-
 raittee;  and

 (e)  how  many  of  them  have  been
 accepted  and  are  under  implementa-
 tuon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRT  ZULFIQURULLAH):

 (a)  Yes  Sir,  with  some  mottifica-
 tions,  including  those  suggested  by  a
 Group  of  Bankers  who  were  asked
 to  examine  the  origina!  report

 (b)  &  (c):  Officers’  I  ederation
 had  raised  a  few  points  of  disagree-
 ment  on  such  issues  as  DA.  formula
 ceiling  on  haise  pay  and  DA.  Allowan-
 ee,  for  probationary  officers,  house
 rent  allowance,  retirement  ar?  etc.
 Thece  have  been  under  discussion.

 (9)  The  recommendations  of  the
 Pillai  Committee  broadly  cover  re-
 vision  of  pay  scale  and  their  standar-
 disation,  abolition  of  certain  allow-
 ances  like  Post  allowance,  personal
 allowance,  allowance’  _—‘to  senior
 management  personnel  ete,  and
 abolitron  of  certain  prequisities  like
 free  house,  free  conveyance,  conces~
 flona}  loans  etc,

 (e)  The  recommendations  of  the
 Pilla,  Committee,  as  modified  by  the
 Group  of  Bankers  and  as  8  result  of
 discussions  with  the  officer,  organi-
 gations  are  to  be  implemented,
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 Setting  up  of  Air  Safety  Board
 #920.  DR.  BISOY  MONDAL;:

 SHRI  MUKHTIAR  SINGH
 MALIK:

 Will  the  MINISTER  OF  TOURI-
 SM  AND  CIVIL  AVIATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  of  India
 have  taken  a  decision  regarding  set-
 ting  up  of  Air  Safety  Board  in  the
 country  on  the  lines  of  advanced
 countries;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  for  delay?
 THE  MINISTER  OF  TOURISM

 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)
 and  (bh).  The  question  of  _  set-
 ting  up  of  Air  Safety  Board  has  once
 been  examineq  and  g  decision  was
 taken  not  to  set  up  a  separate  Agen-
 cy  to  investigate  into  aircraft  acci-
 dents.  The  matter  is,  however,  being
 reviewed  by  the  Government,
 Projects  for  Increasing  Production  of

 Cashewnut

 *92i.  SURI  K  RAMAMURTHY:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  projects  from
 Kerala,  Andhra  Pradesh,  Karnataka
 and  Orissa  for  increasing  the  produc-
 tion  of  cashewnut  have  been  approved
 by  Government;

 (b)  if  not,  the  reasons  for  the
 delay;  and

 (c)  the  reasons  for  more  than  80
 per  cent  fall  in  the  import  of  raw
 cashewnut  from  Tanzania,  Kenya
 and  Mozambique?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIvIt.  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BAIG):

 (a)  and  (b).  The  project  Reports
 on  Kerala,  Andhra  Pradesh,  Karne-
 taka  and  Orissa  for  increasing  cash-
 ew  production  have  been  scrutinis-
 ed  by  tle  Screening  Committee  which
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 has  submitteq  its  report.  Assistance
 from  Cushew  Corporation  of  India
 for  one  project  of  Orissa  and  one
 project  of  Andhra  Pradesh  has  been
 committed  on  certain  conditions.

 (c)  The  fall  in  imports  of  raw
 cashew  from  Tanzania)  Kenya,  Moz-
 ambique  is  due  to  _  several  factors
 like  crop  failures,  lower  collection,
 installation  of  processing  facilities
 in  exporting  countries  and  entry  of
 other  countries  into  cashew  process-
 ing  and  exporting  trade,

 Indian  Banks  Abroad

 *922,  SHRI  D  D,  DESAI:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  bez  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  hag  seen  a
 report  in  the  Economic  Times  of  April
 2,  979  that  Indian  Banks  abroad  are
 not  strong  enough  to  withstand  foreign
 competition;  and

 (0)  if  so,  the  facts  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARLLAID:  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  The  Capital  Fund  Ratio  of
 Indiun  Public  sector  banks  is  tow
 compared  te  international  standards.
 The  decline  in  the  ratio  in  recent’
 years  is  due  to  the  fact  that  accre-
 tion  to  capital  has  not  kept  pace  with
 growth  of  deposits,  Some  proposals
 are  under  consideration  of  Govern-
 ment  to  improve  the  ratio.  The  matt-
 er  is  kept  continually  under  review
 by  the  Government  and  the  Reserve
 Bank  of  India.

 Survey  regarding  Sick  Campanies
 borrowing  Money  from  Public

 #923,  SHRI  SARAT  KAR:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 te  state:

 (a)  whether  any  survey  has  beer
 conducted  by  the  Reserve  Bank  re~
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 garding  the  sick  companies  which
 have  borrowed  money  from  the  Pub-
 lic,  from  Banks  and  in  addition  to  that
 from  small  scale  units;

 ५७)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (ec)  the  action  that  has  so  far  been
 taken  or  proposed  to  be  taken  to  re-
 cover  this  amount?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  IHE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  to  (०:
 No  survey  has  been  conducted  by  the
 Reserve  Bank  of  India  regacding  sick
 companieg  which  have  borrowed  mon-
 ey  from  public,  banks  etc,  However,
 the  Reserve  Bank  of  India  collects  in-
 fermation  periodically  in  respect  of
 advances  of  scheduled  commercial
 banks  to  sick  industrial  units  cnjoying
 aggregate  credit  limit  of  Rs.  ]  crore
 and  above.  As  at  the  2nd  of  June,
 ‘1978,  there  were  325  sick  units  enjoy-

 mg  ecedi!  limits  of  Rs.  956.08  crores.
 As  rezaras  units,  which,  though  sick,
 are  viabe,  banks  along  with  tcrm-
 lending  institutions,  where  necessary,
 undertake  nursing  programmes  isn  the
 interest  of  production  and  employment
 Such  a  programme  .includes  rephasing
 of  repayment  schedule,  fundine  of
 arrears  of  interest  etc  In  other  cases,
 banks  take  appropriate  steps,  includ-
 ing  legal  meausres,  to  recover  amounis
 due  to  them.

 फाइथ  स्टार  होटलों  के  बारे  में  मोति

 924,  श्री  राम  बिलास  पासवान  :  क्या
 पर्यटन  और  नागर  विसानन  मंत्री  मह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 (क)  फाइव  स्टार  होटलों  के  बारे  में  मंत्रा-
 लय  की  नीति  कया  है  ;

 ह
 क्या  ऐसे  होटलों  की  स्थापना  से  जनहित

 की  ्ति  होती  है  और  यदि  हां,  तो  कैसे  ;  झौर

 (ग)  क्या  हाल  में  नये  होटलों  को  अनुमति देते  समय  सरकार  ने  भ्रपनी  होटल  नीति  को  ध्यान
 में  नहीं  रखा  ?

 कौशिक)  :  (क)  से  (ग).  होटलों के  लिये
 उपलब्ध  संसाधनों  के  मुख्य  हिस्से

 उपयोग  झभी  तक॑  4  तथा  ह-स्टार'  लग्जरी  होटल

 पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  मंतो  (भी

 का

 स्थापित  करने  से  किया  गया  है  ये  होटल  मुद्य
 रूप  में  समृद्ध  विदेशी  पर्यटकों  की  भ्रावश्यकता  पूरी
 करते  हैं  ।  इस  प्रकार  के  हांटलों  के  निर्माण  में
 बहुत  अधिक  पूजी  निवेश  की  झावश्यकता  होती
 है,  जिसके  परिणामस्वरूप  स्वदेशी  भौर  बजट  को
 ध्यान  में  रखने  वाले  विदेशी  पर्यटको  द्वारा  अपेक्षित
 मध्यम  तथा  निम्न  दर  के  झावास  की  बहुत  कमी
 है  ।  इस  भ्रसतुलल  को  ठीक  करने  की  दृष्टि  से
 श्र  मिले-जुले  होटल  झावास  की  उचित  मात्रा  में
 व्यवस्था  करते  के  लिए  लग्जरी  होटलों  के  निर्माण
 सबंधी  नीति  की  पुनरीक्षा  की  गई  है  श्र  यह
 निर्णय  लिया  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 पहले  ही  अनुमोदित  दो  स्टार  होटलो,  एक
 जूह,  बम्बई  में  भोर  दूसरा  श्रीनगर  में,  के  निर्माण
 कार्य  सबधी  होटल  कार्पोरेशन  झाफ  इण्डिया  (एयर
 इण्डिया  का  सहायक  प्रतिष्ठान)  की  पुरानी  स्कीमों
 को  छोड़कर,  सरकारी  सैक्टर  में  चालू  योजना  अवधि
 (:978—83)  के  दौरान  किसी  भी  हालत  में
 4  तथा  5-स्टार  होटलों  का  निर्माण  नहीं  किया
 जायेगा,  बल्कि  3-स्टार  श्रेणी  तक  के  होटलो  पर
 ध्यान  केन्द्रित  किया  जायेगा  ।  इस  नीति  से  यू०
 एन०प्राई०्डी ०-भ्रो०  सम्मेलन  के  संबध  में  दिल्‍ली
 में  झशोक  तथा  अकबर  होटलो  के  विस्तार
 के  लिए  भारत  पर्यटन  बिकास  निगम  द्वारा  पहले
 ही  प्रारम्भ  को  गई  स्कीमा  पर  भी  कोई  बुरा
 प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  t

 yr  जब  कि  प्राइवेट  सैक्टर  में  4  तथा  5-स्टार
 होटलों  के  निर्माण  की  अ्रनुभति  दी  जायेगी,  सरकार
 हारा  इस  श्रकार  के  उधयमों  को  ऋण  सस्थाधझों
 से  ऋणों  पर  ब्याज  सब्रधी  आर्थिक  सहायता  नहीं
 दी  जायेगी  ।  इसका  श्रर्थ  यह  है  कि  जहा  नीति
 के  रुप  में  सरकार  4  तथा  ह-स्टार  होटलो  के
 निर्माण  को  प्रोत्साहन  नहीं  देना  चाहती,  बहा
 सरकार  झपनी  इच्छा  से  इस  प्रकार  के  हाटलो  का
 निर्माण  करने  में  प्राइवेट  सेक्टर  के  रास्ते  मे  नहीं
 आयेगी  |

 देवघर  में  शिवरगंगा  के  जल  को  साफ  किया  जान:

 925,  झ्ा०  रमणी  सिह  :  कया  पफ्यंटन
 झोर  मागर  बिसानस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जान-
 कारी  है  कि  उत्तर  भारत  में  देवधर  एक  प्रसिद्ध
 सीर्थस्थल  है  और  “श्रावण”  के  महीने  में  30
 लाख  यात्री  इस  स्थल  की  यात्रा  करने  हैं

 (ख)  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जान
 कारी  है  कि  सब  यात्रियों  को  फिवगंगा  से  नहाना.
 बहता  है  जहां  पानी  बहुत  ग़दा  है  ;  झौर

 (ग)  क्‍या  सरकार  ने  वहां  पानी  साफ  करने
 के  बारे  में  सहानृभूतिपूवंक  विचार  किया  है  ?
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 aden  cite  लायर  विसानन  संत्री  (क्री  पुदवोत्तम
 कौशिक)  :  (क)  कआवण  के  माह  के  दौरान

 मुख्यतः  पूर्वी  भारत  से  एक  बड़ी  सख्या  में  तीर्थ
 याही  तीर्षयाज्ञा  के  लिए  देवधर  की  यात्रा  करते
 हैं।

 (@)  जी,  हा  t

 (ग)  यह  मामला  राज्य  मरकार  के  कार्य-
 क्षेत्र  के  भ्रन्तगंत  श्राता  है  ।  राज्य  सरकार  से  यह

 मालूम  हुआ  है  कि  शिवगगा  के  नवीकरण  झौर

 सूधार  के  लिए  कार्यवाही  प्रारम्भ  की  जा  रही  है
 जिसके  लिए  विस्तृत  भनुमान  तैयार  किए  जा  रहे
 हैँ  1

 Palm  Oil  rotting  at  various  Port  ware-
 houses

 *926.  SHRI  S.R.  DAMANT:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  50,000
 tonnes  of  palm  oil  valued  at  Rs.  30
 crores  ate  rotting  at  various  port
 ‘warehouses  for  the  last  three  months;

 (b)  if  so,  the  reasons  thereef;  and

 (c)  the  steps  being  taken  to  dispose
 of  the  same?

 THE  MINISTER  OF  STAT®  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 SHRI  KRISHAN  KUMAR  GOYAL):
 (ay  to  (¢).  No  palm  oil  is  rotting  at
 Port  Warehouses.  However,  at  Mad-
 ras  @  consignments  of  a  !otal  quantity
 of  only  79  tonnes  are  pending  clear-
 ance  at  the  port.  Of  thes>,  in  five
 cases,  the  licences  have  not  been  pro-
 duced  by  the  importers  and  proceed-
 mgs  for  contravention  of  Inpori  Con-
 trol  Regulations  have  been  initiated
 by  the  customs  authorities.  In  two
 eases,  test  results  are  awaited  These
 coxsignments  are  also  subject  matters
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 of  writ  petitions  in  the  Courts.  The
 8th  consignment,  actually  meant  for
 Bombay,  had  been  off-loaded  at  Mad-
 ras,  ond  is  to  be  re-shipped  to  Bombiy,

 Requirements  of  edible  oils  of  Karna-
 taka  State

 #927,  SHRI  K.S.  VEERABHAD-
 RATPA:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  be  pleased  ta  stute:

 (a)  the  requirements  of  Karnataka
 State  of  essential  commodity  like  edi-
 ble  oils  and  the  actual  allocations  made
 during  the  year  ‘1978;

 (b)  the  reasons  for  not  meeting  the
 full  requirement  of  the  State  in  this  re-
 gard;

 (c)  whether  it  is  in  the  knowledge  of
 Government  that  the  price  of  this
 commodity  in  the  State  is  rising;  and

 (d)  what  steps  Government  have
 taken  to  bring  the  price  down?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GCYAL):  (a)  and  (b).  The  Central
 Government  allocates  rapeseeg  oil  to
 the  various  State  Governments,  as  re-
 quired  by  them  for  distribution
 threugh  the  Public  Distribution  sys-
 tem.  Early  in  1978,  Karnataka  State
 Government  made  a  demand  for  an
 insignificant  quantity  of  0  tonnes  of
 Rareseeq  Oil,  which  too  they  subse-
 quently  withdrew.  Karnataka  Gov-
 errment  diq  not  indicate  any  re  yutre-
 ment  of  this  oil  during  3973  nor  did
 it  ask  for  its  allocation.

 (९१  and  (d).  Government  is  aware
 that  prices  of  certain  edible  oils  have
 recently  risen  in  Karnataka,  The
 ‘ituation  is  being  kept  under  constant
 watch  for  such  remedial  measures  as
 may  be  considered  necessary  and
 feasible.
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 Natjonalisatlion  of  Muitinational
 Companies  Dealing  with  Edible  Oils

 880l.  SHRI  AMARSINH  V.  RATH-
 AWA:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  the  multinational
 companies  which  are-  dealing  with
 edible  oils;  and

 (b)  whether  Government  are  consi-
 dering  to  nationalise  them?

 TRE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  CO2DPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL):  (a)  As  per  available  in-
 formation  Messrs.  Hindustan  Lever
 Ltd.,  Bombay  is  the  company  having
 nmuutinational  links,  which  is  engaged
 in  the  manufacture  and  sale  of  Edible
 Oils.

 (5)  No,  Sir

 Short_-Fall  in  Export  of  Sugar

 8802.  SHRI  MADHAVROA  SCINDIA:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIViL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  has
 been  considerable  short-falls  in  the
 export  of  sugar  during  the  last  one
 year  as  a  result  Government  have  suf-
 fered  loss  in  its  earnings;

 (b)  if  so,  actual  loss  suffered  during
 the  period;  and

 (c)  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TICN  (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  Under
 the  International  Sugar  Agreement  In-
 dia  was  allocated  a  quota  of  6.5  lakh
 tonnes  for  export  of  sugar  during
 1978.  The  total  export  of  sugar  from
 India  during  that  year  was  6.42  ton-
 nes  valued  at  about  Rs,  114  crores.
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 ७)  and  (c).  The  actual  loss  sulfer-
 ed  curing  1978-79  was  Rs.  23.25  crozr-
 as  because  of  the  decline  in  tne  prices
 of  segar  in  the  foreign  market,

 गुजरात  से  संरे  के  च्धित  की  रूम्य  संघभा  का  बढया
 जाना

 8803.  श्री  धर्म  सिह  भई  पटेल  :  ब्या  वाणिस्य,
 नागरिक  पूर्ति  [तथा  रुहकारिता  स्त्नी  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 (क)  ब्या  उन्हें  गुजरात  खांडसारी  मैन्‍्यूफे-
 बचरर्स  =  एसोसिएशन,  उपरोटा  (गुजरात)  से
 30,000  टन  सीरे  के  निर्यात  की  समय  सीमा  को
 3l  मार्च,  979  से  बढ़ाकर  30  सितम्बर,
 979  तक  करने  के  बारे  में  26  फरवरी,  979

 का  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  तत्सग्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ;

 (ग)  ब्या  समय  सीमा  को  इस  बीच  बढ़ाया
 जा  चुका  है;

 (घ)  यदि  हां,  तो  अनुमति  वबन  दी  गई  थी
 और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  ब्या  है;  और

 (ड)  गुजरात  में  खांडसारी  कारखानों  को
 श्ो०  जी०  एल०-3  के  माध्यम  से  सीरे  के  निर्यात
 के  लिये  स्थायी  ग्राधार  पर  अनुमति  देने  में  सरकार
 को  क्या  कंठिनाईयां  हैं  और  उ०  जी०  एल-3
 के  माध्यम  से  एक  वर्ष  के  लिये  सीरे  के  निर्यात
 की  अनुमति  कब  त्क  दे  दी  जायेगी?

 बाणिज्य,  नागरिक  पुति  तथा  सहकारिता
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  आरिफ  बेग)  :
 (क)  और  (ख).  श्री  सी.बी.  पटेल,  अध्यक्ष,

 गुजरात  खांडसारी  मैन्युफेक्‍्चरर्स  एसोसिएशन,
 उपलेटा  (गुजरात)  से  फरदरी  i979  का  एक
 अभ्यावेदन  ब्राप्त  हुआ  था:  जिसमें  सलाह  दीपगई  हँ
 कि  गुजरात  सरकार  द्वारा  एसोरुएशनव  को
 30,000  में ०  टन  सीरा  नियत  करने  की  अनुमति

 दी  गई,  जिसमें  से  6,000  मे०  टन  मात्रा  की
 संबिदा  की  जाचुकी  है  एसोसएशन  ने  सीरे
 की  4000  में०  टन  की  बकाया  मात्ञा  का  पोत
 लदान  पूरा  करने  के  लिये  30  सितम्बर  979
 तक  समय  सीमा  बढ़ाने  के  लिये  अनुरोध  किया
 है।

 (ग)  और  (घ).  श्रायात  तथा  निर्यात  के
 मुख्य  नियंत्रक  द्वारा  9  मार्च,  979  को  साव-
 जनकि  सूचना  सं०  26-ई.टी.सी.  (पी.एन.)  [79
 जारी  की  गई  जिसमें  9  मार्च,  979  तक  की
 गई  संविदाओं  के  आधार  पर  सीरे  के  पोत  लदान
 पूरे  करने  के  लिये  30-4-79  तक  समय  सीमा
 बढ़ाने  की  अनुमति  दी  गई  है।
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 (8)  निम्नोक्त  कारणों  की  वजह  से  झप्रैल
 979  से  सीरे  का  निर्यात  राज्य  व्यापार  निगम

 के  जरिए  मार्मीकृत  किया  गया  था:

 Q)  राज्य  व्यापार  निगम  पहले  से  ही  इस
 बाजार  में  था  जौर  उसके  पास  निर्यातो
 को  सचालित  करने  फं  लिये  सभी  तरह
 का  अनुभव  झौर  विशेषता  थी  1

 (2)  प्गर  गैर-सरकारी  निर्यातकों  को  निर्यात
 करने  की  भ्रनुम्मात  दी  जाती  तो  राज्य
 व्यापार  निगम  द्वारा  प्राप्त  की  जा
 रही  ऊची  कीमतें,  गैर  सरकारी  व्यापारियो
 के

 न्
 प्रतियोगिता  के  फलस्वरूप  गिर

 जाती  |

 (3)  निर्यातों  को  सचालित  करने  में  सबसे
 प्रमुख  कठिनाई  भ्रपेक्षित  परिवहन,
 भडारण-तथा  जहाजरानी  सम्बन्धी
 सुविधाशो  को  सुनिश्चित  करना  था
 यह  देखा  गया  कि  झगर  जनता  के
 लिये  सीरे  का  व्यापार  खोल  दिया  गया
 तो  सीमित  परिवहन  तथा  भडारण

 धानों  को  प्राप्त  करने  के  लिये
 छिड  जायेगी  ।  शत  यह  महसूस

 किया  गया  कि  राषण्य  व्यापार  निगम
 एकमात्न  मार्गीकरण  भ्रभिकरण  के  रुप
 में  देश  से  होने  वाले  निर्यातों  के
 बेहतर  हित  में  उपलब्ध  तरीकों  का  उपयोग
 कर  सकता  है!

 (4)  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  विद्यमान
 कीमत  प्राप्ति  के  आधार  पर  गेर
 सरकारी  निर्यातक  निर्यातों  में  भ्रत्यधिक
 लाभ  कमाएगे  |

 Pre-Condition  for  Utilisation  of  World
 Bank  Aid

 8804.  CH.  HARI  RAM  MAKKA-
 SAR  GODARA:  Will  the  DEPUTY
 PRIME  M'NISTER  AND  MINISTER
 OF  FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  is
 a  pre-condition  in  the  utilzation  of
 the  World  Bank  aid  since  the  money
 on  projects  is  to  be  spent  first  and
 then  asked  for  re-imbursements;

 (b)  if  so,  whether  it  is  also  a  fact
 that  most  of  the  State  Governments
 find  it  difficult  to  fund  the  projects  and
 due  to  delays  in  execution  etc.,  and  on
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 account  of  their  lean  budgetory  provi-
 sions  the  costs  of  the  projects  in  hand
 escalates;  and

 (c)  7  so,  his  reaction  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATS  IN
 TE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SUR!
 S.TiSH  AGARWAL);  (a)  Yes,  8.5,
 the  articles;  of  Agreement  of  the  In-
 ternational  Bank  for  Reconstruction
 and  Development  (IBRD)  and  the  In-
 ternational  Development  Association
 (IDA)  provide  that  the  Bank  and  the
 IDA  shall  make  arrangements  to  en-
 sure  that  the  funds  may  be  withdrawn
 only  to  meet  expenses  in  connection
 with  the  projects  as  they  are  «ctually
 incurred.

 (b)  and  (c)  State  Governments
 pose  projects  to.  World  Bank  Group
 fnetcmg  m  =  accordanco  with  thur
 plan  priorities  and  agree  on  schejuses
 4)  expenditure  in  the  co.  of  pr0-

 ject  appraisal/negotiation  after  satis-
 fying  themselves  that  they  would  be
 in  a  position  to  make  ful]  provision;
 therefor;  in  their  plans.  Mostly,  the
 State  Governments  make  appropriate
 budget  provisions  though  instances
 have  been  noticed  ‘where  this  has  not
 been  done.  While  lack  of  adequate
 budget  provisions  can  adversely  affect
 project  execution  resulting  in  cost  in-
 creases,  more  often  delays  occur  on
 account  of  a  variety  of  other  reasons
 such  as  organisational  deficiencies,  in-
 adequacies  of  detaileq  planning,  im-
 plementation  and  monitoring,  difficul-
 thes  relating  to  land  acquisition  and
 procurement,  ineffective  inter-institu-
 tion  co-ordination,  ete.

 Number  of  Persons  convicted  for
 Violating  Essential  Commodities  Act

 8805.  SHRI  JANARDHANA  POO.
 JARY:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO.
 OPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  number  of  persons
 convicted  for  violating  the  Essential
 Commodities  Act  during  1978;  and
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 (b)  the  quantity  of  foodgraifs  and
 other  essential  commodities  seized?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL):  (a)  Based  on  available  in-
 formation,  1,068  persons  were  convic-
 ted  during  978  for  violation  of  orders
 issued  under  the  Essential  Commodi-
 ties  Act.  In  addition,  convictions
 were  secured  in  828  cases  in  sum-
 mary  trial  under  the  provicions  of
 the  Act  for  violation  of  control
 orders  relating  to  foodstuffs,  edible
 oilseeds,  edible  oils,  drugs,  textiles  etc.

 (9)  2,37,019  quintals  of  foodgrains
 and  other  commodities  were  seized
 during  the  year  1978,

 Boeing  Service  from  Delhi  to  Bhuba-
 neswar  and  itg  Extension

 8806.  SHRI  MANORANJAN  BHAK-
 TA:  Will  the  Minister  of  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  heavy  demand  for  a  Boeing  Service
 from  Delhi  to  Bhubaneswar;  if  s&
 what  is  the  reaction  of  the  Govern-
 ment;

 (b)  whether  Government  will  consi-
 der  to  extend  the  service  upto  Port
 Blair  as  Delhi-Bhubaneswar-Port  Blair
 and  back  to  facilitate  tourist  influx  in
 our  beautiful  Islands;  and

 (ce)  whether  Government  have  any
 comprehensive  plan  for  Tourism  Deve-
 lopment  in  Andamans;  if  so,  state  de-
 tails?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PU-
 RUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  Indian
 Airlines  wilj  consider  such  a  service
 as  soon  as  the  runway  work  is  comp-
 lete  and  replacement  aircraft  for  the
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 one  lost  in  accident  at  Hyderabad  in
 December  last,  is  available.

 (b)  There  is  no  plan  to  provide  an
 airlink  between  Bhubaneswar  and
 Port  Blair.

 (c)  Keeping  in  view  the  fiow  of
 tourist  traffic  into  Andaman  and  Nico-
 bar  Islands  steps  are  bemg  taken
 to  augment  hotel  accommodation  in
 the  Islands.  There  are  Tourist  Home
 (32  beds)  and  Megapod’s  Nest  {12
 beds)  constructed  by  the  Islands  Ad-
 ministration  and  in  hotel  in  the  pri
 vate  sector  with  32  beds  at  Corbyn’s
 Cove  Beach.  There  is  also  a  proposal
 from  a  private  party  to  put  up  a  108-
 room  hotel  at  Port  Blair,  and  the  Is-
 lands  Administration  proposes  to  ex-
 tend  the  Tourist  Home  by  adding  25
 beds.  In  addition,  a  Youth  Hostel  is
 being  constructeg  at  Port  Blair  by  the
 Central  Department  of  Tourism.

 Amount  under  P.L.-480

 8807,  SHRI  K.  PRADHANi:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  what  are  the  details  regarding
 the  total  amount  of  PL-480  rupee  fund
 available  with  the  Government  of  India
 as  at  the  end  of  each  of  the  last  three
 years;  and

 (b)  how  and  for  what  type  of  projects
 this  money  is  utilised?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  There  are
 no  PL-480  rupee  funds  available  with
 the  Government  of  India.  The  U.S.
 Government  made  a  grant  of  their
 PL.480  rupee  holdings  to  the  Govern-
 ment  of  India  in  February,  974  and
 the  said  funds  were  extinguisheq  by
 that  grant,

 (b)  Does  not  arise.
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 Tourist  Facilities  at  Cherrapunjee

 8808.  SHRI  P.  A,  SANGMA:  Will
 the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state  what
 steps  the  Government  propose  to  take
 to  beautify  and  increase  tourist  faci-
 hties  at  Cherrapunjee?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIViL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  Due  _  to
 constraint  on  fmancial  resources  and
 relative  priorities  necessiating  a  selec-
 tive  approach,  it  38  proposed  to  con-
 centrate  initiaily  on  the  development
 of  tourist  facilities  at  Shillong  in  Me~
 ghalaya  in  the  Central  Sector.

 Technical  Assistance  Agreement  bet-
 ween  India  and  IndoneSia

 8809.  SHRI  PABITRA  MOHAN
 PRADHAN:  Will  the  DEPUTY
 PRIME  MINISTER  AND  MINISTER
 OF  FINANCE  be  pleased  to  state
 whether  there  has  been  a_  technical
 assistance  agreement  regarding  Indian
 Banks  Foreign  Collaboration  between
 India  and  Indonesia  in  the  near  past
 four  months  or  80?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH).  Yes,  Sir,  Re-
 cently  the  Indian  Bank,  one  of  the
 nationalised  banks,  entered  into  an
 agreement  with  the  P.T,  Bank  Rama-
 yana,  Indonesia  for  providing  techni-
 cal,  managerial  ang  advisory  assis-
 tance.

 Loans  given  by  Financial  Institutions
 to  Paper  Industries

 8810.  SHRI  SURENDRA  BIKRAM:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  how  many  loans  have  heer  given
 by  एटा,  ICICI,  Lic,  IDBI  and  other
 Financial  Institutions  to  various  paper
 Industries  being  erected  in  the  country
 for  the  last  three  years;
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 (b)  what  checks  Government  have
 enforced  to  ensure  that  these  Projects
 are  properly  using  this  loan  money  and
 that  the  finances  of  Institutions  are
 safe,  and

 (c)  which  of  these  projects  are  able
 to  pay  back  the  loans  in  time  and  which
 of  these  are  delaying  on  various
 grounds  and  what  action  Government
 as  taking  against  such  defaulter  paper
 Projects?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  to  (०).
 Information  is  being  collecteg  and,  to
 the  extent  available,  will  be  laid  on
 the  table  of  the  House.

 Instruction  to  State  Governments  to
 Cut  Down  Wasteful  Exzenditure  on

 Administration
 8811,  SHRI  Ss.  Ss.  LAL:  Will  the

 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  instructions  orders  have
 been  sent  to  the  State  Governments  to
 cut  down  the  wasteful.expcnditure  on
 administration  so  as  to  plough  buck
 the  resources  for  development  pur-
 poses;  and

 (b,  if  so,  the  reaction  of  the  Govern-
 ments  in  the  States  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  In  the
 letter  addressed  to  the  Chief  Ministers
 of  the  States  on  the  20th  March  1978,
 concern  has  been  expressed  over  pro-
 liferation  of  the  staff  and  multiplica-
 tion  of  agencies  and  the  growing
 volume  of  Government  expenditure.
 The  State  Governments  have  been  ad-
 vised  to  carry  out  a  comprehensive
 review  to  identify  the  areas  in  which
 economy  can  be  effected  without
 affecting  growth  or  impairing  effi-
 ciency.

 (9)  Reaction  of  most  of  the  State
 Governments  to  the  letter  is  awaited.
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 Setting  up  of  Regional  Offices  of
 Coffee  Board  in  European

 ry  Countries

 8812,  SHRIMATI  MOHSINA  KiD-
 WAI:  Will  the  Minister  of  COM.
 MERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  be  pleased  to  state.

 (a)  whether  Government  are  consi-
 cering  of  setting  up  regional  offices  of
 Coffee  Board  in  the  European  count-
 ries  in  order  to  ponularise  the  Indian
 Cotlee,

 (b)  if  so,  where  the  offices  are  likely
 to  be  set  up  and  when;  and

 (c)  whether  some  offices  are  already
 working  abroad  and  how  are  their  func-
 tioning?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR  GO-
 YAL):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  No,  Sir.

 Amount  Spent  on  Employees  of  RBI,
 Bombay  under  Bank  Medicine  Scheme

 8813.  SHRI  ANNASAHEB  GOT:
 KHINDE:  Wil  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF  FIN-
 ANCE  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Unstarred  Question  No.  902
 on  ist  December,  978  regarding
 amount  spent  on  employees  of  RBI
 Bombay  under  Bank  Medicine  Scheme
 ang  state:

 (a)  the  total  number  of  employees  of
 the  R.B.I.,  in  Bombay  in  the  last  three
 years,  yearwise;

 (b)  the  number  of  employees  who
 have  taken  the  benefit  under  the
 scheme,  during  the  said  period,  year-
 wise;  and

 (०)  the  average  amount  spent  per
 benefit-taking  employee,  during  the
 Said  period,  yearwine?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)

 (a)  _As  ०  30th  June

 976  977  978

 9288  9738  9652

 (b)  ‘1975-76  1976-77  1977-78

 2,67,713  2,577,292,  2,66'504
 (As  the  recorg  ig  maintained,  these
 figures  include  repeat  cases,  during
 the  particular  year,  of  treatment  ex-
 cluding  hospitalisation  of  employees
 and  their  family  members).

 (०)  ‘1975-76  ‘1976-77  1977-78

 Rs.  ‘163/-  Rs.  170/-  Rs,  169/+

 Maintenance  of  ‘Neer  Mahal’  at
 Tripura

 8814,  SHRI  KIRIT  BIKRAM  DEV
 BURMAN:  Will  the  Minister  of
 TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  be
 pleased  to  state,

 (a)  whether  Government  have  since
 received  any  confirmation  or  otherwise
 about  the  madequate  maintenance  of
 “Neermahal”  and  other  palatial  build-
 ings  handed  over  by  the  former  Maha-
 raja  of  Tripura  to  Tripura  Government
 for  development  and  maintenance  as
 tourist  attractions;

 (b)  if  so,  whether  it  is  a  fact  that
 parts  of  these  tourist  attractions  are
 crumbling  down  for  want  of  proper
 maintenance;  and

 (c)  the  total  estimated  value  of  these
 buildings  as  per  current  price  level  and
 the  annual  maintenance  cost  incurred
 since  the  same  were  taken  over  by
 Government  and  what  steps  are  being
 taken  for  proper  maintenance  of  these
 as  tourist  attractions?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  to  (c).
 Neer  Mahal  and  Ujjayanta  Palace
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 were  taken  over  by  the  State  Govern-
 ment  a  few  years  ago.  Ujjayanta
 Palace  now  houses  the  State  Legisia-
 tive  Assembly.  Neer  Mahal  Palace  is
 in  a  dilapidated  condition  due  to  lack
 of  proper  maintenance.  The  cost  of
 protecting  the  plinth  from  being
 damaged  by  lake  water  is  estimated  at
 Rs.  5  lakhs.  The  State  Government
 provided  an  outlay  of  Rs.  1,00,  lakh
 during  1978-79,  for  repairs  to  Neer
 Mshal,  The  State  Government  has
 proposed  an  outlay  of  Rs.  5.09  lakhs
 durmg  the  Five  Year  Plan  978—83
 for  the  renovation  ang  maintenance
 of  Neer  Mahal.

 During  the  Tourism  Ministers  Con-
 ference  held  in  November  978  in  New
 Delhi,  all  the  State  Governments/
 Union  Territories  were  requested  to
 indicate  two  centres/schemes  which
 could  be  considered  for  development
 in  the  Central  Sector.  The  State  Gov-
 ernment  of  Tripura  recommended  the
 following  centres/schemes:

 i.  Dumboor  Lake

 2,  Jampui  Hill.

 3,  Janata  Hote]  at  Agartala.

 The  development  of  the  centres
 which  have  been  so  recommended  will
 be  taken  up  in  consultation  with  the
 State  Government  subject  to  availabi-
 lity  of  funds  and  inter-se  priorities
 during  the  Five  Year  Plan  period  4978
 —83.  The  development  of  Neer  Mahal
 hag  not  been  includeq  by  the  State
 Government  in  the  tourism  schemes  to
 be  taken  up  in  the  Central  Sector.

 Applications  by  Foreign  Banks  for  Per-
 mission  40  Upgrade  their  Operations  in

 India

 86i5.  SHRI  VISAY  KUMAR  N.  PA.
 TIL:  Will  the  DEPUTY  PRIME  MI-
 NISTER  AND  MINISTER  OF  FIN-
 ANCE  be  pleaseg  to  state:

 (a)  what  is  the  policy  of  Government
 regarding  expansion  of  foreign  banks
 in  the  try;  and
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 (b)  number  of  such  applications
 cleared  during  the  last  two  years?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  the  ap-
 Plications  of  the  foreign  banks  for
 entry  into  India  or  for  opening  more
 branches  in  India  are  considered  on

 ‘merits.  In  deciding  such  cases  fac-
 tors,  such  as  adequacy  or  inadequacy
 of  the  existing  branches  of  foreign
 banks  in  India  ang  Indian  Banks  ab-
 road  for  financing  foreign  trade  bet-
 ween  the  two  countries,  the  benefits
 that  are  likely  to  accure  to  the  coun-
 try,  the  effect  on  remitances  the  reed
 for  reciprocity  etc.,  are  kept  in  view.

 (b)  During  the  last  two  years  only
 Bank  of  America  was  ailowed  to  con-
 vert  its  representative  office  in  New
 Delhi  into  a  branch,

 Robberies,  Cheating  and  Irregularities
 in  Nationalised  Commercial  Banks
 8826.  SHRI  VASANT  SATHE.  Will

 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state.

 (a)  what  38  the  number  of  robberies
 cheating  and  other  cases  of  serious
 irregularities  by  standard  classification
 reported  during  the  last  two  years,
 ending  March,  979  in  each  Nationalis-
 ed  Commercial  Banks  and  the  amount
 of  losses  incurred  by  the  banks  on  this
 account;  and  how  does  it  compare  with
 the  corresponding  earlier  two  years
 period;

 (b)  details  of  steps  taken  to  check
 such  losses  by  the  commercial  banks;
 and

 (c)  what  is  the  number  of  cases  in
 which  investigations  have  been  com-
 pleted  and  the  results  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  to  (c).  In-
 formation  to  the  extent  possible  is
 being  collecteg  and  will  be  laid  on  the
 table  of  the  House
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 Limit  ef  Ms,  50/-  on  Account  of  Taxi
 Fare  Spent  by  Government  Employees

 8817.  SHRI  RAJE  VISHVESHVAR
 RAO:  Will  the  DEPUTY  PRIME  MI-
 NISTER  AND  MINISTER  OF  FIN-
 ANCE  be  pleaseg  to  state:

 (a)  wether  there  is  a  limit  of  Rs.  50
 on  account  of  Taxi  fare  spent  by  Gov-
 ernment  employees  each  month;

 (b)  af  so,  when  this  limit  was  fixed;
 and

 (e)  whether  Government  propose  to
 increase  this  limit  to  Rs.  00  in  view
 of  increase  in  tax:  charges  on  account
 of  high  Petrol  prices  and  if  not,  the
 reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH),  (a)  Yes,  Sir.
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 (b)  This  limit  has  been  fixed  with
 effect  from  the  Ist  July,  ‘1976,

 (e)  No  such  proposal  is  under  con.
 sideration,

 way  का  उत्पादन  और  निर्यात

 8818.  श्री  सुरेन्द्र  ता  सुमम  क्या  वासण्य,
 नहगरिक  सूत  तथा  सहकारिता  संत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेगे  कि.

 (क)  देश  में  ब्  ‘1976-77,  ‘1977=78
 झौर  1978-79  मे  वर्षवार  भौर  राज्यवार
 रबड़  का  कितना  उत्पादन  हुभा  ;

 (ख)  इसी  भर्वाध  से  रबड़  का  कितनी  मात्रा
 में  निर्यात  किया  गया  श्रौर  कितनी  मात्रा  का  देश
 में  उपयोग  किया  गया,  भौर

 (ग)  देश  में  उचित
 पूर्वक  उपलब्ध  कराने  के
 जा  रही  है?

 पर  रबड़  सुगमता-
 क्या  कायेगराही  की

 बाप्ज्य,,  नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  सतालय  में  रापहु  संत्री  (  भी  कृष्ण  कयार  गोयल)  :

 (क)  1976-77  977-78  ौर  78-79  के  दौरान  प्राकृतिक  रबड़  का  राज्यवार  उत्पादन
 frei  प्रकार  है  See

 मात्रा  मे०  टन  में

 राज्य  1976-77,  1977-78  ‘1978-79  (wafer)

 केरल  139,349  135,907  123,900,
 तमिलनाडु  8,535  9,0I5  9,000
 कर्नाटक  1,667  1,959  1,950
 अड़मान  तथा  निकोबार  दीप  तथा  श्रन्प  राज्य/

 संघ  राज्य  क्षेत्र  81  06  i20

 योग  l49,632  (146,987  134,970

 (ख)  उसी  वधि  के  दौरान  निर्यात  की  गई
 शौर  देश  में  प्रयोग  की  गई  रबड़  की  गला
 निम्नोक्‍्त  प्रकार  है

 मात्रा में०  टन  में

 बं  निर्यात  उपयोग
 (उपभोग )

 1976-77  12,290  137,623
 1977~78  11,078  144,967,
 1978-79  कुछ  नहीं  165,000,

 (भ्रमस्तिम )

 (ग)  उद्योग  का  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित
 करने  के  लिये,  देश  में  रबड़  उत्पादन  को  बढ़ाने
 के  उहेश्य  से  रबड़  बोर्ड  झनेक  विकास  योजनाओं
 को  कार्यन्वित  कर  रहा  है।

 रबड़  की  मांग,  पूर्ति  और  कीमत  रुख  पर
 कड़ी  निगरानी  रखी  जाती  है।  जब  धरेलू  उपलब्धता
 भांग  को  पूरा  करने  में  प्रपर्याप्त  पाई  जाती  है,
 तब  मूल्य  को  विनियमित  करने  भौर  सप्लाई
 स्थिति  को  सुधारने  के  तरीके  के  रूप  में  रबड
 के  भायात  की  पभ्रनुमति  दी  जाती  है।
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 Alleged  Charges  of  Tax  Evasion  and
 Violation  of  FERA  against  Members

 of  Singhania  Industrial  House

 8819.  SHRI  K.  LAKKAPPA:
 SHRI  BHANU  KUMAR

 SHASTRI:

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  are  any  charges  of
 tax  evasion  and  violation  of  the  provi-
 sions  of  F.K.R.A.  against  some  mem-
 bers  of  the  Singhania  Industrial
 House;

 (b)  if  so.  the  particulars  of  such
 persons;

 (०)  details  of  the
 them;  and

 charges  against

 (6)  action.  if  any,  taken  on  the
 same?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  ZUL-
 FIQUARULLAH):  (a)  to  (d).  There
 are  complaints  of  tax  evasion  against:
 the  following
 Group:—

 assesses  of  this

 (i)  Kamla  Town  Trust,  Kanpur
 (ii)  The  three  families  60  Sir  Pa-

 dampat  Singhania,  Kailshpat  Sin-
 ghania  and  Laxmipat  Singhania.

 In  the  complaints  against  M/s.  Kamla
 Town  Trust,  Kanpur  it  is  alleged  “hat
 the  assets  of  the  Trust  are  being  uti-
 liseq  by  the  members  of  Singhania
 family  ang  their  employees,  that  there.
 fore,  the  purpose  of  the  trust  is  not
 charitable  and  that  the  income  and
 wealth  of  the  trust  should  not  be
 allowed  exemption  and  should  be
 brought  to  tax.

 In  a  complaint  against  the  families
 of  Sir  Padampat  Singhania,  Kailash-
 pat  Singhania  and  Laxmipat  Singha-
 nia,  it  is  alleged  that  they  acquired
 Zamindari  property  in  Purnea  Distt.
 Bihar,  that  the  assets  included  agri-
 cultural  ag  well  as  non-agricultural
 assets,  that  after  the  abolition  of
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 Zamindari  the  assessees  received  in-
 terim  as  well  as  final  compensation  to
 the  tune  of  Rs.  34,5,2I5/.  and  that
 they  have  sold  the  non-agricultural
 assets,  The  allegation  is  that  capital
 Batis  on  the  sale  of  non-agricultural
 assets  have  escaped  assessment  and
 the  compensation  has  also  not  leen
 property  shown  by  the  assessecs  in
 their  cases,

 The  Income-tax  Officer  has  made
 detailed  imvestigation  in  the  case  of
 Kamla  Town  Trust.  He  has  come  to
 the  conclusion  that  the  properties  are
 not  held  for  Charitable  purposes  and,
 therefore,  the  income  of  the  trust  38
 not  exempt.  He  has  completed  In-
 come-tax  assessment  for  the  assess~
 ment  years  1973-74  to  ‘1976-77.  The
 assessee  hag  challenged  this  finding  in
 appeal  before  the  Appellate  Assistant
 Commissioner.  The  decision  of  the
 Appellate  Assistant  Commissioner  is
 awaited.  The  Income-tax  Officer  has
 also  reopeneg  the  assessments  for  the
 assessment  year  1969-70  cnwards.
 Similarly,  the  Income-tax  Officer  has
 taken  action  under  section  7  of  the
 Wealth  Tax  Act  for  the  assessment
 vears  1973-74,  to  ‘1975-76,  He  has  also
 referred  the  valuation  of  properties  to
 Valuation  Cell.

 Complaints  regarding  the  three
 families  of  Sir  Padampat  Singhania,
 Kanlashpat  Singhania  and  Laxmipat
 Singhania  are  still  under  investiga-
 tion.

 2  The  premises  of  M/s.  Juggilal
 Kamlapat  Udyog  Limited,  and  M/s.
 Ganges  Mfg.  Ltd.,  and  their  Directors
 ai  7,  Council  House  St.,  Calcutta  as
 well  as  the  premises  of  Shri  Ramesh-
 war  Aggarwala,  Export  Manager  at
 12,  Beadon  Street  Calcutta,  were  seat-
 ched  on  26th  and  27th  June,  973  re-
 sulting  in  seizure  of  documents.  From
 the  office  and  residence  cf  Shri
 Rameshwar  Aggarwala  Foreign  Cur-
 rency  amounting  to  U.S.  101  £9/-
 was  also  recovered  ang  seized.  Seiz-
 ed  documents  indicated  that  Shri
 Rameshwar  Aggarwala  had  been
 maintaining  a  Foreign  Currency
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 Account  with  First  National  City  Bank
 New  York  anq  had  also  hired  a  Safe
 Deposit  Vault  with  Irving  Trust  Co.,
 New  York.  It  was  also  revealeg  that
 he  had  misutilised  some  foreign  ex-
 change  for  purchase  of  certain  articles
 out  of  the  foreign  exchange  released
 by  the  Reserve  Bank  of  India  for  some
 other  purpose  The  case  was  adjudi-
 cated  resulting  in  imposition  of  a  total
 penalty  of  Rs,  8.25  lakhs  on  M/s.  Jug_
 gilal  Kamlapat  Udyog  and  Rs.  88,850/-
 on  Shri  Rameshwar  Aggarwala.  All
 the  parties  involved  in  the  adjudica-
 tion  proceedings  have  filed  apreals  be_
 fore  the  Foreign  Exchange  Regulation
 Appellate  Board.  ‘The  appeals  ure
 pending.

 Promotion  of  Junior  Staff  of  Bank  of
 India

 8820.  SHRI  HALIMUDDIN  AH-
 MED:  Will  the  DEPUTY  PRIME  MI-
 NISTER  AND  MINISTER  OF  FIN-
 ANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  many
 Jumor  Staff  of  Bank  of  India  were
 promoted  to  officer's  cadre  and  they
 were  posted  in  Delhi  and  New  Delhi;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  keeping
 these  officers  for  long  time  in  Delhi  and
 New  Delhi;

 (c)  whether  Government  propose  to
 transfer  all  such  officers  including  offi-
 cers  of  Maya  Puri  Branch  of  Bank  of

 —
 to  avoid  corruption  in  the  Bank;

 an

 (d)  if  not,  the  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH);  (a)  and  (b).
 Out  of  the  51  clerks  promoted  as  offi-
 cers  with  effect  from  lst  November
 4978/5th  December  2978  only  four
 officers  were  retained  in  Delhi.  The
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 question  of  keeping  these  officers  for
 long  in  Delhi,  therefore,  does  not  arise.

 (c)  and  (d).  Transfers  and  postings
 are  internal  administrative  matters  of
 the  Bank  Government  doe;  not  ordi-
 narily  interfere  with  it.

 Ad  Hoc  Relief  to  Officers  of  G.LC.

 8821.  DR.  BALDEV  PARKASH:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleaseq  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarrg  Question  No.  2734  on  the  9th
 March  979  regarding  victims  of  emer-
 gency  in  G.LC.  and  state:

 (a)  whether  circular  Nos.  SE/l0  and
 SE/l3  were  issued  by  G.IC.  or  Minis-
 try  of  Finance  to  give  ad  hoc  relief
 to  the  officers  only  of  the  G.IC.  and
 its  subsidiaries;  (the  copy  of  such
 circulars  may  be  placed  on  the  table
 of  the  House);  and

 (b)  whether  such  ad  hoe  financial
 rehef  was  g.ven  to  the  officers  only?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  und  (b),
 Unstarred  Question  No.  2734  answer-
 ed  on  9th  March  979  related  to  vic-
 tims  of  emergency  and  therefore  the
 replies  to  parts  (a),  (b)  and  (९)  there-
 of  were  confined  to  the  emergency  pe-
 riod  only.  The  circularg  Nos.  SE/30  and
 SE/3  were  issued  by  the  Govern-
 ment  of  India  to  the  custodians  of
 general  insurance  companies  on  22nd
 June  972  and  14th  July  972  res-
 pectively,  i.e.,  prior  to  the  formation
 of  the  GLC,  and  its  subsidiaries  The
 saiq  circulars  deal  with  the  grant  of
 interim  relief  to  junior  officers  of  the
 general  insurance  companies,  the  ma-
 nagement  of  which  was  taken  over
 by  the  Government  of  India.  As  the
 said  circulars  are  of  confidential  na-
 ture,  it  wil]  not  be  in  the  public  inter-
 est  to  lay  copies  of  these  on  the*  Table
 of  the  House.
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 Memorandum  regarding  Acquisition
 and  Preservation  of  Treasures  of

 Nizams

 8822,  DR.  VASANT  KUMAR  PAN-
 DIT:  Will  the  DEPUTY  PRIME  MI-
 NISTER  AND  MINISTER  OF  FINAN-
 CE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  thal  Nawab
 Nadar  Ali  Mirza,  sent  a  memorandum
 to  the  Prime  Minister  to  acquire  and
 preserve  the  fabulous  treasures  of  the
 Nizams  and  old  palaces  by  converting
 them  into  museums;  and

 (b)  whether  Government  have  made
 any  survey  of  the  treasures  and  belong-
 ings  of  Nizams,  the  list  thereof,  value
 assessed  and  how  does  the  Government
 propose  to  act  on  the  above  request  of
 Nawab  Nadar  Al  Mirza?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  Yes,  Sur.

 “b)  The  Nizam  of  Hyderabad  had
 created  on  20th  March  1951  the
 Nizam's  Jewellery  Trust  to  deal  with
 his  major  jewellery  holdings,  Some
 time  ago,  the  Government  of  India  had
 considered  a  proposal  regarding  the
 acquisition  of  this  jewellery  and  its
 preservation  in  a  museum.  After  tak.
 ing  into  account  all  relevant  factors,
 it  was  decided  not  to  use  public  money
 to  acquire  the  jewellery.  No  decision
 hag  been  taken  on  the  suggestion  for
 the  acquisition  of  Nizam’s  palaces  and
 other  property.  The  desirability  of
 acquiring  such  property  has  not  yet
 been  ascertained.

 Ban  on  Sawn  Teakwood

 8823,  SHRI  G.  BHUVARHAN.  Will
 the  Minister  of  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 pleased  to  state;

 (a)  whether  Government  propose  to
 ban  Sawn  Teakwood,  Timber  export
 to  foreign  countries;  and

 (b)  how  many  LC  open  cases  in  our
 country  have  been  affected  because  of
 this  ban?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA.
 TION  (SHRI  ARIF  BAIG):  ‘a)  The
 export  of  Sawn  Teakwoog  has  been
 banned  with  effect  from  5th  June,
 1978.

 (b)  Firm  commitments  of  the  ex-
 porters  in  respect  of  sawn  teakwood
 who  had  submitted  their  applications
 prior  to  9th  May  978  and  had  enter-
 ed  into  contract  backed  by  irrevocable
 Letter  of  Credit  openeq  and  accepted
 by  the  Indian  Bank  on  or  before  23rd
 May  978  were  allowed  to  be  honour.
 ed,

 UNDP  Assistance  fer  Research  Projects

 8824.  SHRI  CHITTA  BASU.  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  United  Nations
 Development  Programme  has  assisted
 {ndia  in  several  Research  Projects;

 (b)  if  30,  the  details  of  such  assisted
 Research  Projects  along  with  the  condi-
 tions  for  such  assistance;  and

 (c)  the  performance  results  of  such
 projects  and  action  taken  by  Govern-
 ment  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  Information
 is  being  collected  ang  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  House.

 Provision  regarding  Ban  on  Taking
 Part  in  Politics  by  Employees  of

 Public  Sector  Undertakings

 8825.  SHRI  K.  A.  RAJAN:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Bureau  of  Public
 Enterprises  has  taken  any  initiative  In
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 getting  the  provisions  banning  an  em-
 ployee  working  in  public  sector  under-
 takings  from  taking  part  in  politics
 deleted;

 (b)  if  so,  the  details;  and

 (९)  if  not,  the  reasons  for  the  delay?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  and  (b).
 The  Government  in  July,  968  follow-
 ing  the  observations  made  by  the
 Bombay  High  Court  in  the  LIC  of
 India  vs.  LIC  Employees  Union  and
 othrs  (Appeal  9  of  965)  nad  advised
 the  Public  Sector  Enterprises  to  de-
 ete  provisions  from  their  Conduct
 Rules  if  they  hag  a  provision  corres-
 ponding  to  Rule  5  of  the  CCS  (Con-
 duct)  Rules  964  which  prohibit  Gov-
 ernment  servants  from  taking  part  in
 political  activities,  No  instructions
 have  been  issued  by  the  Bureau  of
 Public  Enterprises  on  the  subject.

 {e)  Does  not  arise,

 Modification  in  the  Policy  of  Implemen-
 tation  of  Public  Distribution

 8826.  SHRI  8.  R.  REDDY:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE,  CIVIL  SUP-
 PLIES  AND  COOPERATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  has  recently  been
 some  modifications  in  the  policy  of
 implementation  of  the  public  distribu-
 tion;  and

 (b)  whether  any  representation  has
 been  received  by  Government  from
 the  private  sector  asking  for  limiting
 the  scheme  only  to  the  weaker  sections
 of  the  society?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR  GO-
 YAL):  (a)  The  Production-cum-Dis-
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 tribution  Scheme  which  envisages  ex~
 pansion  and  strengthening  of  the  pub-
 lic  distribution  system  has  _  recent-
 tly  been  approved  by  the  Government
 and  accepteq  by  the  State  Govern-
 ments,

 (b)  In  a  seminar  organised  by  the
 Federation  of  Indian  Chambers  of
 Commerce  and  Industry  towards  the
 end  of  January,  1979,  the  FICCI  Pre-
 sident  suggesteq  that  the  scheme
 should  be  selective,  covering  only  the
 poorer  sections  of  the  society  but  this
 was  not  found  practicable.

 Tribal  Population  in  Tea  Gardens  of
 West  Bengal

 8827,  SHRI  PIUS  TIRKEY:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 pleased  to  state.

 (a)  what  is  the  percentage  of  tribal
 population  in  the  tea  gardens  of  West
 Bengal;

 (>)  what  is  the  percentage  of  suvors
 dinate  stafl  of  the  tribals  in  the  Tea
 Gardens  and  the  percentage  of  clerical
 and  medical  stuff  of  tribal,

 (c)  :s  there  any  proposal  of  Govern.
 ment  to  extend  reservation  for  the
 clerical  and  Medical  staff  for  the  |  ibal
 as  well  as  for  manageria]  staff;  and

 (d)  how  many  iribals  have  90  far
 been  trained  {ur  clerical,  medical  and
 managernal  stafl  and  what  is  the  per
 centage?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPE  iA.
 TION  (SHR]  KRISHNA  KUMAR  GO-
 YAL):  (a)  to  (d).  Tea  Board  does
 not  maintain  statistics  on  ethnic  com-
 position  of  tea  garden  workers/emp-
 loyees  including  managerical  staff  and
 as  such  the  various  informations  ask-
 ed  for  not  available.
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 Reservation  Rules  in  Collectotate  of
 Central  Excise,  Kanpur

 8828.  SHRI  R.  L.  KUREEL:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  instruction  contain-
 ed  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  070९
 O.M.  No.  8/1/69  Sstt./  S.C.T)  dated
 28th  January,  969  and  OM.  No.  27/25/
 68/Estt.  (S.C.T.)  dated  25th  March,
 4970  as  reproduced  on  page  No.  79  of
 Brochure  on  reservation  of  S.C./S.T.  in
 services  IV  Edition  975  has  not  been
 followed  by  the  Collector  of  Central
 Excise,  Kanpur  who  issued  4  appoint-
 ments  to  general  candidates  on  3rd
 August,  4978  against  the  6  vacancies
 reserved  for  S.T.;

 (b)  7६  so,  how,  when  the  panel  of
 S.C.  candidates  was  already  in  exis-
 tence  with  authorities;  and

 (०)  what  action  Government  propose
 to  iake  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  and  (b),
 It  is  presumed  that  the  Honourable
 Member  is  referring  to  the  sppoint-
 ments  of  Ifspectorg  of  Centra]  Excise
 in  the  Kanpur  Collectorate.  Inquiries
 made  in  the  matter  reveal  that  all  the
 vacancies  in  the  grade  of  Inspectors
 of  Central  Excise  in  that  Collectorate
 reserved  for  Scheduleg  Castes,  which
 were  available  upto  the  3lst  Decem.
 ber,  ‘1977,  had  been  filleq  up  by  ap-
 pointment  of  Scheduled  Castes  candi-
 dates  by  the  Collector,  |  However,
 seven  vacancies  reserved  for  Scheduled
 Tribes  remained  unfilled  for  want  of
 suitable  candidates  from  this  category.
 These  vacancies  could  not  be  filled
 either  by  general  category  candidates
 or  even  by  those  belonging  to  Sche-
 duled  Castes.  for  the  reason  that  they
 were  not  exchangeable  during  1977,
 which  was  only  the  second  year  of
 carry-forward,  88  in  accordance  with
 the  instructions  on  the  subject,  only
 in  the  third  year  of  carry-forward  a
 Scheduled  Castes  vacancy  can  be  fill.
 ed  by  a  Scheduled  Tribes  candidate
 or  vice  versa.  These  vacancies  were,

 APRIL  27,  979  Written  Answers  68

 therefore,  reported  to  the  Staff  Selec.
 tion  Commission  88  the  recruitment  to
 the  posts  of  Inspector  of  Central
 Excise  against  vacancies  arising  on  or
 after  Ist  January  978  has  been  taken
 over  by  that  Commission.

 »
 Four  candidates  of  general  category

 were  appointed  against  the  reserved
 vacancies  of  the  year  1976,  which
 could  not  be  filled  up  at  the  relevant
 time  because  of  non-availability  of
 Suitable  candidates  of  those  ‘ategories
 and  which  had  been  dereserved  wii
 the  approval  of  the  Department
 Personnel  and  Administrative  Re-
 forms.  It  may  be  mentioned  that  de-
 reservation  of  a  reserved  vacancy  in
 the  course  of  a  particular  year  does
 not  mean  that  tWit  vacancy  is  perma-
 nently  lost  to  the  reserved  category
 candidates  but  the  vacancy  has  to  Be
 carried  forward  for  three  subsequent
 years.

 From  the  position  stated  above,  it  is
 clear  that  there  hds  been  no  vi0latior
 of  the  instructions/orders  contdined  in
 the  Ministry  of  Home  Affairs  Office
 Memoranda  quoted  in  the  question.

 (c)  In  view  of  what  is  stated  in  parts
 (a)  and  (b)  above,  mo  action  in  this
 matter  is  called  for.

 Grant  of  Bonus  to  loyees of  P&T
 aaa Pa  bert  4  7२7  ie plishinéns

 8829,  SHRI  K.  GOPAL;:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  he  pl
 to  state:

 (a)  whether  it  is  proposed  to  consi-
 der  the  demands  of  the  employees  of
 the  P  &  T  Department  and  of  the
 Defence  establishments  for  the  grant
 of  bonus;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  and  (b).
 The  Government  have  acca  a
 group  of  Ministers  comprising  ‘.
 Prime  Minister  (Finance),  Home  Mi-
 nister,  Labour  Minister,  Mi

 srr  oa
 of

 Industry  and  Minister  of  Petrolewn
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 Chemicals  and  Fertilizers,  io  consider
 the  recommendations  ccntained  in
 the  Report  of  the  Study  Group  on
 ‘Wages,  Incomes  and  Prices.  This  Re-
 port  contains  recommendation  on  ex-
 tension  of  bonus  to  new  areas
 vide  paras  8.5  and  8:16  of  the  Re-
 port,  which  are  reproduceq  below: —

 “B15  Logically,  bonus  relateg  to
 profit,  of  the  kind  which  has  pre-
 vailed  in  India  for  a  long  time  now,
 is  suitable  only  in  industries  pro-
 ducing  for  the  market  in  reasonably
 competitive  conditions,  It  is  not
 suitable  in  the  case  of  organised
 activities,  industrial  or  other,  where
 the  profit  motive  does  not  operate  at
 all  or  where  the  profits  are  induced;
 influenced  or  otherwise  affected  by
 public  policy  and  largely  used  for
 the  community  welfare.  Thus  it  is
 unsuitable  in  government  services
 and  similar  activities,  including  the
 Railways,  Posts  and  Telegraphs,  and
 public  utilities,  financial  and  other
 institutions.
 8.6  On  this  reasoning,  there  can
 be  no  question  of  extending  the
 system  of  bonus  related  to  profit
 to  new  areas.  Further,  where  the
 bonus  system  prevails  in  unsuitable
 areas,  it  should  be  phased  out,
 if  necessary,  by  replacing  it  with
 other  payments  related  to  more
 suitable  measures  of  performance.”
 RQ  The  above  recommendations  of

 “Bhoothalingam  Study  Group  are  still
 utder  the  consideration  of  the  Group
 o  Ministers  ang  no  Uecision  has  yet
 been  taken.  "The  Report  has  raisetl
 certain  basic  issues  of  policy  and  it  is
 difficult  tosay  at  this  tage  when  it
 would  be  possible  for  the  Group  of
 Ministers  to  finalise  their  recommen-

 ‘dations.
 Cyclone  Warning  Radar  in  MaSulizat-

 nam
 8830  SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU:

 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND

 cam
 AVIATION  be  pleased  to

 मर

 (a)  whether  a  cyclone  warning
 ‘fadar  was  set  up  at  Masultpatnam  tn
 Andhra  Pradesh;  and
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 (b)  if  not,  the  reasons  therefor?
 beeen

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)
 and  (b).  Not  yet  Sir.  There  kas  been
 some  delay  in  the  acquisition  of  the
 land  required  for  setting  up  the
 Cyclone  Warning  Radar  at  Masulipat-
 nam.  The  Jud  has  since  been  taken
 over.  Pluns  and  estimates  for  the
 buildings  have  been  prepareg  and  are
 under  examination.

 सासाम्य  प्रधिसात  पद्धति  (जी०  एस०  बीण्)  लागू
 किया  जाता

 8831.  शी  शामानस्व  तिवारोष्टीं:  ब्या  बाणिम्य,
 मागरिक  पूर्ति  तथा  शहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  सामान्य  अभ्रधिमान  पशति
 (जी०  एम०पी०)  लागू  करते  समय  सभी  विकसित
 एबं  विकासशील  देशों  द्वारा  यह  विश्वास  किया  गया
 था  कि  भारत  इस  पद्धति  का  सबसे  भ्रध्तिक  लाभ  उठा

 "1  पव
 इस  सम्बन्ध  में  इसका  पांचवां  स्थान

 रहा  है;

 न
 ख)  यदि  हां,  तो  उसके  कया  कारंज

 (ग)  कया  ह्वास  ही  में  यह  पाया  गया  है  कि
 हालांकि  भारत  से  किन्‍ही  वस्तुओों  के  निर्यात  में.  वृद्धि
 हुई  है  परन्तु  बाजार  में  इसका  प्रंश  कम  हुभा  है
 जब  कि  प्रन्य  विकासशील  देशों  के  बाजार  झंश  में
 बृंद्धि  हुई  है;  भौर

 (3)  सरकार  द्वारा  झन्य  विकासशील  देशों  से
 प्रतियोगिता  का  सामना  करने  के  लिये  दुश्या  प्रयास
 किये  जा  रहे  हैं  ?

 शाणिज्य,  मागरिक  पूत्ति  तथा  संतालय
 में  राज्य  भंती  108  शारिफ  बेग  (क)
 यह  सच  है  कि  i97:  में  जब  े

 के  अन्तर्गत  योजनाशों  का  कार्याखयन  पभ्रारम्भ
 किया  था,  उस  समय  यह  विश्वास  किया  गया  था  कि
 भारत  टैरिफ  रियायलों  का  लाभ  उठा  सकेगा  भौर
 विकसित  देशौ  को झपने  निर्यातों

 ए
 डि  कर  सकेगा।

 जी  एस  पी  लाभों  का  उपयोग
 लाभ  प्राप्त  करने  बाले  प्रमुख  देशों की  सूची  मे  भारत
 की  स्थिति  विभिन्न  वर्षों  व  विभिन्न  आजारों  में
 भिन्न  रही  है।  जिन  तवीतत्म वर्षों  के  लिये  अ्ंकटाड
 के  सचियालय  की  मार्फत  दाता  देशों  से  प्रांकड़े  आप्त

 हुए  है,  उतके  प्नुसार  जी  एस  पी  का  उपयोग  करने
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 में  भारत  की  स्थिति  निम्नलिखित  विवरण  में
 दिखाई  गई  है  —

 क्रमांक  देश  वर्ष  भारत  का
 स्थान

 wa  यूरोपीय  आर्थिक  975)  तीसरा

 gs  समुदाय
 2.  हंगरी  1975,  दूसरा
 3.  सोवियत  संघ  975  पहला
 4.  सं0  ररा0  भ्रमरीका  976  ग्वारहवां
 5.  नार्वे  976  पांचवां
 6.  स्वीडन  976  छठा
 7.  फिनलैंड  976  ग्यारहवां.
 8.  स्विट्जरलैंड  976  पांचवां
 cs  आस्ट्रिया  976  आठवां

 (ख)  जिन  मुख्य  कारणों  से  भारतीय  निर्यातक
 अधिमानों  की  सामान्यीकृत  प्रणाली  का  अधिक
 पूरी  तरह  से  उपयोग  नहीं  कर  पाये  हैं,  वे  इस
 प्रकार  है  :

 (a)  अधिमानों  की  सामान्यीकत  प्रणाली
 की  विभिन्न  योजनाओं  के  प्रतिबन्धात्मक
 उपबन्ध  जैसे  कोटे,  अधिकतम  सीमाएं,  अलग
 अलग  देशों  की  राशियां,  अपर्याप्त
 टैरिफ  कटौती  और  उत्पादों  को  शामिल  त
 किया-जाना  ।

 (2)  विकासशील  देशों  के  बीच  कड़ी  प्रतियोगिता,
 जो  सभी  अ्रधिमानों  की  सामान्यीकृत
 योजनाओं  का  लाभ  उठाते  हैं  ।

 (ग)  हाल  के  वर्षों  में  विश्व  निर्यातों  में  भारत
 का  भाग  सामान्य  रूप  में  एक  जैसा  रहा  है,  किसी  वर्ष
 कुछ  उतार-चढ़ाव  हुए  हैं,  जब  कि  मुख्यतः  विकासशील
 देशों  के  बीच  तेल  उत्पादक  देशों  के  भाग  में  वृद्धि
 होर!  के  कारण  वर्ष  i972  से  लेकर  1977 के  दौरान
 उनके  भाग  में  वृद्धि  हुई  है,  जैसा  कि  सं०  रा०  संघ  के
 बुलैटिन  पर  आ्राधारित  निम्नलिखित  आंकड़ों  से  पता
 चलता  है  |

 eens
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 वर्ष  विकासशील  भारतका  ओपेक  देशों
 बाजार  भाग  का  भाग
 अर्थ  व्यवस्-  (प्रतिशत)  (प्रतिशत)
 थाओं  का  भाग

 (प्रतिशत )

 4672  9.86  0.64  7.30
 4£73  2.32  0.56  8.09
 674  29.35  0.52  6.25
 975  26.55  0.56  14.33
 976  28.34  0.  62  5.28
 977  27.94  0.6  उपलब्ध  नहीं
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 (9)  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  जो  प्रयास:
 करती  है  उनमें  अन्य  विकासशील  देशों  से  प्रतियोगिता
 का  मुकाबला  करने  के  लिए.  सरकार  द्वारा  किये  गये
 प्रयास  भी  शामिल  हैं  ।  सरकार  की  निर्यात  संवर्धन
 नीतियों  के  महत्वपूर्ण  तत्व  हैं,  एस0  टी0  सी0,
 एम 0  एम0  टी0  सी  0.,  एच  0  एच 0  ई0  सी0,  ई0  सी 0
 की0सी०  टी0डी0ए0,  तथा  टी0एफ0ए 0आाई  0,.
 निर्यात  संवर्धन  परिषदों  और  वस्तु  बोर्डों  के.  जरिए
 संस्थागत  प्रयास  करना,  उचित  कीमतों  पर  आवश्यक
 अन्तनिविष्ठ  साधनों  की  उपलब्ध  करके  निर्यात
 उत्पादन  आधार  मजबूत  बनाना,  आयात  नीति  को
 उदार  बनान,  मुश्रावजा  सहायता,  निर्यात  शुल्क  को
 समाप्ति,  प्रभावी  क्वालिटी  नियन्त्रण  की  व्यवस्था:
 करना,  परिवहन  अ्रवस्थापना  मजबूत  बनाना  आदि  |
 निर्यात  संवर्धन  उपायों  के  बारे  में  एक  विस्तृत  विवरण:
 लोक  सभा  &  तारांकित  प्रश्न  संख्या  6i  के  उत्तर  में.
 23-2-79  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  ।.

 Growth  of  foreign  companies  and
 Multinationals

 8832,  SHRI  C,  R.  MAHATA.  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND:
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased:
 to  state:

 (a)  whether  it  is  fact  that  Gov-
 ernment  are  not  exercising  their  po-
 wers  to  prevent  the  growth  of  foreign
 companies  and  multinationals  in  the
 country;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN.
 THE  MNISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  ad  (b).
 Governmen?’s  policy  with  regard  to
 participation  of  foreign  investment  and
 foreign  companies  in  the  country’s:
 industrial  development  is  set  cut  in
 paras  23  to  26  of  the  Statement  on
 industrial  Policy  presenteg  to  Parlia-
 ment  on  23rd  December,  ‘1977.  So  far
 as  existing  foreign  companies  are  con-
 cerned,  the  provisions  of  the  Foreign
 Exchange  Regulation  Act  are  being
 strictly  enforced.  So  far  as  new  fore-
 ign  investment  is  concerned,  it  is  per-
 mitted  cnly  in  sophisticated  technology
 or  export-oriented  areas  on  such:
 terms  as  are  determined  by  the  Gov--
 ernment  to  be  in  national  interest.
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 @bjectives  for  which  Public  Sector
 Undertakings  have  been  set  up

 8834.  SHRI  DHIRENDRA  NATH
 BASU:

 SHRI  द  LAKKAPPA,

 SHRI  SAUGATA  ROY:

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 re  pleased  io  state

 (a)  whether  Government's  atien-
 tion  have  been  drawn  to  one  of  the
 main  conclusions  of  the  Second  Na-
 tional  Convention  of  the  Public  enter-
 prises—the  Public  Sector  Undertakings
 in  the  country  still  do  not  know  whe-
 ther  they  are  supposed  to  make  pro-
 fits  or  suffer  losses  as  they  have  not
 so  far  received  clear  directives  from
 the  Government  on  the  objectives—
 social  or  commercial  for  which  they
 have  been  set  up;

 (b)  whether  it  is  a  fact  (as  appear-
 ed  in  the  Press)  that  the  convention
 could  not  agree  that  the  Chief  Execu-
 tives  of  Pubhe  Sector  Undertakings
 should  be  removed  from  their  posts
 if  they  failed  to  attain  objectives  of
 the  Undertakings;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  the  Gov-
 ernment  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FNANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):
 (a)  The  Second  National  Conven-

 tion  of  Public  Enterprises  held  in  New
 Delhi  in  March,  979  was  of  the  view
 that  at  present  various  criteria  are
 applied  for  assessing  the  performance
 of  the  Public  Sector  Enterprises.  Re-
 alising  that  there  is  considerable  con-
 fusion  in  the  public  mind,  as  well  as
 ‘within  the  public  sector,  as  to  the
 eriteria  on  which  their  performance
 Should  be  judged,  the  Convention  re-
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 commended  that  the  objectives  under-
 lying  individual  or  groups  of  public
 enterprises  need  to  be  defined  as  pre-
 cisely  as  possible  so  that  each  under-
 taking  could  be  judged  on  the  basis
 of  the  objectives  for  which  it  was  set
 up.  Government  are  aware  of  this.

 (0)  No,  Sir.  Drawing  attention  of
 the  Public  Sector  Enterprises  to  the
 reference  made  by  the  Prime  Minister
 in  his  Inaugural  Addresg  to  the  ins-
 tance  he  had  come  across  in  France
 of  a  public  sector  Chief  being  given
 full  autonomy  to  run  his  undertaking
 on  the  understanding  that  if  he  failed
 to  attain  the  ohjectives  he  would  lose
 his  post,  the  Convention  has  express-
 ed  the  view  that  this  practice  should
 be  adopted  in  India.  The  public  sector
 should  have  full  autonomy  subject  to
 accountability  to  the  Parliament.  The
 Convention  fully  recognised  that
 autonomy  does  not  mean  _  indepen-
 dence  and  there  should  be  full  accoun-
 tability  to  Parliament,  but  felt  that
 the  area  of  accountability  should  be
 defined  in  terms  of  the  objectives  of

 -the  State  and  the  agencies  to  which
 public  enterprises  are  acccuntable
 should  be,  to  the  extent  possible,
 unified.

 (c)  Government  is  anxious  to  im-
 prove  the  working  of  the  public  en-
 terprises  so  that  they  make  the  maxi-
 mum  contribution  to  the  national
 economic  development.  The  objectives
 for  which  the  public  sector  en-
 terprises  have  been  set  up
 are  defined  in  the  Indus-
 trial  Policy  Statement  issued  by  the
 Government  in  December,  1977,  An-
 nual  Plans  are  also  prepared  in  res-
 pect  of  each  Public  Sector  Enterpnise
 with  reference  to  the  objectives  for
 which  it  has  been  set  up.  These  An-
 nual  Plans  constitute  the  criteria  for
 evaluating  their  performance  on  yea?
 to  year  basis.  However,  if  any  further
 redefinition  of  objectives  becomes
 necessary  to  bring  im  greater  precision
 Government  will  certainly  consider
 the  question  in  the  light  of  all  relevant
 factors.
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 Investment,  Employment  Potential
 and  Profits  in  Public  and  Private

 Sector  Enterprises

 8835.  SHRI  DHARMAVIR  VAIS-
 ISTH:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF  FIN-
 ANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  public  enter-
 prises  in  operation  on  Ist  January
 3979  together  with  the  total  invest-
 ment,  employment  potential  and  pro-
 fits  in  each.  excluding  Central  and
 State  Governments;  and

 (b)  the  comparative  figures  for  the
 private  sector  as  on  Ist  January,  19797,

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry
 of  Finance(SHRI  SATISH  AGARWAL):
 (a)  and  (b).  The  Central  Government
 Industrial  and  Commercial  Undertak-
 ings  follow  the  financial  year  for  the
 preparation  of  their  annual  accounts
 and  as  such  information  as  on  1.1.79
 is  not  available.  The  Annual  Report
 of  the  Bureau  of  Public  Enterprises
 on  the  Central  Government  Industrial
 and  Commercial  Undertakings  presen-
 ted  to  the  Parliament  in  February,
 979  contains  information  regarding
 the  number  of  enterprises,  their  total
 investment  and  total  number  «f  em-
 ployees  and  also  the  profits  carned
 for  the  year  ‘1977-78,

 In  respect  of  private  sector,  infor-
 mation  a8  on  31.12.78,  to  the  extent
 available  is  as  under:—

 Private  Sector  Companies  (Non-Govt,  Coys)
 No,  of  Paid  up companies  Capital Rs.  in

 crores

 Public  Limited  8,001
 7  2,209°3

 panies.

 Private  Limited  42,652  792°8
 Companies.
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 Rejection  of  Import  Licence
 Applicationg

 8836.  SHRI  Rk.  K.  MHALGI  o  Wilk
 the  Minister  of  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  te
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact,  that  a  ship
 s.  S.  Fup  Harumaru  having  brought
 about  2,000  tonnes  of  edible  Palm  Oil
 left  Kandla  Port  without  off  loading
 the  oil,  because  of  the  Government’s
 decision  to  reject  the  application  of
 Import  Licence  of  the  importer;

 (b)  what  are  the  reasons  for  rejec-
 tion  of  application  so  late;

 (c)  how  many  such  cases  are  there
 wherein  the  import  licence  applica-
 tions  have  been  rejected  after  the
 goods  had  cither  reached  Indian  ports
 or  at  least  had  been  loaded  on  board
 ships  for  India;

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  the  financial  and  otherwise  losses
 resulting  from  such  gelayed  action;
 and

 (e)  how  do  Government  propose  to
 avoid  such  incidents  ‘in  future?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  and
 (b).  The  consignment  refer-
 red  to  had  been  despatched  without
 any  Letter  of  Credit  or  payment
 arrangements  having  been  made  by
 the  Indian  party.  He  had  not  complied
 with  the  conditions  laid  down  for  im-
 port  of  such  oil  under  open  General
 Licence  prior  to  2.12.1978.  (There  was
 no  delay  in  the  disposal  of  his  appli-
 cation  submitted  as  per  the  Public
 Notice  of  that  date.)  In  the  circum-
 stances,  the  steamer  agent  acting  un-
 der  instructions  from  his  principals
 overseas  did  not  give  delivery  orders
 for  the  material  on  board.

 3(c)  According  to  the  Government
 Policy  enunciated  in  the  Public  Notice
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 of  2-12-1978,  persons,  who  had  entered
 into  contracts  for  the  purchase  of  such
 oils  and  oilseeds,  in  accordance  with  the
 conditions  prescribed  earlier  for  their
 import  under  Open  General  Licence,
 had  to  apply  for  licences  and,  only
 based  on  the  grant  of  such  licences,
 coulq  the  material  be  imported.  Hence
 it  was  expected  that  they  would  inti-
 mate  to  be  foreign  suppliers  to  with-
 hold  the  consignments  till  the  licence
 was  granted—of  refused—as  per  law.
 But  in  58  cases  out  of  a  total  of  637
 applications,  the  parties  did  not  do
 so  and  the  consignments  were  despat-
 cheg  hy  the  overseas  parties  even
 though  the  Indian  buyer  did  not  quali-
 fy  for  an  import  licence.  Nevertheless,
 in  almost  all  of  these  cases,  the  goods
 have  been  cleared  by  the  Customs
 authorities  on  pond  or  against  payment
 of  penalty  in  accordance  with  the  rele-
 vant  procedures,

 (a)  There  was  no  delay  in  the  qis-
 posal  of  the  applications  and,  as  stated
 above,  the  consignments  ‘ould  not
 have  been  allowed  to  be  made  from
 overseas  until  the  licence  was  granted
 to  the  Indian  applicant.  Government
 are  not  aware  of  any  financial  or  other
 losses  to  the  concerned  parties.

 (९)  Does  not  arise.

 Grant  of  Flood  Advance  to  Central
 Government  Employees

 8837.  SHRI  AHMED  HUSSAIN:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  Central  Department-wise  break
 up  of  Class  7,  Class  IIT,  and  Class  IV
 employees  who  have  been  granted
 Flood  Advance  from  September,  978
 to  2let  March,  1979;

 (b)  what  is  further  break-up  of
 Class  IIr  and  Class  IV  employees  of
 Central  Government  employees  of
 each  State  and  Union  Territory  who
 teok  guch  advance  during  the  same
 Period;  Fy
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 (c)  do  Government  propose  to  exe
 empt  the  recovery  of  this  advance
 from  the  Class  II  and  Class  IV
 employees  belonging  to  the  5  major
 flood  prone  States  viz.,  Assam,  West
 Bengal,  Orissa,  Uttar  Pradesh  and
 Bihar;  and

 (d)  if  so,  with  effect  from  which
 date  and  if  not  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):
 (a)  and  (b).  The  information  is  not

 available  and  its  collection  from  vari-
 ous  offices  located  in  far  areas  will  in-
 volve  much  time  and  labour.  However
 a  very  large  number  of  Class  III  and
 Class  IV  employees  have  been  granted
 flood  advanceg  during  the  pericd  in
 question.

 (९)  No,  Sir.

 (a)  Advance  of  Rs.  500/-,  or  three
 months  pay,  whichever  is  Jess,  is  nor-
 mally  granted  to  the  Government
 employees  whose  property  movable

 ‘or  immovable  is  substantially  dama-
 ged  or  affected,  by  a  natural  cala-
 mity,  aS  a  measure  of  im-
 mediate  relief  to  the  employees  to
 rehabilitate  themselves.  This  advance
 being  interest  free  and  recoverable  in
 24  equal  monthly  instalments  its  reco-
 very  shoulg  not  cause  any  undue  nard-
 ship.

 Approved  Items  under  hire  purchase
 of  Machinery

 8838.  SHRI  DINEN  BHATTACHA-
 RYA:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  what  are  the  approved  items
 under  Hire  Purchase  of  machinery;
 and

 (b)  whether  Bull  dozer  was  thereof
 and  it  was  only  included  in  the  list
 on  17th:  January,  1979;  and  if  eo,  the
 reasons  therefor?
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 THE  MINISTER  OF
 THE  MINISTRY  OF
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):
 (a)  Approved  items  under  Tea

 Board's  Hire  Purchase  Scheme”  are
 various  prime  movers,  withering,  dry-
 ing,  rolling,  CTC,  grading  and  dust
 machines,  dust  extraction  plants,
 irrigation  equipment,  green  leaf  sif-
 ters,  washing  pumps,  oil  (firing)
 equipments  tea  packing  machines,
 humidification  plant,  lathe  cum  muller
 machines,  syrayin  equipments,  ferm-
 enting  throughs,  chain  grate  stocker
 and  coal  crusher,  vehicles  like  jeeps,
 tractors  trailers  and  bulldozers

 STATE  IN
 FNANCE

 (b)  Bulldozer  was  included  in  the
 last  as  approved  item  after  a  proposal
 an  this  :egard  was  approved  by  the
 Tea  Board  at  its  meeting  held  on  16/
 47th  January,  979  The  proposal  was
 considered  favourably  as  bulldozers  are
 more  economical  and  less  timeconsum-
 ing  m  clcating  virgin  areas  Inclusion
 of  new  items  m_  “the  List  78
 approved  by  the  Board  {from
 time  to  time  depending  on  the  require-
 ment  of  industry  All  the  Tea  Estates
 in  India  if  otherwise  eligible,  in  terms
 of  “Hire  Purchase  Scheme”  are  entitl-
 ed  to  the  supply  of  approved  items

 सध्य  प्रदेश  को  wre  तेलो  को  सप्लाई

 8839  थ्रो  इलपत  सिह  परस्ते  :
 ह

 बाणिस्य
 तवा  नागरिक  पति  और  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे  कि

 (क)  मध्य  प्रदेश  को  खाद्य  तेल  जैसी  भावश्यक
 ecg  की  कितनी  मात्रा  की  प्रावश्यकता  है  भौर  वर्ष
 2978  को  पहली  दो  तिमाहियो  में,  वास्तव  में,  कितनी
 सात्ता  में  सप्लाई  किया  गया  ,

 (ख)  उनकी  झावश्यकता  को  पूरान
 करने  के  क्‍या  कारण  शी  झौर

 (ग)  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  उस  राज्य में
 इस  के  मूल्य  में  वृद्धि  हो  गई  है  भौर  यदि  हां,  तो  वहां
 पर  भूल्य  कम  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  उपाय
 करने  का  विचार  है  ?

 शाणिण्य,  तागरिक  पूति  शौर  संवालय
 हें  राज्य  मद्र  (भो  कृष्ण  कुमार  गोयल)  :  (क)
 ौर  (ख).  वर्ष  1978,  को  पहली  तिमाही  में
 राज्य  सरकार  में  500  मीठरी  ठन  क्या  रेपसीड़
 लेख  देते  का  अतुरोध  किया  भौर  यह  माला  उन्हें
 झायंटित  कर  दी  गयी  1  बर्ष  i978  की  दूसरी  तिमाही
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 में  राज्य  सरकांर  ने  500  मीटरी दन  कच्ले  रेपसीड
 तेल  के  लिए  भ्रनुरोध  किया  भौर  यह  मात्रा  _भी  उन्हें
 झावटित  कर  दी  गई  ।

 (ग)  जी  हा,  सरकार  स्थिति  पर  लगातार
 |  नजर  रखे  हुये  है,  ताकि  जा  उपचारी  उपाय  प्रावश्यक

 हो  व  क्य  जा  सके

 Building  owned  by  LIC  in  Dethi

 8840  SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state

 (a)  the  total  numbe:  of  buildings
 owned  by  LIC  in  Delhi,

 (b)  the  number  of  buildings  where
 LIC  did  not  spend  anything  in  the
 last  ten  years  for  repairs  or  renova-
 tion,

 (c)  the  names  and  addresses  of  the
 persons  to  whom  allotment  of  buld-
 ings,  houses  or  offices  have  been  made
 in  the  last  two  years  in  Delhi,

 (d)  what  is  the  basis  of  allotment;

 (e)  is  it  a  fact  that  the  buildings
 are  alloted  at  the  whims  of  the  Off-
 cers  and  the  rent  is  charged  arbitra~
 nmily,  and

 (f)  ४  so,  why?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):

 (a)  52

 (b)  4

 (c)  A  statement  setting  out  the  ten-
 ancies  allotted  by  the  LIC  m  Delhi
 since  Ist  April,  4977  38  annexed.

 (d)  and  (e)  The  allotments  are
 made  in  accordance  with  the
 prescribed  provedure  and  in
 considermg  requests  in  allot-
 ment  from  parties  other  than
 Government  Department/Public  8605
 tor  Undertakings,  account  is  taken  of
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 their  financial  soundness  and  general
 reputation.  The  rent  is  fixed  having
 regard  to  the  market  rent  prevailing

 in  the  locality  at  the  time  of  allotment

 (£)  Does  not  arise.

 Statement

 Si.  No.  Name  of  Tenant  Allotment  made  in

 ©  P.&  Tr  oa,  फिर

 2  Punjab  &  Sint  छिडााइि  Ltd.

 of  India

 3  M/s  Parico

 $  M's.  [aternational  Bldg  &  Furnishing  Co.  (P)  Ltd..

 5  Sin  Mohin  a  Nicham,

 6  Mis,  Vijav  Gapty  &  IK  Ginta,  Chartered  Accoun-
 tints

 7  Shri  J.C.  Batra,  Advocate.
 8  MyJs.  Kulvir  Chandhok  &  Co.,  Chartered  Accountants,

 9  Computer  Maintenance  Corporation
 १०  Do.  :
 i:  M/s.  Mehta  Bros.

 4  Indian  Tourism  Development  Corporation

 tg  M/s.  Godrej  Soaps  Ltd.

 14,  M/s.  Ved  Tailors

 15  National  Insurane  Co.  Ltd.  .

 ee
 Bharat  Bldg.,  '0,Daryaganj.
 Lakshmi  Building,  Connaught

 Circus,

 Jeevan  Deep,  Parliament  St.

 Do.
 Lakshmi  Building,  Gonnaught

 Cucus.

 Jeevan  Vihar,  Pailiinien  Steet

 Do

 Bombay  Life  Building  ,  Connau-
 ght  Cucus.

 Jeevan  Deep,  Parliament  Street.

 Jeevan  Vihar,  Parliament  Street.

 Bombay  Life  Building,  Connaught Cin  cus.

 Jeevan  Vihar  ,  Parliament  Street.
 Lakshmi  Insurance  Bldg.,  Asaf

 Ali  Road.
 Calcutta  Insurance  Bldg.,  Asaf

 Ali  Road.

 Jeevan  Vikas  ,  Asaf  Ali  Road.

 ‘Dilution  of  Foreign  Share  holding  by
 Companies  under  FERA

 8841,  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No.  3571  on  the
 269  March,  1979,  regarding  “Dilution
 of  Foreign  shareholdings  by  companies
 under  FERA”,  and  state:

 an
 fa)  whether  the  six  companies  have
 uted  their  foreign  share-holdings

 ©n  the  basis  of  expanded  capital  base,
 issue  of  bonus  shares  and

 ‘Capitalisation  of  resources;

 (b)  if  so,  what  are  the  details  in
 each  case;  and

 (c)  the  reasons  why  these  compa-
 nies  have  not  been  asked  to  dilute
 their  share-holdings  on  the  basis  of
 existing  capita)  base?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FNANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):
 (a)  and  (b).  Of  the  six  companies  un-
 der  reference,  Colgate  Palmolive
 (India)  Limited  and  Cadbury  India
 Limited  were  permitted  to  capitalise
 their  reserves  as  a  part  of  the  ssheme
 की  the  dilution  of  their  foreign  share-
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 holding  In  the  case  of  the  other  4
 companies,  there  was  no  simultaneous
 capitalisation  of  reserves  and  5४९  of
 bonus  shares  The  details  are  given  m
 the  attached  statement

 (c)  The  capitalisation  of  reserves  38
 essentially  an  accounting  transaction
 to  bring  the  nominal  paid  up  capital
 more  79  line  with  the  shareholders,
 funds  employed  in  the  business  With-
 out  the  capitalisation  of  reserves,  it
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 would  not  have  been  possible  to  settle
 a  reasonable  capital  base  for  the  ccm
 pany  and  to  offer  a  sufficiently  large
 number  of  shares  to  the  public  at  a
 reasonable  price  The  hsting  gidelines
 also  require  a  minimum  number  of
 shares  to  be  offcred  to  the  public  ke-
 fore  a  company  can  be  hsted  on  the
 Stock  Exchange  The  capitalisation  of
 the  reserves  has  enabhd  a  large  numn-
 ber  of  shares  being  offered  to  the  pub-
 lic  at  a  much  lower  price

 a.  olgate  Palmolive  (India)  Limited

 a2.  Gadbury  India  Limited

 Stesment

 The  Company  havirg  a  paid  uP
 equity  capital  of  Ks  45°
 lakhs  was  pormittcd  to  issue
 bonus  shares  of  the  value  of
 Rs  79  lakhs  to  the  carsting
 sharcholdirs  by  capitalisation of  general  reserves

 Thc  Company  haying  a  paid  uP.
 tquity  capital  of  Rs  22  9९ lakhs  was  permitted  to  Capitae lise  Rs  136  09  lakhs  out  ०
 gencral  yeserves  and  issue
 bonus  shares  to  the  existing shar  cholders

 8842  SHRI  8  R  DAMANI-:

 SHR]  BALASAHEB  VIKHE

 PATIL
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,

 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPFRA
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a
 number  of  states  approached  the  Cen-
 tre  for  hfting  the  ban  on  export  of
 vegetables;

 (9)  if  so,  the  nares  of  the  States
 thereof;  and

 (c)  the  action  taken  by  the  Centre
 on  their  requests?

 ‘HE  MINISTER  OF  STATE  IN
 MINISTRY  OF  COMMERCE,

 CIvIL  SUPPILES  AND  CO-OPERA-
 TION  (SHR  ARIF  BAIG\:  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  Maharashtra,  Gujarat and  Pun-
 jab

 (ce)  The  State  Governments  have
 been  requested  to  send  detailed  pro-
 jects  for  undertaking  additional  pro-
 duction  of  vegetables  for  export  pur
 poses  It  has  been  decided  to  allow  50
 per  cent  of  the  additional  production
 of  vegetables  for  export

 Procedures  and  conditions  for  distri.
 bution  of  essential  commodities  and
 consumer  articles  to  small  and  hig

 cooperative  societies

 8843  SHRI  K  8,  VEERABHADRA-
 PPA  Will  the  Minister  of  COMMER-
 CE,  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPE-
 RATION  be  pleased  to  state
 the  details  regarding  the  pro-
 cedure  and  Agricultural  Coope~
 rative  Marketing  Feredation  of
 India  Limited  for  the  distribu-
 tion  of  essential  commodities  and
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 consumer  articles  of  mass  consump-
 tion  to  other  small  and  big  coopera.
 tive  societies?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL):  The  National  Agricultural
 Cooperative  Marketing  Federation  of
 India  Ltd.,  makes  available  sup-
 plies  of  certain  essential  Com-
 modities  handled  by  it  to
 marketing  and  consume:  coopera-
 tives.  big  and  small,  and  at  rates
 slightly  lower  than  those  prevailing
 in  market  on  outright  purchase  basis.
 Where  purchases  are  made  by
 National  Agricultural  Coopera-
 tive  Marketing  Federation  of
 India  Ltd.,  on  agency  basis
 against  firm  indents  of  cooperatives,
 only  service  charges  are  recovered
 from  cooperative  institutions.

 Confirmation  and  promotion  of  Head
 Clerks  as  Inspectors  in  Income  Tax

 department
 8844:  SHRI  PHOOL  CHAND

 VERMA:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF  FIN-
 ANCE  be  pleased  to  state.

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Steno-
 grapherg  in  the  Income-tax  Depart-
 ment  who  were  recruited  in  974  have
 been  confirmed,  whereas  Head  Clerks
 of  97  are  still  awaiting  confirmation;

 (b)  if  80,  the  reasons  therefor;
 (c)  whether  the  guidelines  issued  by

 the  Department  of  Personnel  for  pro-
 motion  to  a  post  from  a  combined  se-
 niority  list  were  observed;

 (d)  whether  Government  are  aware
 that  last  year  while  preparing  the
 panel  for  promotion  to  the  grade  of
 Inspectors  in  the  Income-tax  Depart-
 ment,  some  Head  Clerks  have  been
 superseded  by  some  Stenographers
 who  were  junior  to  them  in  so
 far  as  length  of  service  is  concerned;
 and

 (e)  whether  the  Department  of
 Personnel  was  consulted  in  the  mat-
 ter?  7  t.|  |
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)  to
 (e).  The  information  is  being collected  and  will  be  laid  on  the  Tuble
 of  the  House.

 Export  of  Snakes

 8845.  SHRI  C.  K.  JAFFER  SHARIEF:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  India  is  exportin-
 snakes  abroad  and  if  so,  the  names  of
 such  countries;  and

 (b)  the  details  regarding  the  foreign
 exchange  earned  through  this  process
 during  the  last  three  years?

 THE  MINISTER  OF  STATE  पर  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  No,
 Sir.  The  export  of  snakes
 from  India  has  been  banned  fur  the
 last  two  years,

 (b)  Does  not  arise.

 Raising  of  House  Rent  Allowance  to
 Central  Government  Eriployees

 8846.  SHRI  6.  M.  BANATWALLA:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  in  view  of  higher  cost
 of  construction  and  higher  house  rent
 being  paid  by  the  Government  Ser-
 vants,  Government  propose  to  raise
 the  House  Rent  Allowance  to  the
 Central  Government  employees  from
 48  per  cent  to  30  per  cent;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  and  (b).
 A  demand  made  by  the  Staff
 Side  of  the  National  Council
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 (Joint  Consultative  Machinery)  for
 upward  revision  of  the  rates  of  House
 Rent  Allowance  payable  to  the  Cen-
 tral  Governiment  employees  is  et  pre-
 sent  under  consideration  by  a  Com-
 mittee  of  the  National  Council  set  up
 to  consider  this  issue.

 Working  and  sanctioned  —  strength  of
 various  cadres  in  Income  Tax

 Department

 8847.  SHRI  M  ARUNACHALAM:
 Will  the  DEPUTY  PRIVIE  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCKS  ४७९
 pleased  to  state  the  total  working
 strength  and  sanctione  strength  0
 the  Income-tax  Department  in  cach
 cadre  as  on  Ist  April,  1974,  Ist  April,
 1975,  Ist  April,  ‘1976,  Ist  April,  977
 and  ist  April,  3298१

 THE  MINISTER  OF  STATE
 IN  THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  The
 information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  th
 Table  of  the  House.

 Limit  for  Fixed  Deposits  by  Nation.
 banks

 8848.  SHRI  K.  MALLANNA:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there
 is  no  limit  or  no  bar  for  fixed  depo.
 sits  by  the  nationalised  banks;  and

 (b)  if  so,  the  details  regarding  the
 policy  of  Government  in  this  regard?

 THE  MINISTER  oe  STATE
 IN  THE  MINISTRY  OF  FIN-
 ANCE  (SHRI  ZULFIQUARULLAB):
 (a)  ang  (b).  The  Reserve  Bank  of
 India  have  not  issued  any  instructions
 to  the  banks  about  minimum  and
 maximum  limits  of  fixeq  deposits,  The
 Government  also  do  not  contemplate
 issuing  anv  instructions  in  this  regard.
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 Quantity  of  Rags  imported  during  1918

 8849.  SHRI  RAJSHEKHAR  KOLUR:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA.
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  import  of  rags  is  per-
 mitted;

 (b)  if  so,  whether  direct  imports  by
 industries  are  allowed  or  whether
 they  are  allowed  through  the  State
 Trading  Corporation;

 (c)  if  the  answer  to  (a)  above  is
 “yes”,  how  much  quantity  of  rag  was
 amported  during  978  and  from  whch
 countries;  and

 (d)  whether  etcps  have  been  taken
 to  mutilate  the  «mnported  rags  to
 prevent  their  abuse?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  and  (b).
 Under  the  Import  Policy,  ‘1978-79,  the
 import  of  woollen  rags  is  canalised
 through  the  STC.  Direct  import  is  not
 allowed  whether  by  Actual  Users  or
 by  import  replenishment  licence
 holders.

 (९)  A  total  quantity  of  2397  MT  of
 rags  was  imported  during  1978-79  and
 the  country-wise  origin  is  shown
 below:

 Country  Quantity  Value

 Japan  +  7048
 USA...  5
 Australia,  5  379०
 Holland,  ही  2925
 New-Zealand.  13,
 U.K.  .  हे  676
 France,  मु  7472
 Canada,  .  1286,
 Beigiun  :742

 32997  ७६  &
 lakh:
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 (9)  Yes,  Sir.  A  mutilation  Com-
 mittee  consisting  of  representatives  of
 Customs,  CCI&E  and  Textile  Commis-
 sioner  supervises  the  mutilation  of  all
 consignments  imported  in  unmutilated
 condition.

 दिह्ली/झागरा  से  श्रोरछा  होकर  छजुराहो  तक  भारत
 बर्यडम  थिकास  लिगम  को  परिचहन  सेवा

 8850.  शो  लक्ष्मी  नारायण  नायक  :  क्या
 पर्यटन  धौर  नागर  बिभानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  कया  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  का  विचार
 दिल्ली  झथवा  भ्रागरा  से  श्रोरछा  होकर  खजराहो  तक
 परिवहन  सेवा  चालू  करने  का  है  श्रौर  यदि  हा,  तो
 कब  तक

 पर्यटन  झोर  तागर  विमानन  मतों  (श्री  पुरुधोत्तम
 कौशिक)  :  जी,  नहीं  1  तथापि,  खजुराहो  में भारत
 प्रयेटन  विकास  निगम  का  एक  परिवहन  यूनिट  i  मई,
 3979  से  चालू  हो  जाएगा।

 Loans  sanctioned  to  States  by  LIC.

 8851  SHRI  K  T  KOSALRAM:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  details  of  the  special  scheme
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 ration  of  India  in  the  form  of  loans
 to  the  States  for  building,  repauing
 and  constructing  houses  destroved  or
 damaged  by  floods  and  cyclone;  and

 (b)  the  State-wise  break-up  of  such
 loans  so  far  sanctioned  for  this  pur.
 pose,  especially  to  the  cyclone  and
 flood  afflicted  States  in  the  country?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  and  (b).
 The  pattern  for  investment  of  the
 funds  of  the  Life  Insurance  Corpora-
 tion  of  India  envisages  loans  for
 housing  being  given,  inter  ala,  to
 State  Governments  for  financing  their
 social  housing  scheme.  The  allocation
 of  funds  to  the  States  for  this  purpose
 is  made  on  the  basis  of  a  budgetary
 exercise  carried  out  at  the  beginning
 of  each  financial  year  In  addition,
 the  Corporation  considers  granting
 special  loans  to  State  Governments
 for  repair  and  reconstruction  of
 houses  dimaged  or  destroyed  as  a
 result  of  natural  calamities,  depend-
 ing  upon  the  availability  of  resources
 and  the  magnitude  of  the  calamity.
 A  statement  giving  dctail,  of  the
 specia]  loang  given  by  the  LIC  to

 of  financal  assistance  being  umple-  various  State  Government:  in  these
 mented  by  the  Life  Insurance  Corpo.  circumstances,  is  annexed.

 Statement

 s.  No.  Name  of  State  Nature  of  Calamity  =  Amornt  Yoo  in
 of  loan  which  loan

 (Rs  in  was  grante
 crores)  ed

 2  3  4  5

 lL  Andhra  Pradesh  Cyclone  a.  2°00  _  1977¢78
 2.  Assam  Flood  मी  .  1550  7974°75

 3.  Bihar  Flood  2°00  97  चनक
 Flood  >  3  50  1974°75
 Flood.  t50  1975-76
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 3  4  5

 4.  Gujarat  (  Earthquake  7200  ‘1970-75
 Flood  ०50  (1970-71
 Flood  §0  1970-71

 }  Flood  ¥  50  1973-74

 Flood  ©  75  7975-75
 |  Cyclone  0°25,  1975¢76,

 550°

 5.  Karnataka  Flood  T  50  1974-75,
 6.  Madhya  Pradesh  Flood  Teo  1973-74
 9.  Maharashtra  Earthquake  co  eb  -€8

 r
 8.  Orissa  .

 oo  2  i  ee
 —  so

 a.  gaiasthan  Flood  ०  25  1975-76
 t0.  ‘Tamil  Nadu  Cyclone  }  00  1977-78
 ar,  Uttar  Pradesh  a.

 {Flee
 *  200  1971-72

 Flood  +  I  50  1974°75,
 {ea  ०  75  1975-76,

 55
 age  West  Bengal  हे  नि  &  Flood  &  Fire

 Grand  Total  :

 7  00  197I-  7५
 (Flood.  re  300  1978-79

 Repatriation  of  profits  by  Union
 Carbide

 8852  SHRI  BALASAHEB  VIKHE
 PATIL:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  state-

 (a)  the  percentage  of  foreign  share
 in  the  m vitinationa)  company  OZ.
 Union  Carbide;

 (b)  how  much  profits  have  been  re-
 patriated  by  the  foreign  shareholders

 during  each  of  the  last  five  years  and
 the  countries  to  which  these  amounte
 have  been  repatriated;  and

 (c)  the  amount  of  Government  sub-
 sidy,  if  any,  earned  on  import  and/or
 export  of  its  products?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FIANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  The  per-
 centage  of  non-resident  shareholding

 ag  on  25th  December,  978  is  5.23  of
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 which  50.90  per  cent  is  held  by  Union
 Carbide  Corporation  U.S.A.  The
 balance  0.32  per  cent  non-resident
 shareholding  of  the  company  is  jn  the
 hands  of  a  company  in  Nepal  and  some
 non-residents  of  Indyan  origin  who
 hold  the  shares  on  condition  of  non-
 repatriation  of  capital  and  dividend.

 (b)  The  amounts  of  dividend  allow-
 ed  to  be  remitted  to  M/s.  Union
 Carbide  Corporation,  USA  during  the
 last  five  years  are  as  follows:

 Year  Amount

 I973°74  I,20,32,676
 1974°75,  56,13,808
 1975-76  £96,67,167
 1976-77.  £90,33,437

 1977-78  1,2,67,B00

 (c)  The  information  is  being  collect-
 ed  and  will  be  laig  on  the  Table  of
 the  House,

 SC/ST  Assistants  Grade  I  wétking  in
 IAAI,  Delhi  Airport

 8853.  SHR]  RAM  CHARAN:  Will
 the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  what  ig  total  number  of  Assis-
 tants  Grade  I,  working  in  the  IAAI
 at  Delhi  Airport,  and  how  many  of
 them  belong  to  Scheduled  Castes/

 “Tribes;
 (b)  if  not,  what  percentage  of  re-

 servation  is  made  in  promotions  for
 SC/ST  employees  and  what  is  future
 Policy  in  this  regard;

 (c)  the  reasons  why  the  required
 number  of  promotions  due  to  SC/ST
 employees  have  not  been  made  so  far;
 and

 (d)  what  are  the  efforts  made  to  All
 the  reserved  quota  in  each  category
 and  what  progress  achieveg  so  far?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  to  (da).
 The  information  i;  being  collected  and
 will  be  Jaid  on  the  Table  of  the  House.

 राष्ट्रोयकृत  बैंकों  द्वारा  दिये  जाने  वाले  ऋणों  को  सीम

 8854.  शौ  एच्ू०  एस०  सोमानी  :  क्या  उप

 ड्
 बंतो  ता  बत्त मंतो  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (क)  क्‍या  राष्ट्रीयकृत  बैको  द्वारा  रियायती
 ब्याज  दरो  पर  दिये  जाने  वाले  ऋणों  की  सीमा  बढ़ाने
 का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है;  भौर

 8?
 ख)  यदि  हा,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  1६.18  जुल्फिकारण्लाह):
 (क)  झौर  (ख)  सरकारी  क्षेत्र  के

 बैकों  द्वारा,  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  अंतर्गत  ऋण
 देने  के  लिए  निर्धारित  न्यूनतम  दर  को  पिछले  ब्  के
 झंत  तक  दिये  गये  कुल  ऋणो  के  /  2  प्रतिशत से  बढाकर
 एक  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  संशोधित  मार्गदर्शी

 सि  फ्तों  की  एक  प्रति  अनुबंध  में  दी  गई  है

 विवरण

 i.  कार्यक्षेत्र  और  व्याप्ति  :

 1. 1.  यह  योजना  सारे  देश  में  लागू  होगी  ।

 i.2  wer:  बैंको  को  याहिए  कि  पिछले  वर्ष  के
 झंत  के  कुल  ऋणों  की  कम  से  कम  प्रतिशत
 इस  योजना  के  अंतर्गत  दें  ।

 “4.3.  यह  सुनिश्चित  करन ेके  लिए कि  इस  हब अधिकतम  लाभ  ग्रामीण  क्षेत्रों
 बंगों  को  प्राप्त  ही  झर,  प्रधिकांश

 अप्रिम  शहरो/महानगरी  क्षेत्तों  में  ही  न  दे
 दिए  जाएं,  इस  योजना  को  लाने  वाले  बैंक

 सुनिश्चित  करेंगे  कि  इस  योजना  हे
 अंतर्गत  उनके  श्रप्रिमों  का  कम  से  कम
 भाग  उनकी  ग्रामीण  और  झ्  श
 शालखाझों  के  माध्यम  से  दिये  जायें  ।  तदनु
 इस  योजना  के  झंतर्गत  उनके  प्रप्रिमों  +
 fa  से  झधिक  भाग  उनकी  शहरी  जी०

 महामंगरीय  शाखाझों  से  नहों  दिया  जाता
 चाहिये  ।

 14  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  प्रनुसूचित
 जाति  और  जनजाति  के  व्यक्त
 इस  योजना  के  झंतर्गत  लाभों  का  उचित
 हिस्सा  पायें,  इस  योजना  के  अंतर्गत  बैंक
 झप्रिमो ंका कम  से  कम  als  (40  प्रतिशत)
 भाग  भनुसूचित  जाति  और  भ्रनुसूचित  जनजाति
 के  पात्र  ऋणकर्शाशों  को  दिया  जाना
 शाहिये  ।

 2.  परिचालन  झसिकरण

 2a  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  :  विभेदी  ब्याज  दर
 योजना  का  संचालन  सरकारी  क्षेत्र  के
 सभी  बैंक  करेंगे  t
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 गैर  राष्ट्रीयकृत  बैंक  :  जिन  गैर  राष्ट्रीयकत
 बैंकों  के  पास  लीड-जिम्मेदारी  है  वे  कम  से
 कम  झपने  लीड  जिलों  में  यह  योजना  चलाएगे।
 झन्य  गैर  राष्ट्रीयक्र॒त  बैंक  भी  स्वेज्छा  के
 आधार  पर  इस  योजना  का  कार्यान्वयन
 कर  सकते  हैं  ।

 क्षेत्रीय/प्रामोण  बैक  क्षेत्रीय  ग्रामीण बैक  योजना
 के  प्रतगेत,  ऋणकर्त्ताओों  को  ऋण  उसी  दर
 पर  उपलब्ध  कराया  जायगा  जिस  पर  सहकारी
 समितियां  से  दिया  जाता  है  ।  इसलिए
 ब्याज  की  रियायती  दरो  पर  ऋण  देने  की
 इन  बैकों  का  प्रनुर्मात  नहीं  होती  यह
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इन  बैंको  का
 लाभ  पाने  वाले  व्यक्ति  भी  इस  योजना  का
 लाभ  पा  सकें,  प्रायोजक  बैक,  श्रभ्िकरण
 एजेसी  के  श्राधार  पर  इन  क्षेत्रीय  ग्रामीण
 बैकों.  की  मार्फत  उधार  दे  सकते  है  tv  इस
 प्रकार  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैको  के  कार्यक्षेत्र
 के  पात्र  ऋणकर्ता  वाषिक  4प्रतिशत  की  दर
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 wearers  टिप्पणों  :

 यहां  यह  भ्राशय  नहीं  है  कि  इस  योजना  के
 झतर्गंतम  भ्रपनी  पावता  सिद्ध  करने  के  लिए
 ऋणकर्त्ता  से  लिखित  साक्ष्य  प्रस्तुत  करने  की
 अपेक्षा  की  जाय  i  यह  झाशा  की  जाती  है
 कि  शाला  स्तर  के  बैक  भ्रधिकारी  ऋणकर्सा
 की  झाधिक  तथा  अन्य  परिस्थितियों  से
 परिचित  होगे  ।  बे  प्रत्येक  मामलों  में  ऋण
 मजर  करने  से  पहले  इस  पैराग्राफ  में  दी  गयी

 को  ध्यान  में  रखकर  यथावश्यक  स्थानीय
 पूछवाछ  कर  सकते  है  ।

 4.  पात्र  व्यक्षियों  के  बर्ग :.  जो  व्यक्ति  झायकफ
 शर  भूमि  की  जोत  के  मापदण्ड  पूरे  करते
 हो  श्लौर  मोटे  तौर  पर  निम्नलिखित  वर्गों
 में  आते  हो  वे  इस  योजना  का  लाभ  पाने  के
 पात्र  होगे  (सूची  केवल  उदाहरण  के  रूप
 में  ह ैऔर  वह  व्यापक  नहीं  है  ।)

 ७

 4..  कृषि  और/गअ्रथवा  कृषि  सबंधी  कार्यालयों कर  कग से  ऋण  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।  में  लगी  अनुसूबित  जन  जातियां,  अनुसुचित
 2.4  पात्रता  का  मापदण्ड  पैराग्राफ  4  में  दिये  जातिया  झौर  भ्रन्य  व्यक्ति  ।

 गये  वर्गों  वाले  व्यक्ति  के  पास  यदि  कोई  42
 ठोस  जमानत  देने  के  लिए  नहीं  है  अथवा  वह
 किसी  सम्पन्न  व्यक्ति  की  जमानत/गारण्टी
 प्रस्तुत  नही  कर  सकता  तो  भी  वह  इस  याजना
 का  लाभ  पाने  का  पात्र  हांगा,  बशर्ते  वह
 निम्न  लजियित  माप  दण्ड  पूरा  करता  हो

 सभी  साधनों  से  ऋणकर्सा  के  परितर  की
 आय  शहरी  और  अ्र्धगरहरी  क्षे

 ्
 में  दाधिक

 3000  रूपये  और  ग्रामीण  दोनें  मम  बापिक
 2000'-  स्पये  से  प्रधिक  न  हो  ।

 उसके  पास  कोई  भूमि  न  हो  भ्रथवा  उसकी  भूमि
 की  जोत  सिचिन  छान  पर  एक  एक  से  म्रधिक
 और  भअभ्रसिचित  होने  पर  2  5  एक्ड  अधिक
 नहीं।

 अनगूबित  जाति  और  ब्रनसवित  जनजाति
 के  सदस्पा  के  पास  कमि  को  जात  किलनसी  भो
 होन  पर  वे  ऋण  +  पत्र  होगे  बचते  कि  चह
 अन्य  मापदण्ड  पूरे  करते  हो  ।

 वह  बैंको  की  सहायता  से  ऐसे  उत्पादक
 प्रयासों  द्वारा  अपने  वत्तमान  भ्रारथिक  स्तर  से
 ऊपर  उठने  में  मर्द  पा  सकता  है  जो  लगभग

 3  वर्ष  की  अवधि  में  पर्वक्षम  हो  सकेगे  ।

 बह  एक  साथ  दो  वित्तीय  स्रोतो  के  प्रति
 देनदारी  नहीं  स्वीकार  करता

 भ्रधिकांशत  वह  स्वय  झौर  अपने  परिवार
 के  झन्य  सदस्यों  अथवा  अपने  कुछ
 साझीदारों  की  सहायता  से  काम  करता  है  और
 नियमित  रूप  से  वेतन  भोगी  करमंचारी  नियुक्त
 नहीं  करता  ।

 वन  उत्पादों  को  स्वय  इकट्ठा  करने  अथवा
 उनवा  आरम्भिक  विधायन  करने  वाले  व्यक्ति
 श्रौर  दुर्गम  क्षेत्रो  म  रतय  चारा  इकट्ठा  करके
 किसानो  शौर  व्यापारियों  को  बेचने  वाले
 व्यक्ति

 कुटीर  और  ग्रामीण  उच्योगो  और  व्यवसाय]
 में  सीमित  पैमान  पर  स्वप  काम  करने  वाले
 व्यक्ति;  उदाहरण  स्वरूप  ये  काम  कपड़ा
 कातना  और  नस्त्रा  ब।  सिनाई,  काफी,  सस्ते
 खाद्य  पराथ  बताना,  वस्तुओं  और  नित्य
 उपयोग  की  बस्नय्ों  46  धर  भर  पटुचाने
 बी  सवा,  सडक  द ज  फिनारे  चाय  की  दुकान
 करना,  स्वप्  श्रपना  हाथ-ठेला  और  साइकल
 रिक्शा  चलाना,  जु चिप्पल  की  मुझ्यतः
 हाथ  से  मरम्मत  करना,  हाथ  से  टोफ़रों  बनाना
 आदि  |

 उच्च  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  इच्छुक  होनहार
 निर्धन  विद्यार्थी  जिल्‍हें  सरकार  में  भ्रथवा  शिक्षा
 अ्रधिकारियो  से  वजीफा/निर्वाह  श्रनुदान  नहीं
 मिलता  |

 लाभप्रद  व्यवसाय  करने  वाले  विकलाग
 व्यक्ति

 5.  ऋण  के  निवंधन  शोर  शर्तें  :  इस  योजना
 के  भ्रधीन  ऋण  की  शर्तें  शौर  निबधन
 निम्नलिरि  त  होगे  :

 ऋण  की  मात्रा  उस  योजना  विशेष  पर
 निर्भर  होगा  जिसमे  धन  लगाया  जाय  ौर:
 बहू  इतनी  पर्याप्त  होनी  चाहिए.  कि  ऋण-
 कर्ता  अन्य  स्रोत  से  धन  लिए  बिना  प्रपनी
 वित्तीय  झावश्यकता  पूरी  कर  सके  i  आशा:
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 है  कि  सामान्य  रूप  से  इस  योजना  के
 अन्तगेंत  कार्य  चालन  पूंजी  ऋण  के  लिए
 1,500  रपये  और  सावधिक्र  ऋण  के  लिए
 5,000  रुपये  से  भ्रधिक  नहीं
 असाधारण  मामलों  में,  विशेष  रूप  से
 संस्थाप्नों  के  मामले  में  झौर  होनहार  निर्धन
 विद्यार्थियों  के  मामले  में  प्रधिक  रकम  पर
 विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 5.2.  कार्यचालन॑  पूजी  भौर  सावधिक  ऋण
 दोनो  ऋणकर्ताप्रों  की  विशिष्ट  झावश्यक-
 ताथों  के  अनुसार  देय  होगे  t

 5.3  मारजिन  धन  की  झपेक्षा  पर  जोर  नहीं
 दिया  जाएगा  क्योकि  ऋणकर्ताओों  का  यह
 बर्ग  समाज  के  सबसे  कमजोर  स्तर  का  है
 और  माजिन  घन  सदैव  प्रस्तुत  करने  की
 स्थिति  में  नहीं  हो  सकता  ।

 5  4.  ब्याज  की  दर  एक  समान  वाधथिक  4
 प्रतिशत  नियत  की  जाएगी  ।

 5.5.  स्थिर  परिसम्पक्ति  के  भ्रधिग्रहण  के  लिए
 सावधिक  ऋण  की  भ्रवधि  5  वर्ष  से  भ्रधिक
 नहीं  होगी  जिसमें  मूलधन  की  झदायगी
 पर  2  वर्ष  से  भ्रनधिक  छूट  की  प्रवधि
 शामिल  होगी  ।  ऋणकर्ता  के  कार्यकलाप
 के  प्रकार  और  योजना  की  प्रर्थव्यवस्था  को
 ध्यान  में  रखकर  प्रत्येक  मामले  में  भ्रदायगी
 का  कार्यक्रम  तैयार  किया  जायेगा  t  ब्याज
 और  मूलधन  की  अदायगी  के  लिए  भ्रधिशेप
 राशि  का  निर्धारण  करने  में  स्वयं  ऋणकर्सा
 को  निर्वाह,  भ्रावश्यकताओों  के  लिए  पर्याप्त
 छूट  दी  जायगी” ।

 5.6  ऋण  से  खरीदी  गयी  सम्पत्ति  को  बैक  के
 पास  बधक  रखा  जासकता  है  t  इसके
 झतिरिक्त,  एक  प्रकार  के  ऋणक्तमों  के
 समूह  को  ऋण  के  उचित  मामलों  में  सामू-
 हिक  गारण्टी  स्वीकार  की  जा  सकती  है।

 5.7.  प्रत्येक  ऋण  को  ऋण  गारण्टी  योजना  के
 पझन्तनेत  कथर  किया  जायगा  t  गारण्ठी
 फीस  ऋणकर्सा  से  नही  ली  जायगी  बल्कि  बैको
 द्वारा  बहत  की  जायगी  ।

 5.8.  ग्रदि  बैंकों  को  प्रशारित  को  गयी  सम्पत्ति
 का  बीमा  झावश्मक  समझा  जाय  तो  उसका
 व्यय  बैंक  द्वारा  बहन  किया  जायगा  ।

 5.9.  यदि  झावश्यक
 ह

 तो  बैंक  भ्रदायगी  के
 लिए  भारम्भ  में  कुछ  उचित  स्थगम  पर
 विचार  कर  सकता  है  t

 विश्वसनीय  वित्तीय  साधन  भ्र्थात्‌  धर्मार्

 ि  ह
 नियमित  दान  की  व्यवस्था

 न  '

 6.2.  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  संस्थाएं  जहां
 लाभप्रद  व्यवसाय  चलाया  जाता  है  भौर
 टिकाऊ  उपकरण/भौर/भथवा  कच्चे  माल  को
 लगातार  सप्लाई  उपयोगी  है  t

 l.  टिप्पणी  :  विकलाग  व्यक्तियों  के  लिए  सस्याझों,
 झनाथालयों  भौर  महिला  प्राश्ममो  को  झाय
 के  मापदण्ड  से  छूट  दी  जायगी  ।  फिर  भी,
 यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  ये  सस्थाए
 घन  का  उपयोग  केवल  उत्पादक  प्रयोजनो
 के  लिए  करें,  न  कि  उससे  भ्पता  सामान्य
 प्रशासनिक  भौर  संगठन  का  च  पूरा
 करे  t  इन  सस्थाझों  की  वास्तविकता  के
 बारे  में  भी  स्वतंत्र  स्रोतों  के  माध्यम  से  जाय
 करना  श्रावश्यक  है  t

 टिप्पणी  2:  “विकलाग  व्यक्तियों”  में  मानसिक
 रूप  से  मंद  व्यक्ति”  भ्री  शामिल  हैं  t

 जाति  शोर  जनजाति हि
 र्ा  लिमल  म  अनुसूचित जाति  प्लौर  भ्रनुसूचित  जनजाति  के  कल्याण
 के  लिए  बने  राज्य  निगमो  के  माध्यम  से
 ऋण  दे  सकते है  बशर्ते कि  निगम  से
 लाभ  पाने  वाले  पैरा  3  में  दिये  गये  पालता
 के  मापदण्ड  और  इस  थोजना  से  दी  गयी
 शर्तें  श्रौर  निबधन  पूरे  करते  हों  ।

 7...  स्वय  निगमो  को  आय  के  मापदण्ड  से
 छुट  होगी  ।

 7.2.  निग्रमो  द्वारा  बनाई  गयी  केवल  विशिष्ट
 झौर  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  सक्षम  योजनाझोँ
 के  लिए  उन्हे  धन  उपलब्ध  कराया  जायगा
 निगम  द्वारा  झागे  कोई  सेवा  प्रभार  (सबविस
 चार्जे))  नहीं  लिये  जायेगे  प्रौर  लाभ
 पाने  बालो  की  वाधिक  4  प्रतिशत  ब्याज
 पर  ऋण  दिया  जायेगा  ।

 7.3  लाभ  पाने  वालों  से  वसूली  की  स्थिति
 कुछ  भी  क्यो  नहो,  निगम,  ऋण  की  बापसी

 114
 तारीख  को  करने  के  लिए  जिम्मेदार

 7.4  यह  सुनिश्चित  करने  की  निगमों  की  जिम्मे-
 हारी  होगी  कि  जिन  उत्पादक  प्रयोजतों  के

 की

 7.  5.  क्योकि  राज्य  नित्मों  को  दिये  गये  प्रति
 ऋण  4  J
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 गारुण्टी  के  लिए  पाव  नहों  होंगे  इमलिए
 राज्य  सरकारों  को,  उतार  देते  बने  बैंको
 की  गारण्टी  देते  को  कपबप्या  को  होतो ।

 7.6.  यदि  निगम  ऋण  की  किल्लत  श्रद।  नहीं  "कर
 पाता  भ्रयवा  इस  योजना  में  दी  गयी  किसी
 शर्त  और  निधन  का  उललधन  करता  है
 लो  उसे  शौर  वित्त  पाने  का  अपना  भ्रधि-
 कार  खोना  पड़  सकता  है'

 8.  जमजातियो  लए  गठित  सहकारों  समित्तियाँ
 तथा  बृहवाकार  बहु  है  प्रयोजनीय  समितियां
 (एल०  go  एम०  पी०  एग)  :  बैंक,

 इस  योजना  के  झन्तर्गत,  भारत  सरकर
 द्वारा  निर्धारित  क्षेत्रो  में  जनजाति  के
 लोगों |  के  लाभ  के  लिए  विशेष  रूप  से
 गठित  सहकारी  समितियों/बृहदाकार  बहु-
 प्रयोजनीय  समितियों  के  माध्यम  से  उन  शर्तों
 तथा  निबंधनों  पर  ऋण  दे  सकते  हैं  जोकि

 7  उपर्युक्त  पैरा  7  निदिष्ट
 [नुच

 चित
 जातियों  तथा

 अनुसूचित
 तत  जनजातियो  के

 कल्याणार्थ  राज्यो  के  स्वामित्व  के  निगमों
 पर  लागू  होते  है।

 शैसर्स  ओराम  रेयत  कोटा  (राजस्थान)  के
 विदद्ध  जांच

 8855.  भी  चचमा  शेखर  सिह  :  क्या  जबाणिज्य
 तथा  सागरिश  क्ति  और  सहकारिता  मंत्री  श्रीराम
 रेयन्स,  है  कोटा,  राजस्थान  द्वारा  आयात  लाइसेंस
 का  दुरुपयोग  करने के  बारे में  5  दिसम्बर,  978
 के  प्रताराकित  प्रश्न  सख्या  366  के  उत्तर  के
 ंबंध  में  यह  बताने  शी  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  मैससे  श्री  राम  रेयन्स,  कोटा,
 राजस्थान  के  विरुद्ध  झभी  भी  जाच  चल  रही
 है;  भोर

 ख)  यदि  हा,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कमा  है
 झौर  क्‍या  इस  फर्म  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की
 गई  है  शौर  क्‍या  इस  मामले  से  सम्बन्धित  सभी
 कागजात  सभा  पटल  पर  रखे  जायेगे  ?

 >».
 ॥  वाणिज्य,  नागरिक  तथा  सहकारिता
 अंजालय  में  राज्य  मंत्री  Tat  म्  बेग)  :  (क)
 जांच  पड़ताल  पूरी  हो  गई  है

 (@)  मामले  का  विस्तुत  वअ्योरा  निम्नोक्‍्त
 प्रकार  है

 इस  फर्म  को  58.70  लाख  ०  के  सी०झाई०
 एफ0  मूल्य  के  वि  माल  /  संधटक  के  भ्रायात  के
 लिए  27-5-67  को  एक  भायात  लाइसेंस  जारी
 किया  गया  था  |  इस  लाइसेस  के  झन्तगंत  झआाया-
 त्ति  मदों  में  से  एकक  “इथोयीन  सी-25”  के

 हे  |  "
 जिसमें  439  कि०  ato  कम  प्राप्त

 लगभग  8820  २6
 शामिल  है  तथा  ोमोनेवीदजइम  म्  स्
 माइन  (कुल  भूल्य  3603%0)  प्रत्येक  की  94

 किशना  का  हिसाब  नहीं  दे  सका  |
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 यथासशोधित  झायात  (नियंत्रण)  प्रादेश,
 955  &  प्रन्तर्गत  जारी  किये  गये  कारण  दिखानों
 शोटिस  के  उत्तर  में  फर्म  मे  सफाई  दी  हैं  कि  इन
 मदों  को  (इथोमिन  सी-25  की  439  किग्रा०  को
 छोड़कर  जो  कम  प्राप्त  हुई  बतामी  गई  है)  प्रयो-
 गात्मक  प्रयोजनों  के  लिए  मे0  हिंको  प्रोडक्ट्स,
 धम्बई  को  सौप  दी  गयी  थी  और  बाद  में  इसे
 4,362  to  के  प्रतिफल  के  रूप  में  झ्पशिष्ट  उत्पाद
 रखने  की  भ्रनुमति  दे  दी  गई  थी  ।  आयातित
 विभिन्न  मदो  की  कुल  मात्रा  की  क्षुलना  में  प्रयोग
 के  लिए  दी  गई  सामग्री  की  थोड़ी  मात्रा  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  पार्टी  को  लाइसेंस  की  शर्तों  का  श्रति-
 क्रमण  करने  के  लिए  दोषी  नहीं  ठहराया  गया
 सांविधिक  प्राधिकरण  ने  भी  “इशोमीन  aWe25”
 को  439  कषिग्रा०  तक  कम  सुपुर्देगी  स ेसबधित  दलील
 को  स्वीकार  किया  ।  तथापि  पार्टी  को  प्रयोगात्मक
 प्रयोजनो  के  लिए  झ्रायातित  सामभ्री  का  एक  भाग
 देने  को  बारे  से  लाइसेसिंग  प्राधिकरण  को  सूचना
 न  देने  के  लिए  चेतावनी  दे  दी  गई  है  ।

 इस  मामले  से  सबंधित  सभी  दस्तावेजों  को
 सभा  पटल  पर  रखना  सभव  नहीं  है  1

 Subsidy  for  MOelhi-Chandigarh-Kulu
 Air  Fare

 8856.  SHRI  GANGA  SINGH:  Will
 the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  pe  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Indian  Aurlines
 Proposes  to  start  Delhi-Chandigarh-
 Kulu  87  Service  from  5th  April,
 i979  onwards;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  also
 propose  to  subsidise  the  air  fare  to
 develop  tourism  in  the  Himalayas?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTAM  KAUSHIK):  (a)  and  (b).
 Indian  Airlines  will  operate  a  service
 to  Kulu  as  soon  as  the  uirfield  is  ready
 for  operation.  There  ig  no  proposal
 to  subsidise  the  service  to  be  80
 operated.

 Export  of  Orthodox  and  C.T,  Tea  to
 Sudan

 8857.  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  India
 has  bagged  the  Sudanese  global  tender
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 for  the  purchase  of  20  million  pounds
 of  orthodox  and  C.T,  Tea;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;
 (c)  by  when  the  entire  quantity  is

 to  be  exported;

 (d)  the  names  of  the  States  with
 the  quantity  be  proposed  to  be  ex-
 ported;  and

 (e)  what  would  be  the  foreign  ex-
 change  earning  on  this  account?

 THE  MINISTER  OF  STAE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  KRISHNA  KUMAR  GOYAL):
 (a)  to  (e),  It  is  understood  that
 Sudan  has  decided  to  buy  its  tea  re-
 quirements  from  India.  Exporters
 have  not  so  far  registered  their  con-
 tracts  with  the  Tea  Board.  Hence
 further  details  are  not  yet  available.

 LIC’s  Foreign  Business

 8858.  SHRI  KUMARI  ANANTHAN:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 Pleaseg  to  state:

 (a)  for  what  reasons  the  Life  Insu-
 rance  Corporation  wound  itself  up  in
 the  FAR  EAST  and  transferred  Singa-
 Pore  business  to  ‘ASIA  LIFE’  and
 Kuala  Lumpur  business  to  ‘UOA  Send-
 tian  Berhad’;

 (b)  what  are  the  paradoxes  of
 L.LC.’s  foreign  business  and  the  jug-

 a
 in  their  money  back  policies;

 an

 (c)  what  are  L.C.’s  classified  m-
 vestment  yields  and  what  are  the  dif-
 ferent  yields  to  policy  holders  on  the
 different  plans?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  The  Life
 Insurance  Corporation  of  India  and
 the  subsidiaries  of  the  General  In-
 Burance  Corporation  of  India  were
 carrying  on  life  Insurance  business
 ang  general  insurance  business  respec-
 tively  in  Malysia  when  new  insurance
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 legislation  was  enacted  by  the  Govern-
 ment  of  Malaysia  in  1976.  Having
 regard  to  the  legislation,  the  scale  of
 operations  of  the  LIC  and  the  GIC’s
 subsidiaries  in  Malaysia,  and  the
 future  prospects  of  business  in  that
 country,  it  was  decided  that  the  ex-
 isting  arrangement  for  transaction  of
 business  may  be  replaceq  by  the
 formation  of  a  new  local  company  in
 Malaysin  with  participation’  of  the
 LIC,  the  GIC  and  its  subsidiaries  and
 local  interests.  It  was  also  decided
 that  the  LIC’s  existing  business  in
 Malaysia  would  be  transferred  to  the
 new  company,  called  United  Oriental
 Sendiman  Berhad,  which  hag  been  in
 operation  since  ‘1977,

 The  LIC’s  business  in  Singapore  was
 being  carried  on  by  a  branch  there,
 which  was  supervised  by  the  LIC’s
 Divisinonal  Office  in  Kuala  Lumpur.
 With  ihe  reorganisation  of  the  business
 m  Malaysia,  ang  having  regard  to  the
 limited  scale  of  LIC’s  operations  in
 Singapore,  it  was  decided  that  its
 business  might  be  transferred  to  a
 local  company.  Necessary  arrange-
 ments  wee  accordingly  entered  into
 with  the  Asia  Life  Assurance  Society
 Ltd.,  Singapore.

 (b)  While  there  are  no  paradoxes
 in  the  LIC’s  foreign  operations,  the
 volume  and  growth  of  its  business  in
 individual  countries  depends  inter  alia
 on  the  local  laws  ang  conditions,  the
 extent  to  which  the  population  is  of
 Indian  origin  and  competition  from
 other  insurers,

 Money  Back  Policies  provide  for
 periodical  payment  of  the  sum  assured
 during  the  currency  of  the  Policy  on
 the  survival  of  the  assured  to  stipulat-
 ed  dates,  while  the  death  risk  is
 covered  for  the  original  sum  assured
 during  the  duration  of  the  policy.  The
 premiums  are  calculateq  on  actuarial
 considerations,  taking  into  account  the
 benefits  provided  under  the  policy.

 (c)  A  statement  showing  the  LIC’s
 classified  investment  yield  is  annexed.
 As  regards  different  yields  to  policy-
 holders,  it  is  possible  to  calculate
 yield  of  a  security  or  investment  only
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 when  the  dates  on  which  the  amounts
 are  to  be  paid  are  predetermined.
 Insurance  policies  cover  risks  in
 addition  to  providing  a  savings
 element.  In  case  of  some  of  the  polic-
 holders,  full  sum  assured  is  paid  even
 when  they  have  paid  only  one  yearly
 premium.  Moreover,  bonuses  also  are
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 not  predetermined  but  are  declared
 on  the  basis  of  surplus  emerging
 during  the  intervaluation  period.  In
 view  of  this,  the  concept  of  an  yield
 in  the  sense  it  would  apply  to  an
 investment  ig  not  relevant  ang  there~
 fore  it  is  not  possible  to  furnish  any
 information  on  yields  to  policyholders.

 Statement

 Stat  shoutng  classified  yteld  on  Ii  ts  of  the  Life  Insurance  Corporation  of  India  for  the
 year  ended  557  March,  7978  3  respect  of  Life  business  (including  Group  Gratutty

 Bustmess)

 Sl.  No  Category  of  Investment  Yield  for
 the  year

 ended
 91-3-1978

 IN  INDIA  %
 x  Centra}  Government  Securities  :  रद  .  ;  5  952
 2  State  Government  Securities  (excluding  Zamindari  Bonds)  मु  हर  मु  5  883

 3  Zamundar:  Bunds  ‘i  पु  B+  525

 4  Munncipal  &  other  Approved  Securities  (excluding  Loans  to  Companies).  6  i9%

 5  Loans  tolor  guranteed  by  Governments.

 (a)  Loans  to  Municipalities,  Zilla  Parishads  ‘“  १  (525

 (b)  Loans  to  State  Govts  for  Housing  Schemes  (:ncluding  §.C./ST)  6  रा

 (०).  Loans  to  Apex  Co-operative  Housing  Financial  Societies  &  Housing Boards  7  498
 (d)  Loans  to  Industrial  Estates  7"  549
 (०).  Loans  to  Co-op  Sugar  Factories  +  7  364

 (f)  Loans  to  State  Govt.  for  Water  Supply  Schemes  4०37
 (g)  Amount  due  from  State  Govt.  whose  controlled  business  has  been  acquir- ed  (Pro  Notes).  .

 (a)  Loan  to  Improvement  Trusts

 (i)  Loans  to  Electricity  Boards
 6  Mortgage  Loans  to  Electricity  Boards

 4  Mortgage  Loans  to  Other  Authoritus,

 हि  ढ़  4°  000

 नि  .  हे  हि  ह  000

 हे  द  ह  000

 नि  न  9°  ह... 4

 (०)
 Mortgage

 Loans  to  HUDCO  &  Gujarat  and  Tamil  Nadu  Housing ards  .  न  .  .  9°  583
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 $l.  No.  Category  of  Investment  Yield  for
 the  year

 ended
 31-93-1978

 %
 (6)  Loans  to  Gujarat  Industrial  Development  Corporation  है  जप  507
 (c)  Loans  to  Industrial  Estate  (Falna  Ydyog  Mandal)  +  °  4399
 (d)  Loans  to  Co-operative  Spinning  Mills  नि  हे  हे  है  डर  T0°  350

 Totar  ofr  to7  नि  .  .  नि  6  as

 8  Debentures  of  Companies  .  .  7°977

 g  Secured  Loans  to  Companies  and  Co-operative  Society  (including  Loans
 guranteed  by  Govt.)  हे  7  472

 Tora.of8andg.  / 66
 Tora  of:  to  9  +  7  6  843

 20  Shares  of  Statutory  Corporations  हि  4°  697
 ai  Unit  Trust  of  India  :  a  हे  5°  750

 Torau  of  10  and  wn  :  +  7  4°  837

 a2  Preference  Shares.  नि  .  है  के  co  353
 «3  Equity  Shares.  :  तु  8  475

 Tota  of  10  to  79  हे  ro  Tor
 Toray  of  i  to  33  हे  है  मा  ‘i  :  मर  हा  6916

 «4  Fixed  Deposits  with  Financial  Institutions  &  Other  Authorities  +  9°997

 15  Fixed  Call  &  Notice  Deposits  with  Banksin  India.  नि  10"  46g

 «6  Participation  Certificates  नि  .  हु  हि  नि  न  या"  964
 Tora  of  a4  to  76  A  .  y  00

 Gand  TOTAL  Fy  .  .  .  4११  704

 FOREIGN  INVESTMENTS  8  छ  ww  #»  8-019

 Rate  of  interest  realised  on  Mean  Life  Assurance  Fund  नि  नि  «  9°49
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 चनस्पति  थी  के  थोक  भूस्यों  में  वढ़ि
 6859.  श्री  झनम्त

 यू ाण
 ४.  कया

 आाणिल्य  तथा  नागरिक  सहकारिता
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  2  जनवरी,  i8979  से  31  मार्च,
 i978  के  दौरान  दिल्ली,  बम्बई,  मद्रास,  कलकत्ता,

 पा  हक
 लखनऊ

 a  ene
 में

 थि]  : "  क्या  रहे,  भौर  उक्त  प्रव
 कितने  पतिशत  वृद्धि  हुई  ;  भौर

 |“ |
 वनस्पति  धी  के  में  वृद्धि  के  लिये

 क्या  उत्तरदायी  हैं  क्या  सरकार  @
 मूस्यों  में

 पड
 को  रोकने  के  लिये  कोई  उपाय

 किये  है  यदि  हां,  तो  तत्संबंधी  ध्यौरा  क्या

 (क)  धौर  (ल)  :  उद्योग  के  साथ  की  गई  प्नौप-
 चारिक  मूल्य  व्यवन्था  के  भ्रस्तगेत  i6,6  किलोग्राम
 वनस्पति  के  दिन  का  कारखाना  मूल्य  (जिसमें
 उत्पादन  शुल्क  तो  शामिल  है,  लेकिन  स्थानीय  कर
 शामिल  नहीं  है)  1-11-1977 8  240  रुपबे
 निर्धारित  किया  गया  था  ।  इस  झाधार  कीमत
 से  सह-संबंधित  वनस्पति  घी  के  थोक  भाव  कुम
 मिलाकर  पहली  जनवरी,  i979  से  i4  ar,
 i979  safe  के  दौरान  एक  समान  रहे  ।

 तेलों  के  भ्रम्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  के  भारी  वृद्धि  होने
 तथा  हाल  के  बजट  में  खाद्य  तेलों  प्र  लगाये  गये
 झायात  शुल्क  के  कारण  राज्य  व्यापार  नियम  को
 I4-3-979  से  वनस्पति  विनिर्माताशों  के  लिये

 झायातित  तेलों  का  निर्गेस  मूल्य  बढ़ाना  पड़ा  |
 थाद  बाजार  में  वनस्पति  के  मूल्यों  में इसके है?

 कटि
 हुई  ।  i-i-979  att  3  भा,  979

 बाणिक्य,  सागरिक  पृति  झौर  सहकारिता  को  वनस्पति  के  थोक  मुल्य  इस  प्रकार  बताये
 मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  (भी  कृष्ण  कुमार  गोयल)  :  गये  हैं  —

 16,  5  किलोग्राम  प्रति  टिल  का  थोक  मूल्य  रुपये  में  प्रतिशत  वृद्धि
 I--979  3i-3-979

 दिल्ली  |  हे  46,50-—48.50  64.75—69.  00  2,5-—-3.8

 wag  149,  66——5,80  66.72—77. 48  l.4—6.9

 ware  53.76  176.  52  4  8

 कलकरा  ;  154,  83  76.62  4.0

 पटना  48-—~—354  66-——70  9.4—-12.2 2

 लखनऊ  148—~150  166,  25—70.  50  12,3--13,6

 अनस्पति  के  भूल्य  में  संशोधन  करने  के  बारे  में  उद्योग  से  सुझाव  प्राप्त  हुये  है  ।  इस  बात  के
 लिए  झावश्यक  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  कि  वनस्पति  का  मूल्य  उचित  स्तर  पर  बला  रहे  ।

 सहकारिता  क्षेत्र  के  झंतर्गत  ऋण

 8860  शी  शाम  बिलास
 तालवाम

 :  क्‍या
 लाजिल्य  तथा  भागरिक  र_  सहकारिता

 कृपा  कि  कि की  कप

 (क)  सहकारिताशों  के  द्वारा  शत  पांच  वर्षों
 के  दौरान  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  ऋण  दिये
 ये  शौर

 द
 कितने  के  झौसतन  कितनी  राशि

 के  ऋण  गये  ;  शौर

 गठित  ऋण  समितियां  हैं  7  एक  विवरण  पझमु-
 au-I  पर  दिया  थया  हैं,  जिसमें  वर्ष  1976-77
 को  समाप्त  होने  वाले  पांच  वर्षों  को  प्राथमिक  कृषि
 ऋण  समितियों  भौर  प्राथमिक  कृष्पेशर  ऋण
 समितियों,  दोनों  के  बारे  में  उधारी  सदस्यों  की
 संकया,  इन  सदस्यों  को  दिये  गये  ऋणों  की
 राशि  झौर  प्रति  उधारी  सदस्य  झीसत
 (उपलब्ध  नवीनतम  प्रांकड़ों  पर  भाधारित)  दी
 गई  है

 के (ज)  सदस्यों  के  भाय  वर्गीकरण
 पर  उधारी  सदस्यों  तथा  दिये.  वे  भ्ण  की  कुल
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 राशि  संबंधी  न  तो  भारतीय  रिजवें  बैंक
 झौर  ह. अ  ही  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  एकल
 a  संकलित  की  जाती  है  ।  तथापि,  वर्ष  (974-75,
 ‘1975-76  झौर  1976-77  में  प्राथमिक  कृषि
 ऋण  समितियों  द्वारा  छोटे  किसातों  को  दिये  गये
 कुल  ऋणों  के  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  है,  जो
 अनुबंध-ग1  पर  दी  गयी  है  ।

 (ग)  सरकार  ने  कृष्येत्त  ऋण  समितियों
 हारा  दिये  जाने  वाले  ऋणों  के  बारे  में  कोई
 मीति  झथवा  उद्देश्य  निर्धारित  नहीं  किये  हैं।  जहां
 तक  प्राथमिक  कृषि  ऋण  समितियों  द्वारा  दिये
 जाने  बाले  ऋणों  का  संबंध  है,  उनके  द्वारा  दिये

 जाने  थाले  कुल  ऋणों  की  राशि  तथा  प्रति  उच्चारी
 झौसत  ऋण  राशि  दोनों  में  उत्तरोत्तर  रूप  में  वृद्धि
 हो  रही है  ।  सहकारी  संस्थाझों  का  प्रमुख  बल  इस
 बात  पर  है  कि  प्राथमिक  कृषि  ऋण  समितियों
 द्वारा  दिये  जाने  वाले  झल्प  तथा  मध्यकालीन
 ऋणों  में  कमजोर  वर्गों  के  भाग  में  उत्तरोत्तर  रूप
 से  वृद्धि  की  जाए  |  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  हो  रही
 है  शौर  वर्ष  i976-77  तक  कमजोर  वर्गों  को
 दिये  जाने  वाले  ऋणों  में  सहकारी  समितियों  का
 भाग  बढ़कर  38  प्रतिशत  हो  गया  है  ।  उम्मीद  है
 कि  छठी  योजना-प्रवाधि  के  प्रत्त  तक  भ्रनुसूचित
 जन-जातियों  सहित  कमजोर  बगो  का  भाग  बढ़कर
 50  प्रतिशत  तक  हो  जायेगा  t
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 चिचरण-11

 (करोड़  रुपयों  में)
 प्राथमिक  कृषि  ऋण  समितियों  के  सहकारी  दीर्घावधि  ऋण

 वर्ष  सहकारी  प्रल्प/मध्यावधि  ऋण

 दिये  गये  छोटे  किसानों  दिये  गये  छोटे  किसानों
 कुल  ऋण  को  दिये  गये.  कुल  ऋण  को  दिये  गये

 ऋण  ऋण
 2  3  4  5

 974—75  900.8  285.  82.7  62.2
 1975-76  है  046.6  343.8  25.3  78.1
 1976-77  i208.0  458  0  279.0  wary

 सम्पत्तियों  के  झरन  @  लिये  प्राय  कर  विभाग  जिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (की  अुलफिकार
 द्वारा  जारी  किये  गये  कारण  बताशों  नोटिस  उल्लाहू)  :  (क)  1977-78  (1978-79,

 4 886l.  श्यो  शाधवओ  :  क्‍या  उप  प्रधान
 तथा  जिस  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  1977-78  और  i978-79  के  दौरान
 झायकर  विभाग  ने  विवरणियों  में  सम्प्तियों  का  कम
 विक्रय  मूल्य  दिखाने  के  आधार  पर  सम्पत्तियों  के  भ्र्जन
 के  लिए  कितने  मामलों  में  कारण  बताझो  नोटिस

 ?

 (=)
 कितने  मामलों  में  सम्पत्ति  का  भर्जन  करने

 का  किया  गया  है,  उनमें  से  कितने  मामलों  में
 आय  कर  विभाग  ने  वास्तव  में  सम्पत्ति  का  झजेन  कर

 ण
 है  भौर  कितने  मामले  भ्रभी  भी  विवाराधीत  हैं;

 र

 (7)  झब  तक  हइराज्यवार,  कितने  की
 सम्पत्ति  का  भ्र्जेन  फ्  चुका  है  ?

 =

 ईफरवरी,
 979  तक  )

 995  368  ]
 (1979  के  मार्च  के  महीने  की

 है
 तत्काल

 न  ि
 है  किन्तु  यदि  मांगी  गई  तो  पेश  की  जा

 व
 गि
 जिन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  जागे  कोई  कार्स-

 बाही/  शेष  नहीं  है  भौर  जो  इस  प्रकार
 प्रायकर  भ्रधिनियम  की  धारा  269-  (4)  के
 भ्रधीव  अभिभ्रहण  के  लिए  उपयुक्त  है  उनकी  सख्या
 (282-1979  की  स्थिति  के  भनुसार  14 है.  ny
 जिन  मामलो  में  सम्पत्तियों  का  वास्तव  में  प्रभिग्रहण
 कर  लिया  गया  है  उनकी  संख्या  6  है  तथा  जिन  मामलों
 में  सम्पत्तियों  का  भ्रभिग्रहण  भ्रभी  किया  जाना  है.  उतकी
 संख्या  8  है

 (ग)  भब  तक  भ्रभिगृहीत  सम्पक्तियों  के  राज्य-
 वार  मूल्य  नीचे  दिये  भ्रनुसार है  :---

 राज्य  सम्पत्तियो  की  संख्या  उचित  बाजार  मूल्य
 (रुपये)

 .  पजाब .  2  1,20,  683
 2  संघ  राज्य  क्षेत्र  चण्डीगढ़  72,000
 3  पश्चिम  बंगाल  l  718,000,
 4  दिल्‍ली  ]  228,400,
 5.  गुजरात  46,500

 Taxation  on  Enamel  Products
 8862,  PROF,  SAMAR  GUHA:  Will

 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND

 ree
 OF  FINANCE  be  pleased

 state.
 (a)  whether  enamel  products  are

 used  by  the  poorest  class  of  our  peo-
 le,  particularly  in  the  rural  areas;

 by  whether  increased  texation  on
 emathe?  products  hés  led  to  this  rise
 of  prices;

 (c)  whether  due  to  increased  taxa-
 tion  burden,  the  three  industrial  units
 producing  enamel  goods  in  West  Ben-
 gal  ere  facing  serious  crisis  for  their
 survival;

 (G)  whether  these  three  units  pro-
 duce-largest  quantum  of  enamel  goods
 for  mags  consumption;

 (e)  whether  being  unable  to  bear
 this  additional  burden  of  taxation
 these  enamel  factories  are  facing  the
 threat  of  closure;  and
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 (£)  if  90,  whether  Government  pro-
 9086  to  reduce  taxation  to  enable
 these  three  West  Bengal  Enamel  units
 to  survive?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  Enamel
 products  are  generally  used  by  the
 poorer  sections  of  the  society.

 (b)  As  a  part  of  the  979  Budget,
 the  rate  of  duty  of  goods  falling  under
 Item  68  of  the  Central  Excise  Tariff
 has  been  raised  from  5  per  cent
 ad  valorem  to  8  per  cent  ad  valorem.
 Consequently,  such  of  those  enamel-
 wares  manufacturing  units  which  are
 not  eligible  to  any  exemption  avail-
 able  under  Item  68  might  have  raised
 the  prices  of  their  goods,

 (c)  There  are  no  such  reports  before
 the  Government.

 (d)  There  are  four  factories  manu-
 facturing  enamelwares  in  West  Bengal
 and  they  are  reportedly  producing  a
 large  quantum  of  enamelware,

 (e)  There  are  no  reports  to  this
 effect  before  the  Government

 (£)  Does  not  arise.

 eat  होरे  पर  झायात  शुल्क

 8863.  को  दौलत  राम  सारण
 कप  प्रधान  संत्री  सभा  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि

 (क)  खुदेरे  हीरे  पर  से  भायात  शुल्क  कब  हटाया
 जमा,  इसका  उस  समय  कितना  प्रायात  हुआ  तथा
 झायात  शुल्क  के  रूप  मे  कितनी  प्राय  हुई

 @)  झायात  हटाने  से  पहले  तथा  बाद
 ्  हीरे  का  कितना  निर्यात  किया  गया;

 ौर

 ि
 हीरा  उद्योग  की  क्‍्या  सुविधाएं  तथा

 की  गई  हैं  ?

 जिस  अंशालय  में  राज्यू|गंत्री  (भी  सतीश  अग्रवाल )  2
 (क)  तारीख  23  मार्च,  963  की  झधिसूचना

 $-सी0  qo  के  प्रन्तर्गंत  बिना  पालिश  किए
 हीरो  को

 में  छूट  दी  गई  शुल्य  सूल्याबुसार  i0  प्रतिशत  प्ले
 ड्  हो  1  विनांक  6  जून,  r966  को  संशीधष
 कारी  अर्धिद्षना  संख्या  205-aro  शुभ  द्वारा  इस
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 शुल्क  को  कम  करके  शून्य  कर  दिया  गया  ।  लेकित
 7  जनवरी,  .978  तक  मूल्यानुसार  5  प्रतिशत

 1  अं
 लगाया  जाता  रहा  और  तब॑  बिना  पालिश

 किए  को,  उसी  तारीख  की  भ्रधिसूचचना  संख्या
 10-सी0  Yo  art  प्रति  सतुलनकारी  शुल्क

 भ्रदायगी  से  भी  छूट  दे  दी  गई  ।  उस  समय
 लगभग  300  रुपये  के  बिना  पालिश
 हीरो  का  श्रायात  किया  गया  था  झौर  प्रायात  शुल्क  के
 रूप  में  अजित  भ्राय  लगभग  5  करोड़  रुपये  थी  ।

 (ख)  जनवरी-दिसम्बर,  9778  दौरान  कोई
 380  करोड़  रुपये  के  तथा  जनदरी-दिसम्बर,
 978  के  दौरान  लगभग  650  करोड़  रुपये  के  पालिश

 किए  हीरो  का  निर्यात  किया  गया  था  1

 (ग)  तराशे  ौर  पालिश  किये  हीरो  के  निर्यात
 कर्ताशो  को,  इन  हीरो  के  निर्यात-सम्वर्धन हेतु  कतिपय
 प्रोत्साहन  दिये  गये  है  और  प्रायात  सम्पूरत्ति  की  दर,
 और  सम्धूर्ति  के  रूप  मे  जिन  मदो  की  अनुमति  दी  गई
 है,  उनके  बारे  में  ब्यौरा,  समय  समय  पर  यथा  सशोधित
 अप्रैल,  978—aS,  i979  की  झायात  नीति  के
 परिशिष्ट  i7  में  निहित  निर्यात  उत्पाद  ग्रुप  पी-रत्न
 शौर  जवाहरात  के  झन्तगत  दिया  गया  है।  इन
 निर्यातकर्ताओं  को,  उक्त  पुस्तक  के  परिशिष्ट  i0  के

 ड्
 निरबंधनं  सामान्य  लाइसेस  के  भ्रधीत

 मशीनो,  उपस्करो  परीक्षण  उपकरणों  औजारों  और

 कान
 का  झायात  करने  की  प्रनुमति  भी  दी  गई

 ।

 हीरो  को  तराशने  झौर  पालिश  करते  के  उन्नत  तरीकों
 और  तकनीको  का  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  सूरत  में
 (रत्न  और  जवाहिरात  निर्यात  सबधन  परिषद्‌  के

 तत्वाधान  में)  भारतीय  हीरा  सस्थान  की  स्थापना
 की  गई  है  t

 रत्नो  /उपरत्नों  और  हीरो  पर  प्रक्रिया  करने  की
 आधुनिक  तकनीकों  का  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  जयपुरु
 में  रत्न  शिल्प  प्रशिक्षण  स्कूल  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 सहकारिता  झाम्दोलन  के  लिये  लोगों  को  प्रशिक्षण
 देने  बालो  संस्थाहों/संगठतों  को  वित्तीय  सहायता

 8864.  st  ईश्वर  चौधरी  :  गया  बाणिण्य

 पूति
 धौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 &
 के)  ब्या  सरकार  सहकारिता  भास्दोलन  के

 लिये  लोगो  को  प्रशिक्षण  देने  |  पंगठनों
 को  वित्तीय  सहायता  दे  रहौ  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  ऐसे  संगठनों  के  राज्य-बार
 कार्यक्रम-वार  नाम  क्या  हैं;

 )  स  क्षेत्र  के  प्रशिक्षण  कार्मकर्मों  को  तेज
 करने  के  लिए  सरकार  को  मोजनायें  क्‍या  हैं  ?

 बिस,  ह...  है...  और
 ्  0 ह... ल  में  core  मंत्री  (सो  gene  gare  पोसल)  2

 (क)  जी  हां।
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 (ख)  केसर  सरकार  राष्ट्रीय  सहकारी  प्रक्षि-
 क्षण  परिषद्‌,  जो  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  संघ,  नई
 दिल्‍ली  का  एक  खण्ड  है,  को  सहकारी  प्रन्दोलन  के
 लिए  वरिष्ठ  तथा  माध्यमिक  कामिकों  के  प्रशिक्षण

 हेतु  प्रशिक्षण  संस्थान  चलाने  के  लिए  सहायता  दे  रही  है  t
 राज्य  सरकारे  भ्रपने-अपने  राज्यो  में  कनिष्ठ  स्तर  के
 कामिको  के  प्रशिक्षण  के  लिए  कनिष्ठ  प्रशिक्षण  केन्द्रो
 को  सहायता  देती  है  ।  एक  विवरण  संलग्न  है,  जिसमें
 इन  सस्थानों  की  सूची  दी  गई  है  1  (अनुबन्ध)

 (ग)  योजना  (1978-83)  का  मुख्य  लक्ष्य
 q)  राष्ट्रीय  सस्थान  के  संकाय  को  मजबूत  करना;
 और  (2)  सहकारी  प्रशिक्षण  सस्थानों  को  भौतिक
 सुविधाशों  में  सुधार  करना,  है  t

 विवरण--  IT

 (क)  भारत  सरकार  द्वारा  जिम  सहकारो  प्रशिक्षण
 संस्थानों  को  सहायता  दो  जातो  है,  उनको  सची  :

 l,  राष्ट्रीय  सहकारी  प्रबन्ध  सस्थान,  पुणे  t

 2.  राष्ट्रीय  प्रशिक्षण.  महाविद्यालय,  बंगलौर
 (कर्नाटक  )  t

 3.  सहकारी  प्रशिक्षण  महाविद्यालय,  भुवनेश्वर
 (उड़ीसा  )  |

 4.  सहकारी  प्रशिक्षण  महाविद्यालय,  चण्डीगढ---
 यह  पजाब,  हरियाणा,  हिमाचल  प्रदेश,
 जम्मू  तथा  काश्मीर  भौर  दिल्‍ली  को
 आावश्यकताझो  को  पूरा  करता  है  ।

 सहकारी  प्रशिक्षण  महाविद्यालय,  [देहरादून,
 (उत्तर  प्रदेश  )  i

 सहकारी  प्रशिक्षण  महाविद्यालय,  [ग्रोहाटी---
 यह  असम,  मेघालय,  नागालैण्ड,  मणिपुर,
 भ्ररणाचल  प्रदेश,  बिपुरा  प्रादि  की
 जरूरतो  को  पूरा  करता  है  t

 सहकारी  प्रशिक्षण  महाविद्यालय,  हैदराबाद

 a

 J
 (भांघ्  प्रदेश  )  t

 8,  सहकारी  है  प्रशिक्षण  ह_ुमहाविद्यालय,  इंदौर
 (मध्य  प्रदेश  )

 9.  सहकारी  प्राशक्षण  महाविधालय,  जयपुर,
 (राजस्थान  )

 10.  सहकारी  प्रशिक्षण  महाविद्यालय,  कल्याणी,
 (पश्चिम  बंगाल  )  ।

 Li.  सहकारी  प्रशिक्षण  महाविद्यालय,  (लखनऊ
 (उत्तर  प्रदेश  )  |

 सहकारी  प्रशिक्षण  ;
 (तमिलनाइ  )  1

 i3  सहकारी  प्रशिक्षण  महाविद्यालय,  मागपुर
 (महाराष्ट्र  )  1

 4  सहकारी  प्रशिक्षण  महाविज्ञालग,  पटना
 (बिहार  )  ।

 ह  सहकारी.  प्रशिक्षण  महाविद्यालय,  पुर्णे
 (महाराष्ट्र  )  ।

 16.  सहकारी  प्रशिक्षण  महाविद्यालय,  त्िवेन्द्र  मं
 (केरल  )

 7,  सहकारी  प्रशिक्षण  महाविद्यालय,  गांधीतगर
 (गुजरात  )  |

 विवरण--]]

 (@)  राज्य  सरकारों  द्वारा  जिन  कनिष्ठ  प्रशिक्षण
 केसों  को  सहायता  दो  जातो  है  उनके  राज्यवार
 वितरण  की  सूची  :

 राज्य  का  नाम
 ऑाध  प्रदेश
 झरुणाचल  प्रदेश
 असम
 बिहार
 गुजरात
 हरियाणा
 हिमाचल  प्रदेश
 जम्मू  तथा  काश्मीर
 कर्नाटक
 केरल
 मध्य  प्रदेश
 उड़ीसा
 महाराष्ट्र
 पंजाब
 राजस्थान
 तमिलनाडु
 उत्तर  प्रदेश
 पश्चिम  बगाल
 मेघालय
 नागालैण्ड
 गोवा
 मणिपुर

 Income  tax  and  Excise  duty  atrears
 against  Jalan  group  of  Companies
 8865.  SHRIMATI  MRINAL  GORE:)

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 Pleased  to  state:

 {a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Jalan  Group  of  companies  from  Bom-
 bay  are  having  arrears  of  inconie-tax,
 excise  duty  ang  loang  advanced  by
 the  Centra]  Bank;
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 (b)  if  so,  what  are  the  details  of  the
 eases  pending  in  the  courts  against
 them;
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 (c)  since  when  these  cases  have
 been  pending;  and

 (d)  in  how  many  cases  the  action
 has  been  taken  so  far?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL);  (a)  to  (a).
 Under  section  26  of  the  Monopolies
 and  Restrictive  Trade  Practices  Act,
 969  the  following  9  companies  are
 regarded  as  forming  part  of  Sooraj
 Mull  Nagar  Mull  Group  which  js  also
 sometimes  referred  to  as  Bijoria-Jalan
 Group.

 i.  Asiastic  Oxygen  Ltd.
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 2,  Bombay  Gag  Company  Ltd.
 3.  British  India  Corporation  Ltd.
 4.  Brushwars  Ltd,
 5.  Kanpur  Sugar  Works  Ltd,
 6.  Kanpur  Textiles  Ltd,
 7.  Champaran  Sugar  Co.  Ltd.
 8.  Elgin  Mills  Co,  Ltd.
 9  Saran  Engineering  Co,  Ltd.

 As  per  the  information  presently
 available  with  the  Government  in
 respect  of  three  companies  belong-
 ing  to  the  above  Group  gross  de-
 mand  of  income  tax  arrears  exceed
 Rs.  0  lakhs  as  on  3l-3-78.  Details  are
 furnished  below:

 (Ra.  in  lakhs)

 S.  Name  of  the  Demand  as  on  Demand  Collec-  Demand  out-
 No,  assessee  31-3-78-  raised  tion  standing  as  on

 during  reduc-  3  ना फ-78.  Remarks
 Tax  Demand  194-98,  tion  Tax  Demand

 in  not  to  in  not
 arrears  fallen  9t-32-78  arrears  fallen

 due  for  due  for
 collec-  collec-

 tion  tion

 I  2  3  4  5  6  7  8  9

 wh  M/s.  AnaticOx-  23°29  B24E  28°02  47°68  Some  demands  are
 gen  Ltd.  pending  verification

 or  appeal  effects
 still  to  be  given.
 Some  demands  are
 disputed  in  appeal

 before  CIT  (Appeal)

 9.  Mis.  B.  I.  0.  Ltd.  62°72  75.44  ०59  34°96  43"  Bt  Part  of  the  demanda
 stayed  were  pend-
 ing  appeal  before
 लि

 late  Autho-
 ee  assessee ‘was  =  granted  ins-

 talments  for  some
 demands,

 .  Elgin  Mills,  Led.  3०84  ote  6°88.  oe  24:t0  The  assessce  has  been

 arrears  are  stayed
 pending  decision
 of  appeals.
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 The  information  regarding  the  arrears
 of  excicse  duty,  if  any,  ang  loans
 advanced  by  the  Central  Bank  to  any
 of  the  nine  companies  forming  part
 of  the  above  Group  js  being  collected
 and  wil)  be  laid  on  the  Table  of  the
 House,

 Rehabilitation  of  Darjeeling  Tea
 Gardens

 8866.  SHRI  BAGUN  SUMBRUI:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose
 to  formulate  a  plan  for  the  rehabilita-
 tion  of  Darjeeling  tea  gardens;

 (b)  whether  it  is  also  proposed  to
 approach  the  World  Bank  for  finan-
 cial  help  to  rehabilitate  the  tea  gar-
 dens  of  Darjeeling;  and

 (c)  what  long-term  and  short-term
 plan  for  the  rehabilitation  of  Datjeel-
 ing  tea  gardens  are  being  undertaken
 and  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  KRISHNA  KUMAR  GOYAL):

 (a)  and  (b).  The  Teg  Board  is
 getting  an  jn-depth  study  of  the
 Darjeeling  Tea  Industry  made  by  a
 Consultant.  A  view  about  financing
 can  be  taken  only  after  the  report
 has  been  received.

 {cy  The  following  schemes  of  assis-
 tance  are  available  to  the  Tea  Estates
 in  Darjeeling: —

 1  Plantation  Finance  Scheme  for
 extension  planting,  replacement
 Planting  and  replanting  The
 amount  of  Joan  admissible  has  re-
 cently  been  increased  to  Rs,  25,000/-
 per  hectare.

 2.  Replentation  subsidy  scheme
 for  upréoting  and  replanting  of  old
 and  uneconbmic  tea  areas,  Subsidy
 at  Rs.  6,000/-  झ्  hectare  is  admis-
 sible  under  the  scheme.

 3,  Tea  Area  rejuvenation  and
 consolidation  subsidy  scheme.  Under
 this  scheme  subsidy  at  Rs.  3,000/-
 per  hectare  without  inter  planting
 and  Rs.  4,000/-  per  hectare  with
 inter  planting  is  admussible  to  tea
 estates  in  hill  Areas,

 Opeming  of  new  branches  of  Nation.
 alised  Banks  in  Kolhapur  District

 Maharashtra

 8867.  SHRI  RAJARAM  SHANKAR
 RAO  MANE:  Will  the  DEPUTY
 PRIME  MINISTER  AND  MINISTER
 OF  FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose
 to  open  new  branches  of  nationalised
 banks  in  the  interior  part  of  the  west-

 ern  zone  of  the  Kolhapur  district  in
 Maharashtra;

 (b)  if  so,  whether  Here  and  Adkur
 in  Chandgud  Taluka,  Vaibhav  Wadi
 and  Umbarde  in  Bavda  Taluka,  Bhe-
 dusgaon  and  Amba  in_  Shahuwadi
 Taluka,  Bajur  Bhogav  in  Panhela,
 Vaishale  in  Sanghli  are  proposed  to
 be  considered  as  the  locations  for
 these  branches;

 (ec)  if  so,  by  what  time  these  bran-
 ches  will  be  opened;  and

 (a)  whether  the  shepherds,  koli  and
 poor  landless  labourers  will  get  loan
 for  starting  small  traditional  busi-
 ness?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH}:  (a)  to  (c),  In
 terms  of  their  branch  licencing  policy
 for  979-—8!,  the  Reserve  Bank  of
 India  are  at  present  engaged,  in  con-
 sultation  with  the  Governments  and
 the  lead  banks  concerned,  in  drawing
 up  branch  expansion  plans  or  districts
 in  which  the  population  per  rural/
 semi-urban  branch  is  in  excess  of
 20,000.  Kolhapur  district,  having
 19,000  people  per  rural/semi-urban
 branch  is  not  a  deficit  district,  and
 hence  further  branch  expansion  in
 the  district  is  at  present  being  con-
 sidered  by  the  Reserve  Bank.
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 (d):  TRE  banks  have  been  advised

 to  provide  credit  to  the  weaker
 sections  of  the  community  including
 shepherds,  landless  labourers  etc.  for
 undertaking  productive  vantures,
 eligible  person  being  provided  credit
 by  the  public  sector  banks  under  the
 Scheme  of  Differential  Rate  of  In-
 terest.

 Credit  to  Small  and  Marginal
 Farmers

 8868  SHRI  MUKUNDA  MANDAL:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FIN-
 ANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  policy  of  Govern-
 ment  in  regard  to  speedy  sanction  of
 credit  to  small  and  marginal  farmers;

 (b)  what  concrete  steps  taken  dur-
 ing  the  last  two  years  to  accelerate
 credit  facilities  to  the  smell  and  mar-
 ginal  farmers  throughout  the  coun-
 try;  and

 (c)  what  role  played  by  the  R.BI
 and  the  nationalised  banks  in  connec-
 tion  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)

 to  (ce)  The  policy  of  the  Government
 is  to  increasing  the  flow  of  credit  to
 weaker  sections  of  the  society

 Some  of  the  important  measures
 taken  by  Reserve  Bank  of  India/
 Government  to  accelerate  the  flow
 of  commercial  banks  credit  to  the
 small  and  marginal  farmers  are  as
 follows:

 (i)  The  public  sector  banks
 have  been  asked  to  increase  the
 share  of  small  and  marginal  far-
 mers  in  the  total  credit  to  agricul-
 ture  to  50  per  cent  by  the  end  of
 current  plan  period.

 (ii)  More  Regional  Rural  Banks
 are  being  established.

 (iii)  Banks  have  been  asked  to
 lend  a  minimum  of  |  per  cent  of
 their  advances  at  4  per  cent  rate
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 of  mterest  under  the  scheme  of
 Differential  Rate  of  Interest  and
 ensure  that  not  less  than  2/8rd  of
 their  advances  yunder  the  scheme
 are  routed  through  rural  and  semi-
 urban  branches.

 (iv)  Banks  have  been  idvised  to
 concentrate  in  areas  where  tanking
 facilities  are  inadequate  at  present.

 (v)the  banks  have  been  asked
 to  adopt  simplified  application  for-
 ms  and  lending  procedure,  and,  in
 particular,  not  to  insist  on  security
 of  loan,  margin  money,  etc  inthe
 case  of  loans  to  small  and  marginal
 farmers

 Excise  Relief  on  Filter  Cigarettes

 8869  SHRI  P.  PARTHASARTHY:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  38  at  a  fact  that  the  Director-
 General  of  Health  Services  has  held
 the  Filter  Cigarettes  as  less  hazardous
 to  health;

 (b)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  to  encourage  more  production  of
 these  filter  cigarettes  in  lower  price
 categories  for  the  large  smoking  mas-
 ses;

 (c)  if  so,  what  the  Government  pro-
 pose  to  do  to  bring  down  the  cost  of
 filters;

 (d)  whether  Government  propose
 to  give  any  excise  relief;  and

 (e)  if  so,  what  is  the  quantum  of
 relief  contemplated?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)
 The  Indian  Councij  of  Medical  Re-
 search  has  stated  that  health  hazards
 of  filter  cigarettes  are  significantly
 less  as  Compared  to  non-filter  cigare-
 ttes.  The  Council]  has  added  that  the
 trend  in  developed  countries  is  to
 reduce  smoking  of  both  filter  and
 non-filter  cigarettes.
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 (b)  There  is  no  specific  proposal  to
 encourage  more  production  of  filter
 cigarettes.  However,  within  the
 policy  approach  all  possible  help  is
 being  given  in  the  production  of  filter
 tipped  cigarettes.

 (0)  to  (e).  There  is  no  such  pro-
 posal  under  consideration  of  the
 Government  at  present.

 Grant  of  Exemption  to  Small  Scale
 Sectey

 8870,  SHRI  VINODBHAI  SHETH:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 he  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  exemption  granted
 to  69  industries  in  the  small  scale  sec-
 tor  in  the  previous  budget  was  ex-
 Ploited  by  big  houses  which  avoided
 excise  levy  by  splitting  their  big  con-
 cerns  into  small  units;

 (b)  what  was  the  actual  loss  to  Gov-
 ernment  revenue  which  was  estimated
 at  Rs,  28  crores;

 (c)  has  the  Finance  Minister  re-
 ceived  any  representation  in  this
 Matter  and  if  go,  what  steps  have
 been  taken  by  Government  for  keep-
 ing  constant  vigil  in  this  regard;  and

 (a)  whether  Government  propose to  reconsider  the  question  of  granting
 exemption  to  genuine  small  units
 and  also  curbing  the  growth  of  mush-
 room  units  fragmented  from  big  units?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)

 _I26

 Certain  studies  conducted  regarding
 the  working  of  the  exemption  scheme
 do  not  indicate  any  noticeable  ten-
 dency  on  the  part  of  big  houses  to
 fragment  for  the  purpose  of  availing
 the  exemption  granted  to  smal}  scale
 units  under  notification  No.  TNY/18-
 CE.

 (b)  On  the  basis  of  information
 collected  after  the  introduction  of
 the  exemption  scheme,  the  loss  of
 revenue  during  the  financial  year
 1978-79  is  not  likely  to  exceed  Rs.  28
 crores.

 (c)  A  few  representations  have
 been  received  by  the  Government  in
 the  matter.  Certain  steps  have  been
 taken  to  maintain  vigil  over  the  ex-
 empted  units.  A  procedure  has  been
 introduced  by  which  information
 regarding  the  activities  of  the  ex-
 empted  units  can  be  collected.  A
 “Central  Registry”  which  gives  de-
 tails  regarding  the  exempted  units,
 is  being  maintained  by  the  Preven-
 tive  Branch  in  each  of  the  Central
 Excise  Collectorates.  On  the  basis
 of  the  entry  made  in  the  register,  an
 index  carg  is  maintained  for  each
 manufacturer  giving  certain  particu-
 lars  like  name,  address,  commo-
 dity  manufactured,  and  value  of  pre-
 vious  years  clearances.  A  suitable
 note  is  kept  in  these  index  cards  re-
 garding  the  checks  carried  out  by  the
 Central  Excise  officers  on  the  ex-
 empted  units.

 (d)  There  is  no  proposal  at  pre-
 sent  before  the  Government  to  re-
 consider  the  question  of  granting
 exemption  to  small  units.  As  al-
 ready  stated,  studies  conducted  so
 far  do  not  indicate  any  noticeable
 tendency  on  the  part  of  bigger  units
 to  fragment  themselves  for  availing
 of  the  exemption  granted  to  small
 seale  units.
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 Construction  of  Building  Complex  for
 TC. S.T.

 8871.  SHRI  AMRIT  NAHATA:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  proposed  to  con-
 struct  a  building  complex  for  State
 Trading  Corporation  in  Delhi;

 (b)  whether  the  N.B.C.C.  a  public
 sector  undertaking,  also  tendered  for
 the  construction  contract;  and

 (c)  whether  this  tender,  though  the
 lowest,  was  not  accepted  and  negotia-
 tions  held  to  accommodate  a  private
 contractor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  Yes,  Sir.

 (e)  The  matter  is  being
 into.

 looked

 Opening  of  Bank  Branches  in  Tripura

 8872.  SHRI  SACHINDRALAL
 SINGHA:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF

 FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there
 ig.a  proposal  for  opening  seventeen
 Bank  Branches  in  Tripura;

 -@)  if  80,  the  details  of  the  proposal
 with  the  proposed  location  and  the

 APRIL  27,  3979  Written  Answers  .  528

 nameg  of  banks  whos,  branch  will  be
 opened;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  the
 proposal  of  Punjab  National  Bank  to

 open  bank  branch  in  Tripura  has
 been  denied;

 (8)  if  so,  the  details  of  the  proposak
 thereof;  and

 (e)  the  details  of  the  reason  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a).
 and  (b).  The  branch  expansion  plans
 of  the  commercial  banks  for  the
 three  years  1979-81,  are  being  drawn
 up  by  the  Reserve  Bank  of  India  in
 consultation  with  the  State  Govern-
 ments  and  the  banks  concerned.  The
 Reserve  Bank  of  India  have  reported
 that  the  Government  of  Tripura  had
 forwarded  a  list  of  23  centres  in  the
 rural  and  semi-urban  areas  of  Tri-
 pura  where  they  want  bank  offices
 to  be  opened  during  the  above  3  year,
 period.  The  present  position  regard-
 ing  these  23  centres  is  set  out  in  the
 attached  statement,

 (c)  to  (e).  In  May  1977,  the  Pun-:
 jab  National  Bank  had  applied  to
 the  Reserve  Bank  of  India  for  open-
 ing  its  office  at  Kamanchoudmani,.
 Central  Road,  Agartala  in  West  Tri-
 pura  District.  Since  the  centre
 Agartala  with  a  population  of  50,682,
 is  already  served.  by  13.  bank.  offices:
 and  2  licences  were  pending  with  the
 banks,  the  Punjab  National.  Bank's.
 proposal.  was  not  acceeded  to. by  the-
 Reserve  Bank ‘of  ‘India.  oY
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 Statement

 List  of  23  centres  in  Tripura  suggested  by  the  Government  of  Tripura fer  bre  ते  «penis  gdurit  ्  ayer
 197981.

 Name  of  District  Name  of  Cente  Remarks

 South  Tripura  x.  Tulamura  (Telaimura)  Licence  held  by  the  State  Rank
 of  India,

 2,  Manubazar,  ?  Licence  held  by  Tripura  Gra-
 min-Bank,

 3.  Silachari  हि  Do.

 4  Killa.  नि  नि  Do.

 5.  Taidu  Do.4

 6.  Hrishyamukh  Allotment  for  branch  opening under  consideration  cf  tle
 Reserve  Bank  of  India

 4.  Bankul  डे  Do.

 8.  Bagma  ड़  Do.%

 co  Karbuk  .  Do.

 to,  Munuripur  9०."

 West  Tripura  ir.  Nalchar  Licence  held  by  Tripura
 Gramin  Bank,

 r2,  Chebri  .  Do.

 !3.  Jogendranagar  Do.

 t4.  Boxanagar  A  Do.

 4)  Chrilam  Allotment  for  branch  opening
 under  consideration  of  the
 Reserve  Bank  of  India,

 r6.  Champahaur  हि  Do.

 798  LS—5,
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 North  Tripura.  i7.  Chamanu

 18  Machmara

 ry  Halahah

 zo.  Uthakals,

 2.  Dam  incherta  ,

 22.  Vangmun

 23  Ganganagar

 दि

 Licence  held  by  Tripura  Gramin
 Bank,

 नि  Do.

 .  Branch  already  opened  by  United
 Bank  of  India.

 .  »  Allotment  for  banch  gpening
 under  consideration  of  the
 Reserve  Bank  of  India.

 Vo,

 Do

 ?  Do.

 Loss  in  Super  Bazar,  New  Delhi

 8873.  SHRI  PADMACHARAN  SA-
 MANTA  SINHERA:  Will  the  Minis-
 ter  of  COMMERCE,  CIVIL  SUP-
 PLIES  AND  COOPERATION  te
 pleased  to  state:

 (a)  is  a  fact  that  the  Super  Bazar
 in  Delhi  going  in  loss;  and

 (b)  if  so,  what  is  the  loss  or  pront
 in  the  Super  Bazar,  New  Delhi  from
 ‘1974-75  to  1978-79,  year-wise?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL):  (a)  The  Super  Bazar  has
 been  making  marginal  net  profits
 from  the  year  1973-74,

 (b)  The  accounts  of  Super  Bazar
 have  been  audited  upto  1974-75  and
 the  audit  for  the  subsequent  years
 is  in  prugress.  For  the  year  1974-75,
 it  earned  a  net  profit  of  Rs.  2,038,806,
 Accordiag  to  provisional  accounts

 net  profits  for  the  subsequent  years
 are  estimated  at  Rs  2,183,000,  for
 1975-76,  Rs  5,00,000  for  ‘1976-77,  and
 Rs  3,00,000  for  1977-78.  The  posi-
 tion  tor  the  year  1978-79  will  be
 known  after  completion  of  the  co-
 operative  year  i.e.  30th  June,  1979.

 Central  Taxes  Pending  against  contrac-
 tors  in  Dhanbad

 8874  SHRI  A.  K.  ROY:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  number  of  trucks,  dumpers  and
 vehicles  of  the  Contractors  seized
 while  operating  in  B.C.C.L.  Collieries
 in  Dhanbad  (Bihar)  for  not  paying
 taxes  and  not  having  legal  papers  in
 February-March,  1979.  Facts  in  de-
 tails  with  their  numbers  and  namer  of
 the  owner;

 (b)  whether  large  amount  of  central  ,
 taxeg  are  pending  on  them;  and

 (c)  if  so,  steps  taken  thereon?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)  te
 (०),  Information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 सऊदो  अरेधिया  से  झायात  अथवा  उसको  लिर्यात
 को  जाने  बालों  बस्तुग्नों  के  मास

 8875.  श्री  शिव  नारायण  सरसूनिया  :  क्‍या
 आजित्य  तथा  सागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  सऊदी  अरेबिया  के  साथ  हुए  ब्यापार-
 करार  के  अधीन  आदेश  के  साथ  किन-किन  वस्तुओं
 का  आयात  शअ्रथवा  निर्मोत  किया  जा  रहा  है;  और

 (ख)  क्या  हस  प्रयोजन  के  लिए  कमीशन  एजेण्ट
 के  रूप  में  कुछ  व्यक्तितयों  अवना  कम्पनियों  की  निमुक्ति
 की  गई  है  ?

 वाणिज्य,  नागरिक  पूर्ति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय
 सें  राज्य  मंत्री  प्री  झ्ारिफ  बेग)  :  (क)
 सऊदी  अरब  से  जिन  प्रमुख  मदों  का  प्रायात  किया  जाता
 है  वे  है.  कच्चा  तेल,  कार्बनिक  रसायन  व  उर्वरक  ।
 भारत  से  सऊदी  अरब  को  जिन  प्रमुख  मदों  का  निर्यात
 किया  जाता  है  वे  है:  चाय,  मसाले,  लोहा  तथा
 इस्पात,  गैर-विद्युत्‌  मशीनरी,  चावल,  धातु  से  बनी
 अस्तुए,  भाभूषण ,  खनिज  से  बनी  वस्तुएं,  बुने  हुए
 टैक्सटाइल  फैबिकस,  कच्चे  खतिज,  तम्बाकू  तथा

 चीतल  के  कलात्मक  बन  1

 (खत)  सरकार  विदेशों  के  साथ  व्यापार  कै  प्रयोजन
 के  लिए  कभोशन  एजेण्ट  नियुक्त  नहीं  करती  हैं  ।  कुछ
 मामलों  में  अलग  झलग  संगठनों  ने  एजेण्ट  नियुक्त  किय
 होंगे,  ऐसे  एजेष्टों  क ेनाम  उपलब्ध  नही  है  t

 Waaue  of  Import  Licences  to  M/s.  Gan-
 m0n  Dunketiey  and  Company  Limited

 Bombay

 8877,  SHRI  8.  L.  P.  VERMA:  Will
 the  Minisier  of  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 Pleased  fo  state:
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 (a)  whether  it  is  a  fact  that  M/s
 Gannon  Dunkerley  and  Company
 Limited  of  Bombay  obtained  import
 licences  worth  Rs.  30  lakhg  between
 November,  975  and  December,  977
 for  items  which  were  not  in  the  com-
 pany’,  business  line;

 (b)  if  so,  the  items,  quantity  etc.
 imported  so  far  by  the  company;

 (c)  whether  it  has  come  to  the
 notice  of  Government  that  the  items
 so  imported  have  been  sold  in  the
 black  market;  and

 (d)  if  so,  details  thereof  and  whe-
 {her  Government  would  cancel  the
 licence  and  hold  enquiries  into  these
 and  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  The
 firm  wv  granted  licences  valued  at
 Rs  3835  lakhs  during  the  period
 November,  975  to  December  7977  for
 import  of  permissible  spares  fiom
 U.K.  under  the  various  loans  grant-
 ed  by  the  U.K.  Government  to  Gov-
 ernment  of  India  for  maintenance  of
 U.K.  equipments  imported  into  India
 in  the  past.  The  licences  as  per  policy
 were  granted  to  sole  agents  of  U.K.
 manufacturers  of  machinery  as  also
 those  who  were  established  import-
 ers.  This  firm  fulfilleg  the  require-
 ments,  whether  these  items  were  in
 their  business  line  or  not  is  not
 known.

 (b)  Party-wise  statistics  of  im-
 ports  are  not  maintained.

 (९)  There  was  no  restriction  under
 the  saiq  U.K,  credit  scheme  regard-
 ing  the  sale  of  spare  parts  import-
 ed  against  such  licences.  However,
 one  report  in  respect  of  licences  re-
 ferred  to  in  (a)  above  has  come  ६०
 the  notice  of  the  Government  and
 investigations  are  being  made.

 (d)  The  validity  period  of  licences
 have  since  expired.
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 Wide  Publicity  of  Indian  Tea  in  South
 East  Asia

 8878  SHRI  K  8  CHETIRI  will
 the  Minister  of  COMMERCE  CIVIL
 SUPPLILS  AND  COOPERA'ION  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  it  38  a  fact  that  the
 Indian  Tea  is  little  known  in  South
 East  Asia

 (b)  if  So  what  steps  Government
 proposc  to  take  to  give  wide  publiaty
 of  Indiun  Tea  In  those  countries  and

 (९)  name  of  the  countries  where  Tea
 Centres  have  been  opened’

 THE  MINIS([FR  OF  SATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL)  (a)  No  Su  Countries  m
 South  Fast  Asia  import  mnually  on
 an  avarage  7  Th  Kes  of  Tea  fom
 India

 (b)  lca  Board  regularly  under-
 takes  promotional  =  piogiammes  oan
 Jipin  which  imports  the  largest
 quantity  of  Indian  Tea  in  this  re
 gion  In  Febiuary  979  a  four  mem-
 ber  study  team  went  to  Japin  Hong-
 kong,  and  Singapore  fo:  studying
 markets  fm  export  of  tea  to  those
 countries  Recommendal  0  ५5  given

 by  this  team  ale  being  processed
 (c)}  Ter  Poard  i5  tuning  (9  cer-

 tres  in  UK  (London)  Austraha
 (Svdnev)  and  Atab  Republic  of
 Egypt  (Cano)

 Patent  for  Production  of  Instant  Tea

 8879  SMRI  BHANU  KUMAR
 SHASTRI  Will  the  Mhnister  =  of
 COMMERCE  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Tea  Board  along
 with  the  University  of  Calcutta  holds
 the  right  of  a  patent  for  producing
 mmstant  tea,  and

 (b)  .f  so  what  progress  has  so  far
 been  made  for  popularising  the  patent
 and  what  steps  have  been  taken  for
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 setting  up  research  laboratories  at  the
 tea  producing  centres  at  Assam  West
 Bengal  and  Nilgin?

 JHE  MINISIER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  Ok  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 LION  (»HRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL)  (a)  Yes  Sir

 (9)  A  P  oat  Plant  has  been  set  up
 at  the  Tockla:  Experimental  Station
 Assam  for  latge  scale  tral  of  the
 pitent  method  Once  the  Pilot
 Plant  studies  are  successfully  com-
 pleted  necessary  steps  for  its  popu-
 luisation  and  commercial  exploita-
 tion  will  be  taken  Setting  uv  of
 such  pilot  plant.  at  othe:  reseatch
 lahoratonses  35  not  envisaged

 Violation  of  credit  authorisation
 scheme  of  Reserve  Bank  of  India

 8880  SHRI  NARENDRA  P
 NATHWANI  Will  the  DEPUTY
 PRIME  MINISTER  AND  MINISTER
 OF  FINANCE  be  pleased  to  state

 (a)  whether  in  subscribing  to  the
 un  uaranteed  bonds  the  banks  have
 \iolited  the  credit  authorisation
 scheme  of  the  Reseive  Bank  of  India,

 (h)  if  so  what  action  does  the  Re
 scrve  Bink  of  India  and  Government
 propose  to  take  against  the  banks

 (c)  whether  these  subscriptions  have
 been  approved/ratihed  by  the  Board  of
 Diectois  of  each  bank,  and

 (d)  have  the  Directors  nominated
 by  Reserve  Bank  of  India  pomted  out
 to  the  Board  on  which  they  function-
 ed  the  irregularity  of  these  transac-
 tions?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH)  (a)
 and  (b)  Although  subscription  to
 unguaranteed  bonds,  which  are  in
 the  investment  portioliy  of  banks,  do
 not  mvolve  direct  wolation  of  the
 Credit  Authorisation  Scheme,  the  Re-
 serve  Bank  of  India  is  not  in  favour
 of  banks  subseribmg  to  such  bonds
 in  the  interest  of  overall  credit  con-
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 trul  The  Reserve  Bank  of  India  and
 the  Indian  Banks  Association  have
 advisea  banks  accordingly.

 ए)  and  (ay  Normally,  the  Boad
 of  Dnectors  approve/ratity  the  po-
 licy  dee  sions  of  banks  in  regard  to
 sae  and  purchase  of  securities,  subs-
 criptions  40  debentures/bonds  etc

 The  nominees  of  the  Reserve  Bank  cl
 India  on  the  Boards  of  the  banks  also
 appiise  the  Boards  of  the  view  of
 the  Reserve  Bank  of  India  in  the
 matter  when  required.

 अनसूचित  ज्ञातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के
 द्यवितयों  को  वाणिज्यिक  विसान  चालक  लाइसेंस

 का  जारी  किया  जाना

 ५०५]  श्री  रामलाल  राही  :  क्‍या  पर्यटन
 ओर  तागर  विमानन  मत्री  यह  बताने  को  कपा  करेगे  कि:

 (क)  उन  व्यक्तिया  की  सख्या  कितनी  है  जिन्हें
 अति  बय  दण  मे  “सी  श्रेणी  क  वाणिज्यिव  लाइसेंस  जारी
 स्यि  जात  है  और  क्या  वाणिज्यिक  विमान  चालक  लाइ-
 सस  भ्रनसूचित  जातिया  और  अनुसूचित  जनजातिया  के
 व्यक्तिया  का  भी  जारी  कि  जाते  है,  और

 (ख)  यदि  हा,  ता  क्या  इन'  लाइसेसा  का  जारी
 किया  जाना  आरक्षण  की  वर्तमान  प्रणाली  के  अनुसार
 है  और  यादि  नहीं,  ता  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्‍या
 वार्यत्राही  की  जा  रहो  है  आर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 हट?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  (श्री  पुरुषोसम
 कोशिक)  :  (क)  और  (ख).  देश  में  नागर
 विमानन  विभाग  द्वारा  वायुयान  नियमा  के  भ्रन्तगंत
 सो  श्रेणी क  क कोई  वाणिज्यिक  लाइसेस  जारी  नहीं  यि
 जाते  ।  श्रनुमूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  के
 उम्मीवलारो  सहित  सभी  उन  उम्मीदवारों  को,  जो
 उड़ान  सस्बन्धी  निर्धारित  टैस्टो  को  पास  कर  लेते

 हैं,  बिता  किसी  भेदभाव  के  वाणिज्यिक  विमानचालक

 लाइसेस  जारी  किये  जाते  है।  चूकि  लाइसेस  उम्मीद-

 +  वारो
 के  तकनीकी  तथा  उडान  सम्बन्धी  निर्धारित

 टेस्टो  को  पास  कर  लेने  के  झाधार  पर  जारी  किये  जाते
 है,  भ्रतः  कोई  भ्रारक्षण  सही  किये  जा  सकते  क्योंकि
 विमान  सुरक्षा  के  हित  में  उड़ान  सम्बन्धी  योग्यता  के
 मामलों  में  किसी  प्रकार  की  छूट  मही  दी  सकती

 Reduction  in  debt  liability  and  in-
 crease  Grants-in-aid  to  Jammu  and

 Kashmir  Government

 8882  SHRIMATI  PARVATI  DEVI:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  tg  state:

 (a)  what  special  measure,  hive
 been  taken  by  the  Government  to  re-
 duce  debt  liability  and  increase  grants-
 in-aid  to  the  Jammu  and  Kashmir
 State  Governmen,  in  view  of  the  spe-
 cial  needg  of  the  State  and  financial
 constraints  encountered  by  it,  and

 (b)  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  SLATE  IN  TUE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  SA-
 TISH  AGARWAL):  (a)  and  (b).  The
 Seventh  Finance  Commission  has  re-
 commended  payment  of  grants-in-aid
 totailung  Rs,  9956  crores  from  the
 Central  Government  to  tne  Govein-
 meni  of  Jammu  and  Kashwir  for  the
 penod  979—84,  ad  against  Ry,  473  49४
 qioies  recommended  by  the  bth  Lun-
 unce  Commission  tor  the  period  7974-—
 79...  The  Seventh  Fmance  Commissio7
 has  also  recommended  tants  .mount-
 img  to  Rs,  8  28  CLOLEg  to  the  Guvern-
 went  of  Jammu  and  K  slums  for  up-
 etudation  of  standards  of  admini‘tra-
 tion  ‘The  above  r.ecommendations  oi
 the  seventh  Fiance  Commission  have
 been  accepted  by  the  Governmnt  of
 Indva,

 As  regards  the  State’s  debt  lability,
 auvcrding  to  the  recommendations  ul
 the  Commission,  aS  accepied  by  Union
 Government,  the  State  Government  of
 J,  &  K.  will  not  have  to  make  any  .e-
 payment  on  account  of  small  saviays
 Jour~  during  ‘1979 —84.,  Of  the  balame
 of  the  debt  lability  as  at  the  end  ol
 1978-79,  40  per  cent  wouis  be  waitten
 off  and  the  remaining  60  per  ceat  re-
 covered  over  a  period  of  30  years.  AS
 a  result,  the  State  will  have  8  relief,
 estimated  at  Rs,  33.79  crores,  in  loan
 repayments  to  the  Centre  for  the  period
 979—84,
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 Review  of  Banking  System

 8e84.  SHRI  M.  RAM  GOPAL  REDDY:
 Wiil  the  DEPUTY  PRIM®  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 picased  to  state:

 (a)  whether
 been  urged  to  review  the
 system  in  the  country;  and

 Government  have
 banking

 (b)  if  s0,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  ZUL-
 FIQUARULLAH):  (a)  and  (b).  The
 various  aspects  of  the  functioning  of
 banks  are  kept  under  continual  review,
 The  Banking  Commission  under  the
 Chairmanship  of  Shri  R.  G.  Saraiva
 went  into  the  functioning  of  the  com-
 mercial  banks  in  the  country  in  &  very
 con:prehensive  way  and  submitted  its
 Report  in  1972.  After  that  Government
 and  the  Reserve  Bank  have  appvinted
 various  Committees,  Workine  Group
 and  Study  Groups  to  ]ook  into  the  dif-
 ferent  aspects  of  working  of  commer-
 cial  banks.  Some  of  the  recent  studies
 made  by  the  Government  and  the  Re-
 serve  Bank  are  given  in  the  statement
 atteched.

 Statement

 I.  Studies  made  by  Government

 l.  Improvement  in  Customer  Seivice
 in  Banks,

 2.  Simplification  of  application  forms
 and  lending  procedures  in  the
 banks  for  ioans  to  2griculture  and
 allied  activities.

 3.  Differential  Rate  of  Interest
 Scheme.

 II,  Studies  made  by  Reserve  Bank  of
 India

 1  Bank  Finance  for  Housing
 Schemes.

 2.  Functioning  of  public  sector  banks.

 3.  Review  of  working  of  Regional
 Rural  Banks.

 4,  Agricultural  Credit  Schemes  of
 Banks.
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 5.  Problems  arising  out  of  adoption
 of  multi-agency  approach  in
 agricultura]  finance.

 Ban  on  Import  of  R.B.D.  Palm  Oil

 8885.  SHRI  BAPUSAHEB  PARULE-
 KAR:  Will  the  Minister  of  COM
 MERCE,  CIVIL  SUPPLIES  ANi)  CO-
 OPERATION  be  pleased  to  state:

 ||
 (a)  whether  import  of  R.B.D.  palm,

 oil  was  banned  by  Government  in
 October,  l977  and  reasong  for  the
 same;

 (b)  whether  in  September  978
 Goverament  again  allowed  the  im-
 port  of  R.B.D.  palm  oil  and  again
 banned  the  import  on  2nd  December;
 1978;

 (c)  reasons  for  allowing  the  im
 port  of  R.B.D.  palm  oil  foy  three:
 months  from  September  4978  to  2nd
 December,  1978;

 (d)  licences  issued  during  the  pe--
 riod  of  three  months  बात  particulars
 thereof;  and

 (९)  whether  any  licences  were
 issued  even  after  2nd  December,  978
 and  particulars  of  such  licences?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  to  (०).  On
 20tt.  September,  1977  it  was  announced
 that  mo  licences  for  import  of  refined
 vaim  oil  for  direct  human  consump,
 tien  wil,  be  issued.  its  import  was
 leter  canauised  through  State

 Trading  Corporation  with  effect  from
 ig-i-78.  On  2nd  September,  978  the
 import  was  permitted  under  Open  Ge,
 neral  Licence  by  all  persons.  On  2nd
 December,  1978  the  import  was  again
 canalised  through  STC.  These  chan-
 ges  were  made  in  the  import  policy
 having  regard  to  the  relevant  ecor.omit
 considerations,  keeping  in  view  the  ins
 terests  of  the  consumers  as  well  as  in
 cigenous  producers.  Availability  of  oil
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 required  during  festival  season  and
 threntened  strike  by  dock  workers
 were  equatly  important  considerations.

 (d)  During  the  period  of  3  months
 tom  2-9-1978  to  2-2-I978,  no  import
 licences  were  issued  as  the  import  was
 allowed  under  Open  Genera;  Licence.

 (ed  They  were  issueg  in  accordance
 with  the  relevant  Public  Notice  No.
 91/78,  dated  2-12-1978  by  which  im-
 ports  could  be  made  against  contracts
 entered  into  earlier  only  against  im-

 wt  jicences  issued  by  the  Chief
 Controller  of  Imports  and  Exports,
 The  particulars  of  Import  Licences
 are  published  in  Weekly  Bulletins
 of  Tedustrial  Licences,  Import  Licen-
 ees  and  Export  Licences  issued  by
 the  Chief  Controller  of  Imports  and
 Exports,  copies  of  which  are  supplied
 to  Parliament  Library,

 Implementation  of  Scheme  for
 creating  facility  for  term  lending

 Institutiong
 8886  SHRI  T,  A,  PAI:  Will  the

 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  has  the  Government  imple-
 mented  the  scheme  for  creating  a
 facility  for  term  lending  financial
 institutions  and  the  public  sector
 Banks  to  provide  rupee-finances  to
 cover  costs  of  approved  projects  with
 a  view  to  import  capital  goods  as

 hia
 in  the  Budget  of  ‘1978-79;

 ani

 (b)  if  so,  what  ig  the  number  of
 Projects  financed  and  the  quantum of  loans  given?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)
 Yes,  Sir,  Government  has  already
 formulated  a  soheme  of  supee~fin-
 ance  to  cover  import  of  capital  goods,
 With  a  view  to  ensuring  that  non-
 availability  of  rupee-finance  does  not
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 hold  up  implementation  of  worth-
 while  schemes  for  which  Government
 ig  willing  to  allocate  foreign  exchange,
 Under  the  scheme,  scheduled  banks
 have  been  permitted  to  grant  term
 loans  for  the  rupee  equivalent  to  in-
 dustrial  concerns  for  periods  upto
 0  years  at  l  per  cent  interest  per
 annum  for  import  of  capital  goods,
 where  licence  hag  been  granted  by
 Government,

 (b)  So  far,  assistance  worth  Rs,
 856.24  lakhs  has  been  sanctioned  to
 25  projects  under  this  scheme.

 Sterling  Tea  Companies

 8887.  Shri  SHRIKRISHNA
 SINGH:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  and  nameg  of  ster-
 ling  tea  companies  which  have  becrr
 converted  into  Indian  Companies  with
 non-resident  interests  during  the  pe-
 riod  from  5th  July,  1977  to  3ist
 January,  1979;

 (b)  the  number  of  these  companies
 which  belong  to  monopoly  and  big
 business  houses  and  the  amount  re-
 ceived  by  the  Sterling  Companies  in
 these  transactions  and  the  details
 thereof,  company-wise;

 (c)  the  names  of  sterling  companies
 whose  applicationg  for  disposal  of
 their  tea  estates  are  still  pending  be-
 fore  Government  and  what  are  the
 details  thereof;  and

 (d)  what  are  the  nameg  of  the  pur-
 chasers  and  what  are  the  details
 thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)

 to  (d).  The  desireq  information  is
 given  in  the  statements  laid  on  the
 Table  of  the  House,  [Placed  in  Lib-
 rary.  See  No,  LT-4375/79},
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 India’s  Exports  to  Japan

 8888,  SHRI  SUBHASH  CHANDRA
 BOSE  ALLURI:  Will  the  Minister
 of  COMMERCE,  CIVIL  SUPPLIES
 AND  COOPERATION  be  pleaseg  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Indian
 exports  to  Japan  are  likely  to  suffer
 because  of  preferentia}  treatment
 Japan  proposes  to  grant  to  China;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL):  (a)  and  (b),  It  is  q  fact
 that  Japan  is  considering  inclusion
 of  China  in  the  list  of  coutries  eligi-
 ble  for  Japanese  Generalised  System
 of  Prefercnces,  India  und  other
 developing  countries  are  already
 beneficiaries  of  Japanese  GSP.  Cov-~
 erage  of  Japanese  GSP  is,  however,
 not  very  substantial  compared  to
 Japanese  global  imports.  At  present,
 there  is  no  indication  that  grant  of
 preferentia]  treatment  to  China  would
 adversely  affect  India’s  export,  to
 Japan.  However,  the  matter  is  be-
 ing  kept  under  watch,

 Public  Sector  Undertaking  having
 Headquarters  at  Delhi

 8889,  SHRI  L,  L.  KAPOOR:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  names  of  public  sector  un-
 dertakings  which  have  their  head-
 quarters  in  New  Delhi  although  the
 field  of  their  main  activity  lies  far
 away  from  New  Delhi;  and

 (b)  whethe,  the  Government  have
 any  scheme  under  consideration  for
 locating  the  head  office  of  public  sec-
 tor  undertakings  in  proximity  of  area
 of  their  operation?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)
 If  the  Hon,  Member  has  in  mund
 manufacturing/trading  public  enter-
 prises  whose  head  offices  ere  located
 m  Delhi,  the  information  in  respect
 of  such  major  enterprises  is  as
 under:

 i,  Bharat  Heavy  Electricals  Lid.

 2.  Bharat  Aluminium  Co,  Lid,

 3.  Indran  Drug;  &  Pharmaceuti-
 cals  Ltd,

 4,  Steel  Authority  of  India  Ltd,

 5.  Fertilizer  Corporation  of  India
 Ltd,

 6.  Indian  Oil  Corporation  Ltd.

 7.  State  Trading  Corporation.
 8  Minerals  &  Metal

 Corporation  of  India,
 Trading

 9.  National  Fertilizers,
 10.  National.  Textile  Corporation,

 (79)  The  Government  have  appoint-
 ed  q  Committee  to  review  the  need
 for  continued  location  of  head  offices
 of  public  enterprises  in  Metropolitan
 Cities  including  Delhi,  in  the  light
 of  all  relevant  factors  such  as  reliev-
 ing  pressure  on  the  housing  shortages
 mm  the  metropolitan  cities,  develop-
 ment  of  smaller  cities  arouné  work
 sites  to  which  the  enterprises  may
 be  shifteq  and  effect  of  shifting  spe-
 cially  on  the  Jow  paid  employees,

 Examination  for  promotion  for  Head
 Cashiers  hela  by  State  Bank  of  India

 8890.  SHRI  MAHI  LAL:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  a  competitive  exami-
 nation  for  promotion  for  Head-
 cashier  wag  held  by  the  State  Bank
 of  India,  Delhi  Circle  in  3rd  week  of
 February,  979  and  whether  suffl-
 cient  number  of  employees  belonging
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 to  Scheduled  Caste/Tribes  were  given
 a  chance  to  appear  in  the  examina-
 tion;

 (b)  whether  gone  month  before  the
 examination  g  member  of  Parliament
 wrote  a  letter  to  the  Minister  of  Fi-
 nance  about  the  indifferent  attitude
 adopted  by  implementing  ineffective
 reservation  policy  by  the  officers  of
 the  State  Bank  of  India  towards  the
 Scheduled  Caste/Tribe  employees;

 (९)  if  so,  the  reaction  of  the  Gov-
 ernment  thereto;  and

 (d)  whether  Government  propose
 to  hold  ६  separate  competitive  exa-
 mination  for  the  employee,  belong-
 ing  to  Scheduled  Caste/Tribeg  to  clear
 the  backlog  by  suitable  modification
 in  reservation  policy?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 ‘THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)

 lo  (dy,  The  State  Bank  of  India  has
 informed  the  Govt,  that  g  written
 test  was  held  by  its  New  Dethi  Circle
 on  28-l-79  for  promotion  to  the  Grade
 wf  Head  Cashier  (Officer  Grade  II),
 The  eligibility  conditions  ag  well  as
 the  qualifying  standards  both  in
 written  test  and  interview  were  low-
 ered  in  respect  of  SC/ST  employees.
 Despite  this,  only  one  candidate  be-
 longing  to  these  communities  was
 eligible  under  the  relaxed  norms  to
 take  the  test,  and  he  has  been  pro-
 moted  with  effect  from
 ‘1979,

 The  Honourable  member  himself
 had  written  on  19=1-79,  to  the  Union
 Finance  Minister  on  this  subject,
 State  Bank  of  India  has  relaxed  the
 eligibility  norms  for  SC/ST  emplo-
 yees  as  under:—~

 Ll  Preseribeg  minimum  length  of
 service  relaxed  by  one/two
 years  depending  ».n  whether
 the  minimum  fixed  for  the
 general  candidates  is  less
 than  8  !years/8  years  and
 above,

 2nd  April,

 746

 2.  Qualifying  standards  relaxed
 by  5  per  cent  in  the  written
 test  and  i0  per  cent  in  the
 interview,

 The  Govt.  hopes  that  these  relaxa-
 tions  will  improve  the  representa-
 tions  of  these  ;communities,  when
 adequate  number  of  SC/ST  emplo-
 yees  become  eligible  for  appearing
 in  the  promotion  examinations  in  the
 years  to  come,

 The  queston  of  holding  a  special
 examination  will  also  be  examined
 by  SBI  if  considered  neccessary,  at
 the  appropriate  time.

 ae  मोट  प्रेस,  दैवास  के  भ्रधिकारियों  को  पुरल्कार

 889i.  भ्रो  बुजराज  सिह  :  गया  उपप्रधान
 संत्रो  सभा  विस  मती  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  *

 (क)  क्‍या  सरकार  ने  उन  थोग्य  तथा  शल  आधि-
 कारिभों  को  कोई  पूरस्कार  झथवा  पारितीक्षिक  दिए
 हैं  जिन्होंने  देवास  नोट  प्रेस  में  एक  नई  स्याही  खोज  की
 तथा  उसे  बनाया,  यदि  हु,  शो  उन  का  स्वरूप  क्या  है
 तथा  पुरस्कृत  भ्रम्रिकारियों  के  नाम  क्या  है;

 (७)  क्या  प्रेस  के  प्रवन्धक  तथा  मुख्य  रसायनजश
 ने  इस  3ह  खनीय  खोज  तथा  निर्माण  के  श्रेय  के  लिए
 अपने  नःम  भी  जोद  दिये  है  ;  यदि  हा,  तो  क्या  इस  विशिष्ट
 क्षेत्र में  न्हे  कोई  #मता  तथा  हताएं  गाप्त  हे,  और
 यदि  हां  तो  ऐसी  स्याष्टी  की  छोज  में  लनहोंने  प्र  तक  किस
 प्रकार  का  कार्य  किया  है;

 (ग)  जुल:ई,  977  से  जलाई,  l978  तक
 र्याही.  *े  कारखाने  में  कितनी  स्याही  बनाई  गई  शस  9  से
 कितनी  स्यणी  प्रयोगशाल।  करो  भनुमोदित  की  गई

 आम
 अस्वीकृत  की  गई  तथा  उस  के  बया  करण

 है;  द्च

 ad  (a)  स्याही  विभाग  में  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी
 है,  उनकी  भहेताएं  तथा  स्याही  बनाने  में  भ्रनुभव  क्या

 हैं  भौर
 उन्होंने  उक्त  भ्रनुभव  कब  तथा  कहां  से  प्राप्त

 दह  ?

 विस  संक्षालस  में  शाज्य  संत्री  पुश्नी  जुल्फिकार
 उल्लाह)  :  (क)  जी  नहीं  ।  किसी  एवार्डे  या  पुरस्कार
 दिये  जाने  का  प्रश्न ही  पैदा  नही  हुआ  है,  क्योंकि  क्विक
 सैट”  ताम  की  नई  स्याही  का  वाणिज्यिक  आधार  पर  नर्माण
 की  प्र-क्या  को  भभी  तक  अन्तिम  कप  नहीं  दिया  गया  है  ny

 ब)  भहा  प्रवन्धक  से  प्राप्त  हुई  रिपोर्ट  के  प्रनुसार
 इस  स्याही  क  निर्माण  में  केवल  तीन  झधिकारियों  का  हाथ
 रहा  है,  जिन  के  नाम  हैं,  डा०  वी०  झी०  भटणों  मुख्य
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 रसायतज्ञ,  श्रो  य0  झर0  किनी  डिप्टी-वक्स  मैनजर,
 लथा  श्री  जी0  झार0  ठाकुर,  जूनियर  सुपरवाइजर  t
 डा  चटर्जी  तथा  श्री  ठायुर्‌  क  पास  स्याहियो  का  निर्माण
 करने  तथा  इम  क्षत्र  म  श्रनुसन्धान  करन  की  श्रावश्यक
 बोग्यता  एवं  प्रनुभव  सौजूद  है  और  श्री  किनां  को

 हर कार्य  वा  भ्रावश्यक  ग्रनुभव  प्राप्स  है  ग्रभात्‌  व  मुद्रण  क
 झावश्यव॒  विशिष्ट  बाता  की  विस्तृत  जानकारों  रखत

 है  तथा  फांड  बेस  सूचना  द  सकत  हैं।

 (ग)  जन,  977  से  जूलाई,  4978  को  अवधि
 क  बीच  25  231  मीट्रिक  टन  समस्त  प्रव  र  की  तयार
 स्थाहिया  वा  (जिस  मे  १19 मीट्रिक टन  बयक  स्ट
 ह्याहा  भा  शामिल  है  )  उत्पादन  हुआ  1  नियत्नण  प्रयाग
 शाला  द्वारा  काई  स्थाह  रह  नहीं  का  जातोप्रथागशाला
 स्याहो  का  डिब्बा  म  बन्द  किय  जार  से  पहल  उसमे
 यदि  a  re  सुधार  करन  झ्ावश्यक  हा  ता  उन  उरन  के  लिए
 सुझाव  हो  दता  है  1

 (घ)  स्याही  विभाग  अथात  स्यार  वारखान
 क  उत्पादन  प्रभाग  क  मजरशदा  कम पारियों  ा
 सख्या  42  है|  प्रथम  श्रणा  का  एक  रसायनज्ञ  इस  प्रशाखा
 का  प्रध्यक्ष  है।  जो  कि  रमायन  म  एम0  एस0  सी०  है
 और  जिस  का  चनाव  प्रत्यक्ष  भरती  प्र  गालो  के  श्राधार  पर
 सच  लोक  सवा  आयोग  की  मारपत  हुभा  है  पहल  हद
 बॉटस  झाफ  हडिया  लिमिटड  मं  काम  करता  था  उनक
 काम  मे  सहायता  द्वित्तीय  क्षणां  का  एक  रसायन  करता
 है,  जा  fe  पी0  एच0ड0  है  भौर  जिसे  प्रत्यक्ष  मर  पो
 प्रणालो  क  आधार  पर  इस  पद  पर  काय  करन  के  तिये
 सध  लांक  सेवा  झायाग  का  मापत  बता  गया  है  1

 अमृतसर  तथा  श्रग्य  प्रमुख  शहरों  के  बोच
 विमान  सवाए

 BN  श्री  ज्ञानश्वर  प्रसाद  यादव  कक्‍्गा  पयटन
 झोर  नागर  विसानन  मन्नी  यर  बतान  की  क्षपा  करग  कि

 (क)  क्या  या  सच  है  कि  अमृतसर  मे  उद्यागा  की
 बढती  (६  सन्या  वा  क्यात म  रखत  हा  भ्रमतसर  वो  दश
 व  झन्य  प्रमख  शहरा  +  साथ  गिमान  सवा  से  जोड़ने  को
 मास  बी  गई  है  शौर

 ख)  यदि  हु  तो  उस  पर  क्तिना  कार्यवाही  को
 गई  है  भौर  यह  काय  कब  तक  आरम्भ  हो  जायगा  ?

 पयटन  और  सागर  विभासन  स्त्री  ी  पुरुषोत्तम
 कौशिक)  (क)  शौर  (ख)  इडियन  एयर  लाइन्स  हारा
 प्रदान  व  गई  सभा  सेवाए  बम्बई  बलकत्ता  दिल्‍ली  तथा
 मद्रास  स्थित  चार  मुख्य  बस  रटक्षनां  स  रवाना  होती
 है।  ये  प्रमुख  स्ट्शन  टान्मफ्र  प्वाइट्स  का  काम  करते
 है  जहां  से  झत  क्षेत्रोय  संबाग्नो  लिय  सयोजी  सवाझो
 (Connection  ५)  की  व्यवस्था  रहती  है।  भ्रमतसर
 पहले  से  ही  दिल्‍ली  फे  साथ  विमान  सेवा  से  जडा

 ह हां  से  देश  के  जन्य  प्रभुख  शहरों  के  लिये  संयोजी  श् सेकानें  (Conncc'ions)  उपलब्ध  है  ay
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 जिक्री-कर  झ्रक्तिकारियों  की  सरकारी  क्षेत्र  के  झपक्रमों
 में  नियुक्ति

 8893  श्री  कचरलाल  हेमराज  जैन  .  क्‍या
 उप  प्रधान  सत्रो  तथा  विश  मतों  यह  बताने  की  कृपा
 क्रग  कि

 (+)  क्‍या  बहुत  स  बिन्नी  कर  भ्राधकारयों  को
 सरकारो  क्षत्र व  उपबमोम  उच्च  पदा  पर  नियुक्त  किया
 गया  है  और

 प)  यदि  हा  ता  वतन  माना  हित  तत्सबधी
 ब्यौरा  क्या  है  !

 बित  मतालय  में  राज्य  मत्रो  (थो  सतोश  भ्ंग्रवा  ‘
 क)  सभवत  माननोय  सदस्य  का  आशय  उन
 बिय्री  कर  अधिकाशर्यि  से  है  जिन्ह  सरवारी  उद्यमों  +
 अध्यक्ष  एव  प्रमध  निदेशक  तथा  पृुणकालिक  निदशका
 जैसे  शोर्ष  पदा  पर  नियक्त  किया  गया  है  प्राप्त  सूचना  के
 अ्नसार  एथा  काई  बिक्रा  वर  झधकारी  मर्व  गरां  क्षत्र  व
 उद्यमा  म  शीप  पद  पर  नियुक्त  नहा  किया  गया  है।

 (@)  प्रश्त  हो  पैदा  नहीं  लाता  y

 Trade  Agreementg  with  GDR  ,  France
 and  USSR

 8894  SHRI  P  M  SAJZEED

 SHRI  A  R  BADRINARA
 YAN

 Will  the  Minister  of  COMMERCE
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  trade
 with  France,  GDR  and  Soviet  Union
 will  be  double  during  the  current
 finanual  year,

 (9)  if  so  whether  any  agreements
 were  signed  with  these  countries,

 (c)  if  so  the  main  features  of  the
 agreements,  and

 (d)  the  total  benefit  India  will
 derive  from  these  agreements?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-

 ae
 (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  No, ity
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 (b)  and  (c).  However,  in  the
 meeting  of  the  Indo-French  Com-
 mittee  on  Economic  and  ‘Lechnical
 Cooperation  heid  in  New  Deihi  in
 December,  1978,  both  sides  agreed
 that  efforts  would  be  made  to  double
 the  volume  of  trade  between  the  two
 countries  in  the  course  of  the  next
 four  years,

 Similarly,  in  the  Long-Term  Agrec-
 ment  on  Economic  Cvoperation  sign-
 cd  between  India  and  the  G.D.R.  in
 January,  1979,  it  was  agiced  —  that
 special  efforts  would  be  made  by
 both  side,  to  double  the  tiade  by
 3985  8५  against  the  level  in  1978,

 in  the  Long-Term  Programme  of
 Ecvonmic,  Trade,  Scientific  and  Tech-
 nica}  Coaperation  between  India  and
 the  USSR  signed  in  March,  979
 both  sides  have  noted  that  the  volume
 of  trade  between  India  anq@_  the
 USSR  during  976—980  will  increase
 by  l4  to  2  times  as  per  the  Indo-
 Soviet  Joint  Declaration  of  29th
 November,  1973,  They  aiso  under-
 take  as  their  task  achievement  a  rate
 of  growth  of  trade  in  98l—85  not
 less  than  that  envisaged  in  l976—

 80  They  will  make  efforts  to  main-
 tain  and  increase  the  achieved  trade
 development  rates  also  over  a  peliod
 till  1990.

 (d)  The  overall  trade  of  India  with
 these  countries  will  increase  substan-
 tially  if  the  rates  2nvisaged  are
 achieved,

 Income-Tax  Arrearg

 8895.  SHRI  P,  छू,  KODIYAN:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  9९
 pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  progress  made  in
 realising  arrears  of  income-tax  in  the
 Past  one  year;  |

 a)  what  is  the  total  outstanding
 income~tax  arreats  88  on  3is,  Decem-

 750

 (e)  how  much  of  these  arrears  are
 from  firms  or  individuals  who  owe
 Rs.  4  crore  or  more;

 (d)  what  special  efforts  are  made  to
 collect  the  income-tax  arrears  of  Rs.
 l  crore  and  more;  aad

 (९)  what  is  the  progress  so  far
 made  in  this  respect  with  particulars
 of  realisation  from  individual]  defaul-
 ters  in  the  past  one  year?

 THE  MIN:STER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULF:iQUARULLAH):  (a)

 A  sum  of  Rs.  250.90  crores  wag  coOi-
 lected/adjusted/reduceq  from  ‘1-4-78
 to  3i-l2-78  out  of  the  income-tax
 arrears  outstanding  as  on  3l-3-78.

 (b)  The  arrears  of  income-*ax
 outstunding  as  on  3l-l2-78  were  as
 under: —

 Tax  in  arrears  Rs.  730  06  crures
 Demand  creaied  but

 not  fallen  duc  for
 collec  tion  Rs.  2gi+i4  crore

 (c)  The  aforesaid  tax  in  arrears
 include  Rs,  1144  crores  from  22  per-
 sons  who  are  either  firms  or  in-
 dividuals  and  who  owe  Rs,  |  crore  or
 more  on  31.12.78,  Besides,  tax  to  the
 extent  of  Rs,  2.6l  crores  raised  against
 two  of  them  had  not  fallen  due  for
 coilection,

 (d)  and  (e),  Some  of  the  steps
 taken  recently  for  reduction  of  tax
 arrears  were  outlined  in  the  state-
 ment  annexed  to  the  reply  of  Lok
 Sabha  Unstarred  Question  No,  3465
 answered  on  769  March,  1979,  Com-
 plete  reports  about  recovery/reduc-
 tion  from  individual  defaulters  36९१०
 red  to  in  part  (०)  above  s  on
 31-3-1979  has  not  yet  been  received.
 According  to  information  received  upto
 3i-2-78  recoveries/reductiongs  in
 arrears  have  been  Made  between
 14.78  and  31.12.78  in  respect  of  the
 following  four  cases:

 Race
 M/s.  Nenmal ee  eenlsl  Shah  Rs,  4  lakhs
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 (४)  CBJ  Seth  and  GB
 Seth  Executors  0०

 the  will  of  Shit
 R.  0.  Jail  Rs.  3  lakhs

 (sii)  Shra  KR.  Dalmia  Rs.  6  lakhs

 (in)  Shri  8  '  Bhatta-
 charyjec  Ro  4  lass,  ५

 According  to  presently  availuble
 information,  during  the  peijod  14  78
 to  31,3.79,  there  have  been  collections/
 reductions  of  about  Rs,  32  crores  in
 the  aforesaid  arrears,  In  respect  of
 the  remaining  tax  in  arrears,  ell
 known  assets  of  the  defaulters  have
 been  attached  in  cases  accounting  for
 ‘arrears  of  about  Rs,  2  crores  About
 Rs.  0  crores  of  the  remaining  arrears
 are  due  from  assesseey  who  have  been
 declared  insolvent  wherein  =  claims
 have  been  lodged  before  official
 assignees;  and  about  Rs,  5  crores  of
 ‘arrears  are  due  from  versons  against
 whom  proceedings  have  been  taken
 under  the  provision,  of  Smugglers
 ang  Foreign  Exchange  Manipulators
 (Forfeiture  of  Property)  Act,  ‘1976.

 All  these  cases  are  periodically  re-
 viewed  and  suitable  auction  taken  ftom
 time  to  time,  depending  upon  the
 facts  and  circumstances  of  each  case.

 Construction  of  Run-way  at  Cochin
 Airport

 8896  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Will
 the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to
 state:

 {a)  whether  there  is  any  delay  in
 the  construction  of  the  runway  at  the
 Cochin  airport;

 (b)  if  so,  what  are  the  reasons;  and

 १७)  what  are  the  steps  taken  to
 speed  up  the  construction?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  to
 (c),  The  work  is  progressing  satis-
 factorily  and  js  likely  to  be  com-
 pleted  by  the  end  of  April,  1979,
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 It  has  since  been  considered  neces-~
 sary  to  extend  and  stiengthen  the
 taxi-track  and  apron  also  This  work
 estimated  to  cust  Rs  39.22  Ipths  has
 since  been  sanctioned  and  will  ४9९
 taken  up  shortly,

 Imiian  Pilots’  Association  for  check-up
 of  Boeing  737  Plane

 8897  SHRI  G  Y  KRISHNAN:
 Will  the  Mimister  of  TOURISM  AND
 CIVIL.  AVIATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  any  demand  has  be
 made  for  a  thorough  probe  into  tne
 working  of  Indian  Airlines:

 (by  whether  any  suggestion  that
 inquiries  into  air  accidents  must
 always  be  entrusted  to  agencies  whith
 are  independent  of  Indian  Airlines  and
 the  Civil]  Aviation  Department;  and

 (c)  whether  the  Indian  Puilots’
 Association  had  writien  in  a  letter  to
 the  authorities  for  a  check-up  of  the
 Boeing  737  plane  which  crashlanded
 in  Hyderabad  on  December,  ‘19782,

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  C'VIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)
 No,  Sir

 (b)  Yes  Sir  The  Courts  of  In-
 quiry  that  investigated  the  accidents
 to  Indian  Aulines’  F-27  aircraft  VT
 DME  and  Boeing  737  aircraft  VT-
 EAM  on  lith  August,  972  and  3lst
 May  1973,  respectively,  and  the  Civil
 Aviation  Review  Committee  (Tata
 Committee)  suggested  that  major
 accidents  should  be  investigated  into
 by  an  independent  organisation  ac-
 ed  under  the  Ministry  ot  Tourism  and
 Civil  Aviation,

 (ec)  The  Indian  Commercial  Pilots’
 Association  in  their  letter  dated  8th
 November,  1978,  had  reported  some
 defects  experienced  on  i5th  Novem-
 ber,  978  while  Boeing  787  aircraft
 VT-EAL  was  on  a  flight  from  Ranchi
 to  Calcutta.  Scrutiny  revealeq  that
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 the  pilot  had  reported  that  slight
 trim  was  required  on  the  flight  con-
 trols.  The  aircraft  was  inspected  at
 Calcutta,  and  again  checked  in  detail
 after  arrival  at  Delhi.  The  aircraft
 hag  also  undergone  detailed  inspection
 on  27th  November,  978  and  no  parti-
 cular  abnormality  was  noticeq  or
 reported  thereafter,  On  20-9-l978
 one  senior  pilot  had  brought  to  the
 notice  of  Indian  Airlines  verbally  a
 defect  somewhat  similar  to  the  one
 referred  to  by  the  Indian  Commer-
 cial  Pilots’  Association,  but  on  in-
 vestigation  it  was  found  that  the
 craft  performance  was  satisfactory.

 झायकर  राजपत्ित  अ्रधिकारी  संघ  के  सदस्यों
 द्वारा  विरोध  सप्ताह  का  आयोजन

 8898.  श्रो  युवराज  क्या  उप-प्रधान  मत्रो  तथा
 वित्त  मन्नी  यह  बतान  की  कृपा  करेग  कि

 (क)  क्‍या  ्रायकर  राजपत्रित  प्रधिकारी  संघ
 के  सदस्यो  ने  15 दिसम्बर से  2  दिसम्बर,  976  तक
 विरोध  सप्ताह  का  आयोजन  किया  था;  cae

 4
 (ख  )  कया  उपयुक्त  सध ने  प्रत्यक्ष  करो  सम्बन्धी  !

 कर्द्रीय  बोर्ड  द्वारा  श्रणी-दों  क  भ्रधिकारियों  के  बारे  में  4

 ि नि
 गई  पदोन्नति  विरोधी  नीति  पर  रोष  प्रकट  किया

 हे  तर

 (7)  यदि  हा,  तो  उक्त  अ्समानता  कब  तक  दूर
 हो  जायगी  शौर  यदि  नही,  तो  इस  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिल  अंजालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  जलफिकार-
 उल्लाह)  (क)  जी,  हा  ।  प्रायकर  राजपत्रित  सेवा
 सघो  के  भ्रखिल  भारतीय  महासंघ  शौर  श्रेणी-1  के
 झायकर  प्रधिकारियों  शौर  श्रेणी-7]  से  पदोष्नत
 श्रेणी-]]  के  प्रधिकारियो  के  कुछ  संघो  ने  भ्रपने  सदस्यों
 से  5  दिसम्बर,  978  से 21  दिसम्बर,  1978  तक
 एक  विशेष  सप्ताह  मनाने  का  झाह्ान  किया  था  tv

 (ख)  झर  (ग)  श्रेणी-]]  के  प्रधिकारियों  के  सम्बन्ध
 में  केल्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  हारा  कोई  पदोन्नति-विरोधी
 नीति  नही  भपनाई  गई  है।  सीधी  भर्ती  किये  गये  प्रायकर
 अधिकारी  (श्रिगी-1)  भौर  भायकर  भधिकारी  [बिणी-1) के  ग्रेड  में  पदोक्नति  प्राप्त  शामकर  भ्रधिकारी  /(श्रेणी- a  ) को  के  क्रम  में  एक  समान  वरिष्टता-सूची  में  रखा
 गया  है  t  उस  अधिकांरी  झपने  वरिष्ठता-क्रम  में  प्रायकर
 भ्राध्िकारी  (श्रेणी-1)  8  ग्रेड  में  उच्चतर  पदोत्नतियां
 श्र  एप्त  करने  के  एक  समान  कप  से  हकदार  हैं।
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 Stoppage  of  Gold  Auction  in  Bombay

 8899.  SHRI  ARJUN  SINGH  BHA-
 DORIA:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Gold  Auction  in
 Bombay  by  the  Governmen;  has  been
 stopped;  and

 (b)  if  so,  the  names  and  addresses
 of  the  parties  to  whom  gold  has  been
 sold  out  in  all  the  guctions  and  at
 what  price?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAI,):  (ea)

 Yes,  Sir.  The  gold  auctions  were
 suspended  since  26-10-1978.

 (b)  Lists  containing  names  and
 addresses  of  the  successful  bidders,
 quantity  of  gold  sold  and  price  etc.
 were  published  by  the  Reserve  Bank
 of  India  at  the  end  of  each  auction,
 Copies  of  the  lists  ure  placed  in  the
 Parhament  Library  for  the  perusal
 of  Hon’ble  Members.

 Gazette  Notifications  regarding  changes
 in  Rates  of  Duties  on  several

 Commodities

 8900,  SHRI  HARI  VISHNU  KA-
 MATH:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MIN'STER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Gazette  Notifications
 dated  ‘16-3-79  were  laid  on  the  Table
 of  the  House  on  26-3-79  regarding
 changes  in  rates  of  duties  on  several
 commodities;

 (b)  whether  in  accordance  with  the
 provision  of  Section  5  of  the  Provi-
 siona]  Collection  of  Taxes  Act,  1931,
 the  consumer  ig  entitled  to  refund  of
 amounts  representing  the  excess
 prices  paid  by  him  on  those  commodi-
 tieg  during  the  period  from  the  day
 after  the  Finance  Bill  was  introduced
 in  the  Lok  Sabha  till  the  day  on  which
 the  duties  were  revised;  and
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 (९)  if  so,  the  procedure  according
 to  which  consumers  can  obtain  such
 refunds?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)

 Yes,  Sir,  Central  Excise  Notifica-
 tions  No.  114/79  to  126/79,  all  dated
 the  16th  March,  1979,  issued  in  pur-
 suance  of  the  anmouncemenis  made
 in  Lok  Sabha  on  16-3-1979,  were
 laid  on  the  Table  of  the  Lok  Sabha
 on  26-3-1979,

 (b)  and  (c).  Refunds  uf  duties
 under  Section  5  of  the  Provisional
 Collection  of  Taxes  Act  are  to  be

 ‘made  only  where  any  provision  of  a
 Finance  Bill,  as  introduceg  in  the
 Lok  Sabha,  and  in  respect  of  which
 a  declaration  under  the  aforesaid  Ac*
 has  been  made,  comes  into  operation
 as  an  enactment,  jn  an  amended  fourm.
 The  changes  announced  on  16-3-79
 were  effected  by  issue  of  exemption
 notifications;  the  provisions  of  the  Pro-
 visional  Collection  of  Taxes  Act  are
 not  applicable  in  this  case,

 Handling  of  work  relating  to  official
 language

 890l.  SHRI  MOGAN  TAL.  PIPIL:
 ‘Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleaseg  to  state:

 (a)  whether  the  Department  of
 Official  Language  is  manned  mostly

 ‘by  officers  belonging  to  Indian  Postal
 ‘Service,  Railway  and  others  besides
 C.S.S.;

 (b)  whether  at  the  lower  levels
 also,  that  Department  functions
 through  the  Desk  Officers  belonging

 to  C.S.S.;

 (c)  if  so,  in  haw  many  Departments
 of  his  Ministry  the  work  concerning

 Official  language  is  handled  by  C.S:S.
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 Officers  and  in  how  many  Depart-
 ments  the  work  igs  handled  by  Desk
 Officers;

 (d)  whether  any  of  the  posts  in
 any  Department  meant  for  C.SS.
 Officers  bave  been  converted  into  the
 posts  of  Hindi  Officers;

 (e)  if  so,  the  reasons  therefor  and
 whether  the  service  controlling  autho-
 rities  were  consulted  before  making
 such  concessions;

 (f)  whether  Desk  Officer  System  of
 working  was  proposed  for  any  of  the
 officia}  language  implementation  cells
 in  the  Ministry  of  Finance;  and

 (8)  if  so,  whéther  the  proposal  was
 accepted  and  if  not,  the  reasong  for
 rejection  of  the  proposal?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  and  (b).
 The  present  officers’  strength  of  the
 Department  suf  Official  Language  is
 given  below:—

 i.  Secretary  Shri  Kirpa  Narain
 T.A.S.

 2.  Joint  Secretary  .  Shri  M.  C.  Gupta,
 LAS.

 3.  Deputy  Secretary  (i)  Shri  H.  B.  Kansal,
 G.S.S.

 (ii)  Shri  V.  5.  Saxena,
 Indian  Postal
 Service.

 it)  Vacant.  (Pre-
 viously  held  _  by
 Shri  Gopal  Cha-
 turvedi,  TRAS)

 4.  Under  Secretary  0)  Shri  P.  S.  Nigam,
 C.S.S.

 (it)  Shri  H.  L.  Sapra,
 C.S.S.

 There  are  4  Desk  Officers  and  2  Sec-
 tion  Officers  in  the  Department  cf  Offi-
 cial  Language,  all  of  whom  belong
 to  the  C.S.S.  In  addition,  there  are
 some  posts  of  Senior  Research  Officer,
 Deputy  Directcr,  Research  (fficers
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 etc,  which  are  ex-cadre  posts  beiug
 held  on  denutrtion  by  officers  not
 belonging  to  any  organised  service.

 “(c)  The  information,  departiment-
 wise  is  given  lelow: —

 (i)  Economic  Affairs:  The  work
 relating  to  Offic.a]  Language  is  hand-
 led  by  Central  Seerctariat  Cierical
 Service  officers  on  deputation  in  a
 few  cases  and  in  the  rest  of  the  cases
 by  non-C.S.S.  officers.  Jn  no  case  the
 work  is  handled  by  Desk  Officers.

 (ii)  Expenditure:  The  work  is
 handled  by  C.S  S.  as  well  as  non-
 0.58.  staff  such  as  junjor  Hind
 Translators/Senior  Hindi  Translat-
 ors.  No  such  work  is  handled  by  Desk
 Officers.

 Qii)  Banking  Division:  The  Hindi
 Cell  comprising  Hind  Translator  and

 lator,  Junior  Hindi  Translator  and
 L.D.Cs  is  ‘eaded  by  Deputy  Direc-
 tor  (Hindi)  none  of  whom  belongs
 to  CSS.  The  Cell  functions  under
 the  overal]  <upervision  of  Joint
 Secretary.

 {iv)  Bureau  of  Public  Enterpri-
 ses:  The  work  concerning  cfficial
 language  is  rot  handled  by  CSS.
 Officer.  There  is  no  Desk  Officer.
 It  is  handled  »y  a  Hindi  Officer.

 (v)  Finance  Defence:  There  are
 only  two  nost;  (one  Hindi  Officer
 and  one  Junior  Hindi  Translatior).
 The  post  of  Mindi  Officer  is  held
 by  C.S.S.  Section  Officer  on  ad-hoc
 basis.  The  post  of  Junior  Trans-
 lator  is  held  hy  C.S.C.S.  L.D.C.
 on  deputation  basis.

 (vi)  Department  of  Revenue:  The
 work  is  haudied  by  a  Junior  Hindi
 Officer  and  C.S.S.  Assistant.  A  se-
 Barate  post  of  Urdier  Secretary-
 cum~-Editor  has  been  sanrtioned  but
 not  yet  filled.  The  Cell  functions
 under  the  overall  supervision  of

 Director  (Admn.)  /Additional  Secre-
 ‘tary  who  belong  to  Indian  Postal
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 Service/I.R.S.  (Customs  and  Cen-
 tral  Excise).

 (व)  (४)  Economic  Affairs  No

 (४)  Expenditure  No

 (ui)  Banking  Division  No

 (w)  Bureau  of  Public
 Enterprises.  No

 (८)  Finance  Defence  No

 (vt)  Revenue  One  post  of  Section
 Officer  (C.S.8.)  bas
 been  converted  into
 the  post  of  Junior
 Hindi  Officer.

 (e)  The  post  of  Section  Officer  in
 the  Department  of  Revenue  was  con-
 verted  into  that  of  Junior  Hindi  Offi-
 cer  in  view  of  the  difficulty  in  getting
 a  suitable  Section  Officer  for  the
 Hindi  Implementation  Cell.  The  pro-
 posal  for  conversion  of  the  post  was
 approved  by  the  Internal  Financial  Ad-
 viser.  As  the  scale  of  the  two  posts
 is  the  same,  »o  financial  implication
 was  involved.  The  Department  of
 Personnel  &  Administrative  Rcforms
 were  not  consulted  in  the  matter.  It
 may,  however,  be  mentioned  that  in
 ‘October,  978  the  Depariment  of  Offi-
 cial  Language  clarified  that  all  posts
 connected  with  translation  and  imple-
 mentation  of  official  langnage  are  to

 be  included  in  the  common  cadre  to
 be  constituted  py  that  Department  of
 all  Hind:  posts  in  the  various  Minis~
 tries  and  Departments.

 (f)  (7  Economec  Affairs  No

 (it)  Expenditure  No

 (iii)  Banking  Division  No

 fir)  Burean  of  Public
 Enterprises  No

 (v)  Finance  Defence  No

 (vi)  Revenue  Yes

 (g)  The  proposal  for  in.  :oducing
 Desk  Officer  System  was  dropped  in
 view  of  certain  difficulties  and  also  in
 view  of  the  clarification  received  from
 the  Department  of  Official  Language
 as  mentioned  in  reply  to  Part  (e)  of
 the  Question.
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 Share  of  Mill  made  Handioom  and
 Powerloom  Cloth  in  the  Exports

 8902.  SHRI  R.  KOLANTHAIVELU.
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  he  pleased  {o  state.

 (a)  the  relative  shares  of  mul
 made,  handloom  and  powerloom  cloth
 in  the  exports  during  the  las;  three
 years;  and

 (b)  the  concrete  efforts  made  to
 increase  the  exports  of  handloom  and
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 pawerloom  cloth  in  the  interest  of
 greater  employment  generation  and
 the  economic  well-being  of  the  cotton
 growers?

 TIIE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  Exports  of
 mill-made,  powerloom  and  handloom
 cotton  fabrics  during  the  last  three
 years  have  been  as  given  below  (For
 1978-79,  detailed  figures  are  available
 upto  November,  +1978),

 (Value  in  Rs,  Cror  es)

 39°6-77  1977-78  1978-79
 (Apr.-—Nov,  78)

 Miallmade  fabrics  *  7  82°00  739°08  75°25

 Pove  loom  tab  i¢s  9°  8  45509  was  28

 fTandloom  fabrics  5377  Bie59  42°93

 Toran  हे  254°  35  241  76  T30°  46

 (b)  The  following  are  the  important
 maeasures  taken  to  encourage  exports
 of  handloom  and  powerloom  cloth.

 4)  Cash  compensatory  support
 and  replenishment  imports  have  been
 provided  for  exports  at  appropriate
 rates  In  respect  of  fabrics,  Guvern-
 ment's  contribution  to  the  cash  com-
 pensaioty  support  scheme  has  heen
 raised  from  7.5  per  cent  to  l0  per
 cent  of  the  f.0.b,  value  of  exports
 with  effect  from  ‘1-1-1979.

 (uy  Sales-cum-study  teams  are
 being  sponsored  from  time  to  time  to
 different  important  maskets.

 (iii)  Participation  in  important  tex-
 tiles  and  clothing  fairs  in  the  cver-
 seas  markets  is  being  ensured,

 In  respect  of  handlooms,  in  addition
 te  the  above  measures,  a  number  of
 Export  Production  Projects  have  been

 States  to  pro-
 handloom  pro-

 sanctioned  In  various
 duce  export  quality
 ducts  in  demand  abroad.  ‘Necessary
 inputs  are  provided  by  the  project
 authorities  to  the  handloom  weavers
 and  the  marketing  of  such  products
 are  also  attended  to  by  them.

 Regularization  of  unauthorised
 Powerloomg

 8903.  SHRI  MOTIBHAI  R.  CHAU-
 DHARY:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF  FIN-
 ANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  had  made
 an  announcement  to  regularise  by  3lst
 December,  978  all  those  powerlooms which  were  unauthorised  before  7th
 August,  1978;

 (b)  the  number  of  unauthorised
 powerlooms  jn  Gujarat  which  were
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 granted  L.  4  Heences  by  Excise  De-
 partment  accordingly;

 (c)  whether  a  decision  wags  taken
 that  those  powerlooms  which  were
 granted  L.  4  licences  upte  3lst  March,
 979  will  be  given  permits  by  Textile
 Commissioner;  and

 (d)  the  number  of  such  L.  4  licence
 holders

 wpe
 0  have  been  given  permits

 till  3lst  March,  979  and  the  reasons
 for  delay  in  giving  permity  by  Téxtile
 Commissioner?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  १  HE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  to  (c).  Gov-
 ernment  had  not  made  any  announce-
 ment  to  regularise  by  3lst  Decemper,
 978  all  those  powerlooms  which  were
 unauthorised!  before  1-8-1978.  However,
 the  Textile  Policy  announted  by  the
 Minister  of  Industry  in  the  Parliament
 on  7-8-1978,  inter  alia,  envisdged  that
 the  existing  unauthorised  powerloom:
 would  be  registetéd  and  tegularised
 on  payment  of  deterrent  penalty.  The
 question  of  ithplethentalién  of  the
 aforesaid  policy,  is  still  under  consi- deration  of  the  Ministry  of  Industry.
 Pending  implementation  of  this  policy,
 the  Central  Excise  Department  had
 decided  to  grant  Central  Excise  licente
 to  unauthorised  powerlooms  existing
 prior  to  ‘7-8-1978,  47  application  for
 such  licence  was  made  on  or  before
 31-12-1978,  The  grant  of  Central  Ex-
 cise  licence  was  further  subject  to  the
 conditions  that  written  permission  of
 the  Textile  Commissioner  for  installa-
 tion  and  working  of  the  looms  would
 be  produced  by  $1-3-1979,  (this  dete
 has  since  been  extended  to  30-09-79)
 and  licensee  undertook  to  p3y  com-
 pounded  duty  at  the  rate  in  force  for
 the  time  being.  As  a  result  4477  un-
 authorised  powerlooms  were  granted
 L.4  licence  in  Gujarat.

 ~  (d)  No  textile  permits  for  unautho-
 rised  powerlocms  in  respect  of  which
 LA  licence  had  been  granted,  had  been
 issued  by  31-5-79  ह... उ  the  procedure  for
 reguiarisation  was  yet  to  be  finalised
 by  the  Ministry  of  Industry.
 99  LS--6
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 Export  deal  by  फण्ड,  with  Japan

 8904.  SHRI  D.  D.  DESAI:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE,  CIVIL  807:
 PLIES  AND  COOPERATION  be  plea-
 sed  to  state:

 (a)  whether  the  Goan  iron  ore
 exporters  have  concluded  an  wyn-
 favourable  deal  with  Japan  for
 export  of  high  quality  iron  ore;

 (b)  whether  the  losses  are  com-
 pounded  because  of  the  fact  that  pay-

 ent  is  made  by  Japanese  buyers  in
 US.  Dollars  which  qepricidted  ‘n
 value  by  36.3  ner  cent  between  Dec-
 ember  972  and  July  1978;  and

 (९)  if  so,  the  steps  taken  to  prevent
 such  unfavourable  deals  in  future?

 THE  MINISTER  OF  STATEIN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CivIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  No,  Sa.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 Subsidy  gn  accoum  of  Transporeation
 in  Himstchal  Pradesh

 8905.  SHRI  DURGA  CHAND.  will
 the  Minister  of  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  amount  of  subsidy
 for  each  item  given  by  the  Central
 Government  on  account  of  transport.
 ation  in  Himachal  Pradesh  fdr  ex-
 port  purposes;

 (b)  whether  the  State  Govern.
 tment  of  Himachal  Pradesh  have  sent
 any  proposal  tq  the  Central  Govern-
 ment  for  increasing  the  subsidy  for
 export  item;

 (c)  if  so,  what  are  the  details  there.
 of;  and

 (@  what  action  is  being  taken  by
 the  Central  Government  thereof?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BAIG).  (a)  to  (९11.  Depart-
 ment  of  Commerce  have  mot  granted
 any  specifice  subsidy  for  transportauon
 of  export  products  produced  manufac-
 tured  in  the  State  of  Himachal]  Pra-
 desh  However.  in  the  Chief  \fimster’s
 Conference  held  on  3th  January,  979
 at  New  Delhi.  on  behalf  of  the  Chief
 Minister  of  Himachat  Pradesh,  3६  had
 heen  observed  that  transport  subsidy
 would  be  required  as  transpoct  charges
 from  hilly  places  to  mam  ports  would
 be  quite  heavy  No  formal  proposal  is
 such  has  so  far  been  received  from  the
 State  Government.

 Foreign  Buyeis  ०  Indian  Jute  Goods

 8906.  SHRI  HALIMUDDIN  AHMED:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  UOOPERA-
 TION  be  pleased  ६0  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  all  the
 major  foreign  buyers  of  Indian  Jute
 goods,  have  served  the  notice  that  the
 Indian  Industries’  continuing  failure  to
 deliver  goods  in  time  are  going  to  have
 “serious  consequences”;

 (b)  what  are  the  factors  of  our  in-
 capacity  to  maintain  deliverv  schedule
 and  prices;  and

 (c)  whether  raw  jute  traders  and
 growers  will  more  seriously  be  affect-
 ed?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  Some  buyers
 and  importers  organisations  in  n.?jor
 importing  countries  of  jute  goods  have
 expressed  concern  about  Indian  ex-
 porters  failure  to  deliver  contracted
 gonds  in  time.

 (b)  Due  to  strike  by  various  furc-
 tioneries  connected  with  the  jute  in-
 dustry,  no  shipment  of  jute  goods  to
 overseas  markets  could  be  made  from
 Caleutta  Port  for  a  considerable  period
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 s.nce  5th  November,  ‘1978.  No  snecific
 complaints  about  prices  have,  how-
 ever,  heen  recently  received,

 (cy)  Government  keep  a  constant
 watch  on  the  position  regarding  supply
 and  prices  of  raw  jute  and  remedial
 measures,  as  and  when  necessury,  are
 taken  These  include  purchases  of
 raw  jute  by  the  Jute  Corporation  of
 India  with  a  view  to  supporting  the
 raw  jute  market  Government  have
 also  permitted  some  exports  recertly
 to  help  the  growers.

 कुंषि  विकास  के  लिए  विश्व  बेक  ऋण

 8907.  श्री  सुखेर  सिह  :

 श्री  बागुन  सुस्बरूई:
 कया  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  ह: |  मत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेगे  कि  !

 (क)  क्या  विश्व  बैक  ने  अगले  पाच  वर्षों  के  दौरान
 कृषि  विकास  के  लिए  भारत  को  8000  करोड  र्प्ू
 का  ऋण  देने  का  प्रस्ताव  किया  है  ,

 (६)  विश्व  बैक  ने  भारत  को  कृषि  विकास  तथा
 अन्य  प्रयोजनों  के  लिये  ऋण  एवं  सहायता  के  रूप  में
 कितनी  धनराशि  दी  है  ;  भ्रौर

 (ग)  ऋण  #ी  कितने  प्रतिशत  राशि  को  कृषि
 विकास  तथा  सिचाई  पर  व्यय  किया  जाना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  सतोश  प्रप्नजाल'
 (क)  जी  नहीं।  विश्व  बैक  समूह  द्वारा  दी  जाने  वाली
 सहायता  की  राशि  का  सकेत  हर  साल  पैरस  में  होने  वाली
 भारत  सहायता  मघ  की  बैठक  में  दे  दिया  जाता  है।  विश्व
 बैक  समह  का  ऋण  देने  का  कार्यक्रम  उन  के  साधनों  की
 समय  समय  पर  होने  वाली  पुन.  पूर्ति  पर  निर्भर  करता  है।
 भ्राजकल  विश्व  बैक  वी  पूंजी  दुगुनी  करने  के  बारे  मे  सदस्य
 देशो  के  बीच  विचार-बिमर्श  चल  रहा  है।  इसी  प्रकार,
 प्न्तर्र  ष्ट्रीय विकास  सघ-५] "के  लिए  धन  की  पुनःपूर्त के  सबंध  मे  भो,  बातचीत  चल  रही  है।  इस  से  पहली
 जलाई  9R0  मे  ऋण  मिलना  शरू  हो  जाएगा  ny  विश्व
 बैंक  समृह  से  उपलब्ध  होने  वालो  वित्तीय  सहायता  की
 राशि  इन  विचार-पिभर्श  के  परिणाम  पर  निर्भर  करेगी  ।

 (ख)  विश्व  बैक  जौर  उदार  शर्तों  पर  ऋण  देने
 बाली  इस  से  सम्बद्ध  सस्था  यानी  झस्तर्राष्ट्रीय  विकास
 सथ  भारत  को  कई  वर्षों  स ेसहायता  देते  प्रा  रहे  हैं  भौर

 जाओ  लक
 कुंल  9.  006  श्रब  भ्रम  रीकी डालर

 की  सहायता  के  बचन  दिए  गए  है।  इस  सहायता  में
 से  कृषि  विकास  के  लिए,  जिस  में  सिचाई  भौर  उर्वरक

 ड
 दिए  गए  वचनों  की  राशि  3,  077  रब

 डालर  बंठती  है  शौर  बिजली,  जलपूर्ति,  द्रसंचार,  रेलने
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 ओऔद्योगिक  झायात  शहरी  विकास  भादि  जैसे  भन्य  क्षेत्रों
 के  लिये  5.989  झरब  डालर  t

 (ग)  ऊपर  (क)  के  उत्तर  को  देखते  हुए  विश्व
 बैक  समृह  की  सहायता  में  से  कृषि  विकास  झौर  सिंचाई
 पर  किए  गए  खर्चे  का  प्रतिशत  निर्धारित  करना  संभव
 नही  है।  फिर  भी,  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  कार्यत्रम  में
 इन  क्षेत्रों  की  उच्च  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 आदिडेंस  पेपर  सिल्‍्स  लिसिटेड,  बम्बई  द्वारा  भुगतान
 की  गई  उत्पादन  शुल्क  शौर  सोसा  शुल्क  को  राशि

 और  उस  पर  झायकर  को  अकाया  राशि

 8908.  श्रो  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्‍या  उप  प्रधान
 ंत्री  तथा  बिस  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्या  प्राविडेस  पेपर  मिल्स  लिमिटेड,  न्यू
 स्टैण्डडे  इंजीनियरिंग  कम्पाउन्ड,  धोड़बन्दर  रोड,  सान्‍्ता-

 :  कक
 ने  गत  तीन  वर्षों  में  पृथक-पृथक  उत्पादन  शुल्क

 सीमा  शुल्क  की  कितनी  कितनी  राशि  का  भुगतान
 किया  है  भौर  उन  क॑  विरुद्ध  आयकर  की  कितनी  राशि
 बकाया  हैं;  शौर

 (ख)  इन  फर्मों  मं  ग्ब  तक  कितनी  कितनी  राशि
 का  पुजीनिठेश  किया  गया  है  और  उनके  भागीदार
 कितने  हे  श्रौर  झ्न्य  किन  उद्योगो  भौर  व्यापारों  में  वें
 भागीदार  है  श्री  उन  में  उन  का  कितना  'कितना

 पुजीनिओेश  है  और  उन  पर  गत  तीन  वर्षो  "की  झ्रायकर
 क्री  कितनी  राशि  बकाया  है  ?

 विश  संत्रालय  में  राज्य  मती  1६.1६  सतोश  श्रप्रवाल)'
 (क)  मेससे  प्राविडेन्स  पेपर  मिल्स  लिमिटेड  बम्बई,
 जहुत  पहले  6  सितम्बर,  i969  को  विघटित  हो  गई  थी  ।
 इसलिए  फर्म  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  किसी  प्रकार
 के  उत्पादन  शुल्क/सीमा  शुल्क  दिए  जाने  का  प्रश्न  ही
 नही  उठता  ।

 उपयुक्त  फर्म  की ओर  झायकर  की  बकाया  रकम
 चर्च  i96:-62  के  लिए  972  स०  तथा  966-67
 के  लिये  733  हु०  थी।

 (@)  फर्म  के  विधटन  के  समय  इस  के  निम्नलिखित
 भागीदार  थे  _—

 (a)  श्री  जीवनदास  बी०  सम्पत

 (2)  श्री  जयन्तीलाल  एम०  दानी

 (3)  श्री  साईदास  बसीत

 (4)  श्री  रामदास  भोलानाब

 प्रश्न

 ५  अरकार  है  हन  सम  लय  मई  दर

 झ  द्  ड  ्
 फ्
 दुदुड  *

 श्रम प्त
 नही  होभा  |

 हो  ४४७७४  ॥
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 प्रीसियर  पेपर  सिह्स  लिमिटेड,  अस्यई  हारा  उत्पादन
 शुल्क,  सीमा  शुरक  का  भुगतान  झौर  उसको  शोर

 आयकर  को  बकाया  राशि

 8909.  भी  "हुकम  ्चम्द  कछवाय  :  या  उप  प्रधान
 संत्रीत  था  बित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  बेरेंगे  कि

 (क)  गत  तीन  वर्षों  में  प्रीमियर  पेपर  मिल्स
 लिमिटेड,  वास्वान  भवस,  i20,  दिनशा  वाचा  रोड,
 बम्बई  से  उत्पादन  शुल्क  भौर  सीमा  शुल्क  का  भ्रलग-अलग
 कितना  भुगताद  किया  शौर  उस  के  ऊपर  आयकर  की
 कितनी  राशि  बकाया  है;  शौर

 (ख)  इस  र्म  में,इस के  प्रारम्भ  होने  के  बाद  से
 अब  तक  वर्षवार  कितनी  पूंजी  लगी  है,  प्रौर  इस  के  भागी-
 दारों  की  संब्या  कितनी  है  भौर  वे  किन  भ्रन्य  उद्योगों  धौर
 ब्यनसायों  में  भागीदार  है  पौर  उन  में  कितनी  पूजी
 लगी  हैं  तथा  गत  तीन  वर्षो  स ेउन  पर  झायकर  की  कितनी
 राशि  बकाया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  (भौ  सतीश  प्रग्रवाल  )  :
 (क)  प्रीमियर  पेपर  मिल्स  लिमिटेड,  बम्बई  द्वारा  गत

 तीन  वर्षों  में  श्रदा  किए  गए  उन्पादत  शुल्क  की  रकम  का
 विवरण  निम्नलिखित  है

 ०
 975—76  3,00,155
 1976-77  7,93,951
 1977+78  721,326

 झायातकर्ताझो  /निर्यातकर्ताओ  से  वसूल  किए  गए
 सीमा  शुल्क  का  वर्षवार  कोई  रिकार्ड  नही  रखा  जाता  है।
 अत.  उक्त  कम्पनी  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  म  भ्रदा  किए  गए
 सीमा  शुल्क  की  रकम  से  संबंधित  जानकारी  सरकार  के
 पास  उपलब्ध  नही  है  उक्त  कम्पनी  की  झोर  प्लायकर  की
 बकाया  रकम,  यदि  कोई  हुई,  तो  उस  के  सम्बन्ध  में
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर  सदन-पटल  पर  रख
 दी  जायेगी  +

 (ख)  मेससे  प्रीमियर  पेपर  मिल्स  लिमिटेड  महाराष्ट्र
 राज्य  में  एक  पंजीकृत  कम्पनी  है भौर  इस  के  पजीकरण
 की  तारीख  3-10-1960  है  महाराष्ट्र  के  कम्पनियों
 के  रजिस्ट्रार  द्वारा  चुकता  पूंजी  की  रकम  के  बारे  में
 दिया  गया  ब्यौरा  नीचे  दिये  प्रनुसार  है

 निम्नलिखित  तारीख  की  स्थिति  चुकता  पूंजी
 के  अनुसार  तुलन-पत्र

 रु०

 32°42-296  +12,50,000
 3l-2-962  -18,75,008
 3-2-I963  झौर  3i-2-964  24,96,  250
 31-12-1965.  धौर  (31-12-1966  29,42,000°
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 31-3-1968  3i-3-97798  की  समाप्त
 भचेधि  के  तुलन  पल्  के  अनुसार  कम्पेनीं  की  चुकता  पूंजी
 की  रकम  29,42,000  ao  है  t

 सोमा  इन्डस्ट्रोज,  मई  दिल्‍ली  हारा  उत्पाद
 शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क की  झवायगी  शौर  उनको

 तरफ  श्ायकर  की  बकाया  राशि

 B9l0.  शी
 कुन

 चन्द  कछबाद  क्‍या  उप  प्रधान
 मंगरी  ता  वित्त  म  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  बल्लारपुर,  इडस्ट्रीज  बल्लारपुर  डिवीजन
 थापर  हाउस,  24  जनपथ,  नई  दिल्‍ली ने  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  उत्पाद  शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  के  रूप  में
 कितनी  राशि  अदा  की  पर  उन  पर  आयकर  की  कितनी राशि  बकाया.  है,  धौर

 खि)  इस  फर्म  में  झारम्भ  से  झब  तक  वर्षवार
 कितनी  पंजी  का  निवश  हुआ  है  इस  के  भागीदारों  की  सख्या
 कितनी  है,  भोर  वे  भय  किन  किन  उद्योगों  तथा  व्यापारो
 में  भागीदार  हे  और  यत  तीन  वर्षों  क ेसमय  का  उन  पर
 कितना  आयकर  बकाया  है;

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्रो  तोत  aa
 (क)  उल्लिखित  कम्पतो  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान
 झदा  किए  गए  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  से  सबधित  सूचना
 नीचे  दी  गई  है  nm

 वर्ष  ध्दा  की  गयी
 उत्पादन  शुल्क

 की  रकम

 bo

 1975-76  3,61,04,087

 1976-77  5, 26,76,891
 1977-78  594,63,  200

 भ्रायातकर्ताश्री ,  निर्मातकर्ताश्ों  से  वसूल  किए  गए
 सोमा-श्ल्क  का  वर्धवार  कोई  रिकार्ड  तही  रखा  जाता  है।
 श््त'  कम्पनी  ढरा  गत  तोन  वर्षों  में  अदा  की  ग्यी
 कीमा  शल्‍ल्क  की  रकम  से  संबंधित  जानकारी  सरकार  के
 भास  उपलब्ध  नही  है

 wort  की  भोर  झायकर  की  बकाया  रकम  यदि
 कोई  है,  तो  उस  के  संबंध  में  सूचना  एकन्न  को  जा  रही  है
 झौर  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ्)  बल्लारपुर  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  जो  (पहले
 अस्लारपुर  पेपर  एण्ड  क्ट्रा  बोड  मिस  लिभिटेड  क॑  रूप  मे

 ere  थो)  एक  कम्पनी  है  जो  कम्पनो  प्रधिनियम  के  प्रन्तगत
 भह्ाराष्ट्र  राज्य  में  रजिस्टर्ड  है  और  इस  के  रजिस्ट्रेशन  की
 शारीक्ष  26  झमैल,  r945  है।  कम्पनी  कार्य  विभाग  में
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 उपलब्ध
 ५६23

 के  अनुसार  कम्पनी  फी  चुकता  पूंजी
 के  बारे  में  सूचना  निम्तानुसारं  है  —

 निम्नलिखित  प्रवेधि  के  दौरान  जुकता  पूंजी
 समाप्त  होने  वाले  तुलन-पत्र  के  (लाख  क्पयीं  में)

 अनुसार

 306-1950  58  70
 306-195  58.74

 30-6-1952  64,  5
 30-6195  5  72  43

 3-6-1954  72  76

 30-b6-95b  75.48

 30-6-1957  75  i8

 30-6-1958  75.9

 (30-6-1959  75.30

 30-6-1960  75.30
 30-6°996  l59  63

 J0-6-962  l60.96
 30-6-1963  l6l.20

 30-6  964  64.0

 306-1965,  i64.0

 306  966  72.99
 306-1967  80.00
 3061968  231,  84
 30-6-I969  231.  84
 So  1१70.  557.37
 30-6-I97  557.  37
 306-1972  762.30
 30-1975  762.30
 3O-H-7974  762.30
 306-1975  762.30

 30°
 6-976  377.  42

 (3066-1977  377.2

 (यह  उल्लेखनीय  है  कि  कम्पनी  का  तुलन-पत्र  समसस्‍्य
 कम्पनी  के  लिये  तैयार  किया  गया  है,  न  कि  एकक-बार
 झाधार  पर) ।

 केस्पेशलटो  पेपर  मिल्स  लि०  सौराय,  जिला  अलशार
 के  सम्बन्ध  में  उत्पादन  शुल्क,  सीसा  शुल्क  की

 अदायगी  और  उनकी  शोर  अकाया  झायरूर

 8821.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय:  क्या  उप  प्रधान
 ह... अ  तथा  जिस  संक्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  “स्पेशलटी  पेपर  मिल्स  लि०  मौशय,  विया-
 बापी

 जिला  बलसार” हारा गत तीन हारा  गत  तीम  वर्षों में  उत्पादन  शुल्क
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 तथा  सीमा  शुल्क  का  धलग  झलग  कितना  शुगतान  किया
 गया  है  तमा  उन  पर  झायकर  की  कितसी  राशि  बकाया
 है.  और

 ु)  हस  फर्म  के  निर्माण  मे  झब  तक  भर  लग-अलग
 वर्षों  में कितनी  प्‌  जी  लगी  हुई  है,  इस  के  कितने  भागीदार
 है  तथा  वे  श्रय  किन  किन  उद्योगों  तथा  व्यापार  में  भागीदार
 है भर उन  में  उन  की  कितनी  कितनी  प्जी  लगी
 हुई  है  झौर  उन  पर  पिएले  तीन  क्यों  मे  कितना  झाय-

 कर  बकाया  है  ?

 विस  मत्रालय  में  राज्य  मत्रो  (६.18  सतोश  प्रग्रवाल)  :
 (क)  स्पेशलटी  पेपर  मिल्स  लि०,  मौराभ,  बलसार  द्वारा

 गत  वीन  वर्षो  मे  श्रदा  किये  गये  उपादन  शुब्भ  की  रकम
 स  सबध्ित  सूचना  नीचे  ढी  गई  है

 1976-77  97  7न्‍ल्‍ल्‍य  8  1978-79

 Fo  Eo  ३०

 663,017  609,059  6  99,849

 श्रायातकर्ताशी | |  निर्यातकर्नाभो  से  वसूल  किये  गये
 सीमा-शुल्क  का  वर्धवार  कोई  रिकाह  नही  रक्षा  जाता  है।
 इसलिये  उपर्गक्त  एकक  द्वारा  अदा  किये  गये  सीमा  ए लक
 की  रकम  से  सबधित  जानकारी  सरकार  के  पास  उपलब्ध
 नही  है  a

 स्पेशलटी  पेपर  मिर्स  लि०  सौराय  की  ओर  झ्रायकर
 की  बकापा  रकम  यदि  बोई  है  उस  वे  रुवध  सें  सूचना
 एकत्र  बी  जा  रही  है  शौर  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  t

 (ख)  सूचना  एकत्ने  वी  जा  रही  है  और  सदन  पटल
 पर  रुख  दी  जौपेंगी  !

 ईस्ट  एप्ड  पेपर  इश्डस्ट्रीज़  लिसिटेड,  कलकत्ता  द्वारा

 पूरक
 को  प्रदायमी

 89L2.  शनी  दयाराम  शाक्य  :  क्‍या  उप  प्रधान
 बी  तथा  चित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  नास  बेडिया  i,  नेताजी  सुझाव  रोड,  कलकत्ता
 स्थित  कल्  एण्ड  पेपर  इन्डप्ट्रीज  लिमिटेड  ने  गत  भीन
 वर्षों  मे  उन्पादन  शुल्क  भ्रौर  सीमा  शुल्क  का  भ्रलग-भलग
 कितता  भुगतान  किया  श्रौर  उस  पर  झायकर  की  कितनी
 राशि  बकाया  है,  और

 (3)  बे में  दस  के  ारम्भ  होने  के  बद  स
 अब  तक  बक्यार  कितनी

 ले
 लगी.  है,  प्रौर  इस  के

 भागीदारो  ही  सब्या  ्  है  भौर  व  किन  क़ित  सथोगे
 प्रौर  व्यवसायों  में  झागीदार  हे  भर  उत  में  कितनी  पंजी
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 लगी  है  गत  तीन  क्यों  से  उन  पर  आयकर  को  कितनी
 राशि  बढ़ाया  है  ?

 चि  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  10.  सतोश  श्रप्रवाल)  :
 (क)  आयातकर्ताभो/नियतिकर्ताशों  से  बसूल  किए
 गए  सोमा  शुल्क  का  वर्षवार  कोई  रिकार्ड  नही  रखा  जाता  V
 अत.  ईस्ट  0ण्ड  पेपर  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड,  कलकत्ता
 हारा  गत  सीन  वर्षों  के  दौरान  झदा  किए  गए  सीमा  शुल्क

 द
 से  सहधित  जानकारी  सरकार  के  पास  उपसब्ध

 नही  Be

 ईस्ट  एण्ड  पेपर  इण्डरट्रीज  लिमिटेड,  कलकत्ता
 को  जोर  उत्पादन  शुल्क  तथा  आग्रक्र  को  बकामा  रकम
 यदि  कोई  है  तो  उस  के  ह... (ह  में  सूचता  एकन्न  की  ज़ा  रही
 है  झौर  मदन  पटल  पर  रख  डी  जायेी  t

 (थ)  सूचना  एकन्न  की  जा  रही  है  कौर  सदन-पटल
 पर  रख  दी  जायेगी  1

 =
 8913.  शी  दयाशाम  शाक्य  :  क्‍या  उप  प्रधान

 मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  जी०  टी  ०  इण्डस्ट्रीज  330  न्यू  मैरिन  लाइम्स
 उचानी,  बम्बई  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  में  कितने
 उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  का  भ्रलग  भलग,  भुगतान
 किया  गया  है  तथा  उस  पर  झायकर  की  कितनो  राशि
 बकाया  है,  भौर

 (ख)  इस  फर्म  के  निर्माण  से  धब  तक  इस  में  वर्षवार,
 कितनी  पूंजी  लगाई  गई  है  तथा  इस  के  कितने  भागीदार
 हैं  और  वे  प्रन्य  किन  किन  उद्योगो  तथा  व्यापार  में  सागीदार
 हैं  और  इन  में  उन  की  कितनी  पूँजी  लगी  है  श्रौर  उन॒  पर
 झायकर  की  कितनी  राशि  बकाया  है  ?

 जिस  मंत्रालय में  राज्य
 ह्

 शी  सतोश  श्रप्रब्राल):
 (क)  प्रायातकर्ताशो/र*  झो  से  वसूल  किए
 गए  सीमा  शुल्क  का  वर्षवार  कोई  रिकार्ड  नही  रखा  जाता
 है  ।  इसलिए  उल्लिखित  फर्म  ह्वारा  गत  तीन  वर्षों  में
 अदा  किये  गये  सीमा  शुल्क  की  रकम  से  सबधित  जानकारी
 शरकार  के  प्प्स  उपलब्ध  नही  है  t

 फर्म  द्वारा  यत  तीन  वर्षों  में  प्दा  किये  गये  उत्पादन
 शुरुक  की  रकम  तथा  फर्म  की  झोर  भायकर  की  बकाया
 रकम  के  ब्घे  में  भूलना  एंकन्न  को  जा  रही  है  और  सदन-
 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 (ख)  सूचना  एकक्ष  को  जा  रही  है  भौर  सदन-पटल
 प्र  रखा  टी  जायेगी

 od
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 qo  पी०  डा  एण्ड  ण्प्रो  प्रोडक्टस  लिसिटेड  हारा
 उत्पाद  शुल्क,  सोभा  शुरुक  को  भ्रदायती  झौर

 उनकी  ओर  शभ्रायकर  को  बकाया  राशि

 8914.  श्री  वयाराम  शाक्यः  क्या  उप  प्रधान
 बंती  तथा  वित्त  मत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि  :

 (क)  यू०  पी०  ट्री  एण्ड  एग्रो  प्रोडक्ट्स  लिमिटेड,
 झ्रधवानपुर,  जिला  मशदाबाद  पिन  सख्या  ai,  मुरादाबाद
 से  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्पाद  शुल्क  तथा  सीसा  शुल्क
 की  (पृथक  पृथक  )  कितनी  राशि  अदा  की  और  प्रायकर
 की  कितनी  राशि  बकाया  है,  और

 ख)  इस  फर्म  मे  ध्रारम्भ  से  झब  तक  बर्षबार  कितना
 निवेश  हुश्ना  है,  इस  के  भागीदार  कितने  है,  थे  श्रन्य  किन
 कित  ट््योगो  तथा  व्यापारो  में  भागीदार  हैं,  प्रत्येक  ने
 उन  में  कितना  कितना  निवेश  कर  रखा  है  और  उन  पर
 झायकर  की  कितनी  कितनी  राशि  बकाया  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ली  सतोश  श्रग्रवाल )
 (क)  प्रायातकर्ताशो/निययातकर्ताओो  से  वसूल  किये
 थमे  सीमा-शुल्क  का  वर्षवार  कोई  रिकार्ड  नही  या  जाता
 है  1  ४  तलिय  यू  ०  पी  ०  ट्री  एण्ड  ण्ग्ो  प्रोडक्ट्स  लिमिटेड
 हारा  गत  तीन  वर्षों  म ेश्रदा  किये  गये  सीसा  शुल्क  की  रकम
 से  संबंधित  जानकारी  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है।

 यू  पी  स्ट्रौ  एण्ड  एग्रो  प्राइक्ट्स  लि०  द्वारा  गत
 होन  वर्षों  के  दोरान  अदा  किये  गये  उत्पादन  शुल्क
 तथा  उस  की  शोर  भायकर  की,  बकाया  रकम  यदि  कोई  है,
 के  सबंध  मे  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  शौर  सदन-पटल पर
 पण्य  दी  जायेगी  ।

 ख)  सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है  भौर  सदन-पटल
 पर  रख  दी  जायेगी  V

 ewer  भारत  पेपर  सिह्स,  नई  दिल्‍ली  के  सम्बन्ध  में  ;
 जत्पादन  शुल्क  तथा  सोसा  शुरुक  की  झदायगी  झौर

 उसकी  झोर  झायकर  को  दकाया  राशि

 89i5.  शो  दयाराम  शाक्य  :  या  उप  प्रधान
 संतरी  लथा  जिस  मत्री  यह  बताने  की  कृया  करेगे  कि  :

 (क)  स्वतन्त्र  भारत  पेपर  मिल्स,  5/7,  देशबन्धुं
 गत्ता  रोड,  नई  दिल्‍ली  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  की  कितनी  राशि  का
 अलग  भलग  भुगतान  किया  गया  और  झायकर,  सीमा

 धौर  उत्पादन  शुल्क  की  कितनी  बकाया  राशि  उन
 को  नाम  है,  भोर

 (ख)  इस  फर्म  में  इस  के  निर्यात  से  श्रव  तक  वर्षबार
 कितनी  पूंजी  लगाई  भई  भौर  उस  में  कितने  भागीदार  हैं
 तथा  उन  अन्य  उद्योगों  भौर  ध्यवसायों  के  नाम  क्‍या  है,
 जिन  में  थे  भागीदार  हैं  भौर  उन  में  कितनी  राशि  लगी
 Q  ता  ह... ह  के  नाम  झायकर  की  बकाया  राशि  कितनी

 2
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 fare  सतालय में  राज्य  मंत्री
 ह

 सतीश  प्रप्रबल):
 (क)  झायातकर्ताओो/तिर्यातक  से  बसूल  किये
 गये  सीमा  शुल्क  का  वर्षवार  कोई  रिकाई  नही  रखा  जाता
 है  ।  इसलिये,  स्वतन्त्र  भारत  पेपर  मिल्स,  नई  दिल्‍ली
 द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  अदा  किये  गये  सीमा-शुल्क  की  रकम
 से  सबधित  जानकारी  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं
 है

 स्वतन्त्र  भारत  पेपर  मिल्स,  नई  दिल्‍ली  द्वारा  गत
 तीन  वर्षों  के  दौरान  दा  किये  गये  उत्पाद  शुल्क  तथा
 उस  की  झोर  झायकर  की  बकाया  राशि,  यदि  कोई  है,
 के  सबध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन-पटल  पर
 रख  दी  जायेगी  t

 (ख)  सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है  ब्रौर  सदन-पटल
 पर  रख  द  जायेगी  ॥

 खाद  तेलो  का  आयात

 8916.  श्री  धर्म  सिह  भाई  पटेल  क्या  वाणिज्य
 सथा  सागरिक  है।  और  सहकारिता  मत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेगें  कि

 (क)  वर्ष  1976-77,  977—78  और  ‘1978
 79  के  दौरान  प्रति  वर्ष  प्रत्येक  किस्म  के  कितने  मूल्य
 के  कितने  टन  खाद्य  तेलो  का  झायात  किया  गया;

 (ख)  कया  वर्ष  i979-80  में  भी  खाद्य  तेलो
 का  झयात  किया  जायेगा  शौर  यदि  हा,  तो  किस  किस
 किस्म  के  कितने  टन  झ्ौर  कितने  मूल्य  के  तेल  का  आयात
 किया  जायेगा;

 (ग)  खाद्य  तेलो  का आयात  कब  तक  किया  जायेगा;

 (घ)  वर्ष  1976-77,  1977-78 0R और  1978-
 79  के  दौरान  खाद्य  तेलो  के  आयात  पर  कितनी  विदेशी

 मा
 व्यय  की  गई  श्र  वर्ष  i979-80  के  दौरान

 नी  विदेशी  मुद्दा  व्यय  की  जायेगी,  शौर

 (2)  देश खाद्य  तेलो  में  कब  तक  झौर  किस  प्रकार  से
 झात्मनिभरता  प्राप्त  करेगा  और  कया  हस  बारे  में  कोई
 योजना  तैयार  की  गयी  है  प्रथवा  की  जानी  है  भौर  यदि  हां,

 री
 कब  तैयार  की  जांयगी  भ्ौर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य,  नागरिक  क्ति  ौर  सहकारिता  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  थी  कृष्ण  कुमार  गोयल)  :  (क)  एक
 विवरण  सलग्न  है  v

 (ख)  जी  हां।  वर्ष  .979-s0  के  दौरान  झायात
 किये  जाने  वाले  खाद्य  तेलो  की  किस्म  व  मात्रा  का  निर्धारण
 समय  समय  पर  विभिन्न  सगत  बातो,  जिन  में  तेलों  की  माँग

 ्
 द द

 1  ड्  ि  ४1  " बाजा  में  बल  शामिल
 में  किया  जायेगा  ।  ial
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 (ग)  देश  में  खाद्य  तेलों  को  माग  व  पूर्ति  का वतमान
 धन्तर  झायात  द्वारा  पूरा  किया  जा  रहा  है।  यद्यपि
 सरकार  इन  तेलो  में  आत्मानर्भरता  प्राप्त  करते  के  लिये
 विभिश्न  प्रयत्न  कर  रही  है,  फिर  भी  इसमे  समय  लगेगा
 शौर  जिसके  दौरान  इनका  भ्रायात  करना  जारी  रह
 सकता  है  ।

 (प)  यह  सलग्न  विवरण  मे  दिया  गया  है  *

 (5)  देश  को  खाद्य  तेलो  में  झात्मनिर्भर  बनाने  की
 दप्टि  से  सरकार  द्वारा  दश  में  तिलहनो  का  उत्पादन
 बढान  के  नये  किये  गये  महत्वपूर्ण  उपाय  सक्षेप  मे  नीचे
 दिय  गये  है

 (a)  सुधरी  टैक्नानाजी  का  तेजी  स॑  प्रसार  करक
 सिखित  और  ब्रशिजित  दानो  क्षेत्रा  मे  प्रति  हैक्टेयर  उत्पा-
 दकता  बढ़ाना

 (2)  भिचित  फसलों  &  अन्तर्गत  क्षेत्र  बढाना,
 जिस  मे  लिये  नई  सिचाई  परियोजनाओं  के  कमाइ
 के  अन्तात  की  सभाव्यताओं  वा  उपयोग  करना,

 (3)  अल्पावधि  किस्मा  के  अन्तत  ग्रन्तरवर्ती
 सभा  मिश्रित  फमने  उगाकर  क्षेत्र  बढ़ाता,
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 (4)  प्रमाणित  बीजो  की  सलाई  बढ़ाकर  बीज
 उत्पादन  कार्यक्रम  को  मजबूत  करना,

 (5)  पौध  सरक्षण  उपायो  के  स्तगंत  भ्रधिक  क्षेत्र
 लाना,  जिसमें  एक  दूसरे  से  सटे  क्षेत्रों  मे ंबोये  तिलहमी
 पर  जहा-कटी  सभव  हो,  हवाई  जहाज  से  छिश्काव
 करना,

 (6)  समर्थन  मलय  निर्धारित  करना  और  खरीद
 कार्य  करना,

 (7)  प्रमाणीकत  बीजों  की  लागत  और  1 ह
 सरक्षण  उपायो  के  लिये  आधिक  सहायता  देना  ,

 (8)  भनुसन्धान  कार्यों  मे  तेजी  लाना,

 (9)  सूर्यमुखी  झौर  सोयाबीन  जैसे  भ्रपरम्परागत
 तिलहनो  के  भन्तमेत  क्षेत्र  बढ़ाना  ।

 ऊपर  दिये  गये  उपायो  को  प्रपनाने  के  परिणामस्वरूप
 प्रमुख  तिलहनो  का  उत्पादन  1976-778 के  7834.2
 हजार  मीटरी  टन  से  बठकर  977-78  में  8932.  6
 हजार  मीटरी  टन  हो  गया  ।  बर्ष  978-79  के  दौरान
 तिलहनो  का  वास्तविक  उत्पादन  977-78  से  भी
 अधिक  होने  की  आशा  है  |

 विवरण

 मूल्य---करोड  रुपयो  में
 मात्ना--मीटरी  ठनो  में

 जम  खाद्य  तेलो  की  1976-77  1977-78  1978-79  (जनवरी  )
 म०  किस्म  979  तक)

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 .  सोयाबीन  का  तेल  87,959  5I6  3,45,795  96  60  441,463,  [238  I8

 2  सूरजमूखी  का  हेल |  |  28,597,  7  99

 3  रेपसौड  तेल  22,294  11  09  3,86,135  228  04  1,41,816  90.08
 (विभिन्न  किस्मों का)  (६

 4  ताड  का  तेल  39 971  7  45  4,60,075  27  50  1,26  209  65  32

 5  झन्य  तेल  ‘18,457  20  द्1  63,963  49  57  ~—-:,34,075  79  02

 टिप्पणी  --कर्ष  i978-79  के  आंकड़े  भनन्तिम  हैं
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 ढीअस  झायल  इजत  के  फालतू  बुरों  पर
 उत्पादज़  गुल्क

 8917.  आओ  धर्म  भाई  पटेल  :  क्‍या
 म  धान  मंत्री  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  गुजरात  के
 सतैराष्ट्र  प्रदेश  मे ंराजकोट  इजीनियरिग  एसोसिएशन,
 राजकोट  ने  बजट  में  0  अश्व-छक्ति  वाले  डीजल
 प्रायल-इजन  के  फालतू  पुर्जों  पर  ल़याये  गये
 उत्पादत  शुल्क  को  वापिस  लेने  के  लिये  5  मार्च,
 l979  को  उसको  एक  शार  और  एक  प्रम्यात्रेदन

 भी  भेजा  था  ,

 (ख)  यदि  हवा,  ती  क्र  का  ब्यौरा  क्‍या
 है  शौर  इसमें  क्या  मांगे  की  गई  |  ,

 (ि
 0

 उसक
 वाले  ढोज़ल  भायल इजन  के  फालतू  पर  उत्पादन  शुल्क  लगाने

 के  क्या  कारण  है  जबकि  .0  आख़-म्रक्तित  वाले

 =
 आयल  इजन  पर  ऐसा  कोई  धुल्क  चढ़ी  है.  ,

 भार

 (घ)  .0  प्रश्ब-शक्ति  वाले  डोजल  झायल
 इजन  के  फालतू  पुर्जों  पर  लगाये  गये  उत्पादन
 शुल्क  को  कब  तक  वापिस  ले  लिया  जायेगा  ?

 बित  भत्रालय  में  राज्य  मलो  (कली  सतोश
 श्रम्नबाल )  (क)  जी,  हा  ।

 (ख)  तार  का  पूरा  मजमून  नीचे  उद्धृत  है
 “टैरिफ  मंद  68  के  डीजल  इजिन  के  पुर्जों

 के  i5  लाख  रुपयें  मात्र  बी  बजाय  30
 लाख  रुपये  तक  मे  -पण्यावर्त  पर  केन्द्रीय
 उत्पादन  शल्क  से  छूट  प्रदान  करे  ve

 (ग)  भर  (घ)  वर्ष  979  के  बजट  प्रस्तावों
 के  भ्रग  के  रूप  में  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  टैरिफ
 की  मंद  68  8  भ्रन्तर्गत  आने  वाले  डोजल  इजिनों
 के  पुर्जों  पर  उपलब्ध  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  से
 छट  की  समीक्षा  गी  गयी  थी  भौर  वह  i-  +-79
 से  वापिस  लें  ली  गयी  ।  यह  कायंवाही  इस  छूट
 के  प्रधान  निर्माता-हिताधिकारियो  का  तथा  केन्द्रीय
 उत्पादन  शल्क  टैरिफ  की  मद  स0  ७8  के  सम्बन्ध
 में  प्रस्तावित  भ्रन्य  परिवर्तनों  को  ध्यान  में  रखते

 हू
 की  गयी  थी  परिणामत  ,  ऐसे  पुजो  पर

 च्द्ीम  उत्पादन  टैरिफ  की  भद  68  के
 अन्तरोत  उपलब्ध  छूटो  के  अधीन  रहते
 हुए  मुल्यानुसार  8  प्रतिशत  की  दर  से  शुल्क
 लगेगा  ।  इन  छूटो  में,  झन्‍्य  बातो  के  साथ-साथ,
 लघु  एको  द्वारा  जिनकी,  केंद्रीय  उत्पादन  शुल्क
 की  मंद  68  के  झन्तमत  झाने  वाले  माल  की  घरेलू
 उप्रश्नोग  के  लिये  वर्ष  ‘1978-79  में  निकासिया
 30  लाख  रुपये  से  भ्रधिक  नहीं  थी  ।  निर्मित

 डीजल  इजन  के  पुर्जों  के  लिये  एक  वित्त  वर्ष  में
 25  लाख  श्पये  तक  की  निकासी  की  सीमा  तक

 झाघारित  पूरी  छट  शामिल  है,  ऐसे  एक्को
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 ois  लाख  रुपये  से  30  लाख  पये  के  बीच
 की  निकासी  के  लिए  मूल्यानुसार  4  प्रतिशत  की
 दर  से  रियायती  शुल्क  लगता  है।  इसलिए,  ढोजल
 इजिन  के  पुजों  पर  शुल्क  की  पूरी  दर  केवल  उन
 निर्माताओं  द्वारा  देय  होगी,  जितकी  एक  वित्त
 वर्ष  में  निकासिया  30  लाख  रुपये  से  प्रधिक  की
 हो  ।  इसके  अतिरिक्त,  इस  मंद  के  झननगेत  झदा
 किये  गये  शुल्क  का  समायोजन  उस  स्थिति  में
 उपलब्ध  हैं  जब  इस  मद  के  अन्तर्गत  झानें  वाले
 माल  का  हस्तेमाल  उत्पादन  शुल्क  लगने  योग्य
 साल  के  उत्पादन  सें  किया  जाता  है  0  भश्व-
 शक्ति  से  कम  के  डीजल  इजिनो  के  सब्रंध  से
 उन  पर  पूरी  छुट  है  कय्रोकि  इत  इजिनों  का  इस्ते-
 माल  प्राम  हौर  पर  कृषि  प्रयांजनो  fem
 किया  जाता  है

 Central  Excise  Arrear,

 89]9  SHRI  MANORANJAN
 BHAKTA  Will  the  DBPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF  FIN-
 ANCE  be  pleased  to  state,

 (a)  what  .  the  total  amount  of
 Central  Excise  arrears  throughout  the
 country,  State/Union  Territory-wise;

 (9)  what  i5  the  total  amount  in
 arrears  for  more  than  five  years  and
 reasons  for  non-recovery,  and

 (९)  the  total  number  of  litigations
 pending  and  how  Government  pro-
 po  6  to  expedite  the  proceedings?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  to  (¢)  In-
 formation  is  being  collected  and  will
 he  laid  on  the  table  of  the  House

 Tapable  plants  of  rubber  in  Andaman
 and  Nicobar  Islands

 8५20  SHRI  MANORANJAN  BHAK-
 TA:  Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AN  D  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government
 to  examine  the  whole  issue  why  the
 entire  area  of  tapable  plants  of  rub-
 ber  in  Andaman  and  Nicobar  Islands
 was  not  tapped  and  shall  take  appro-
 vriate  early  action,  and

 (b)  if  so,  when?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHR]  KRISHNA  KUMAR  GOYAL):
 (a)  and  (b).  No  enquiry  is  proposed
 to  be  made  at  the  moment.

 Mature  rubber  trees  in  Andaman
 and  Nicobar  Islands  are  in  Rubber
 Research-cum-Development  Station
 Andamans,  and  Katchal  Rubber  Plan-
 tation  Project,  Nicobars.  In  Rubber
 Research-cum-Development  Station
 Andamans,  rubber  trees  in  a  total  ex-
 tent  of  62  hectares  have  become
 tappable  out  of  which  trees  in  about
 80  hectares  have  now  been  brought
 under  tapping  The  remaining  trees
 are  being  progressively  brought  under
 tapping.  It  is  proposed  to  bring  all
 tappable  trees  under  tapping  within
 the  next  one  year.  In  Katchal  Rubber
 Flantation  Project,  Nuicobars,  the  ex-
 tent  of  tappable  area  is  358  hectares
 und  out  of  this  230  hectares  are  now
 undey  tapping  It  38  proposed  to  bring
 the  remaining  areas  under  tapping
 within  the  next  one  year.

 Increase  in  Money  Circulation

 8921,  SHRI  छू.  PRADHANI:  Wil]  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleused
 to  state:

 (a)  whether  there  has  been  any
 increase  jin  the  circulation  of  money
 during  the  last  two  years;  and

 (b)  if  so,  to  what  extent,  ang  the
 present  quantity  of  currency  in  cir-
 culation  vis-a-vis  velocity?

 Scheme  Expenditure

 178

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  and  (b).
 Yes,  Sir,  Money  supply  with  the  pub-
 lie  (on  last  Friday  basis)  increased  by
 Rs.  2772  crores  or  i7.8  per  cent  in
 1977-78  and  Rs.  3329  crores  or  |8.!  per
 cent  (provisional)  in  1978-79.  The
 quantity  of  currency  with  the  public
 as  on  March  30,  979  stood  at  Rs.  094
 crores  (provisiona?).  The  average  in-
 come  velocity  of  money  worked  out  to
 488  in  ‘1977-78.

 Aja  given  to  Gujarat  Government  for
 Development  of  Tourism  duting  ‘ast

 three  years
 3922.  SHRI  AMARSINH  V.  RATH-

 AWA:  Will  the  Minister  of  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  vieased  to
 state:

 (a)  the  aid  given  to  the  Gujarat
 State  by  the  Central  Government  for
 the  development  of  tourism  in  Guja-
 rat  State  during  the  last  three  years,
 year-wise;  and

 (b)  the  amount  of  aid  utilised  dur-
 ing  that  period  and  the  details  of  the
 project  on  which  spent?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHO-
 TTAM  KAUSHIK):  (a)  and  (b).  The
 development  of  tourism  is  taken  up
 either  m  the  Centra}  Sector  or  the
 State  Sector  and  as  such  no  aid  is
 giver  to  any  State.  The  following  tou-
 tism  schemes  were  taken  up  in  Gujarat
 in  the  Central  Sector  during  the  last
 three  years:-—

 y

 Remarks
 (Rs,  in  lakhs)

 3970-77
 t,  Forest  Lodge  at  Sasangir——furnish-

 ing  and  eqwpping.

 7  Ta  nist,  Bung  iow  at  Porbander  or40  The  scheme  completed  at  a  cost  of  Rs.  :0°93
 lakhs.



 Scheme  Expenditure  Remarks
 (Rs.  in  lakhs)

 3.  Grant-in-aid  to  the  State  Govern-  o-i2  Towards  salaries  of  Warden  and  Asst
 ment.

 1977-78

 te  Forest  Lodge  at  Sasangir  (furnish-
 ing  and  equipping).

 a  Grant-in-aid  4  हर

 1978-79,

 I.  2  mini-buses  stationed  at  Sasangir
 Game  anctuary.

 2.  Grant-in-aid  7

 Warden  of  the  Youth  Hostel  constructe
 by  Central  Department  of  Tourism  at.
 Gandhinagar.

 6°59  The  scheme  Completed  at  a  cost  of  Rs.  3°i!|
 lakhs  (civil  work)  and  Rs.  8-52

 lakhs} for  equipping  and  furnishing.

 Towards  salaries  of  Warden  and  Asstt,
 Warden  of  the  Youth  Hostel  constructed!
 by  Central  Department  of  Tourism  at
 Gandhinagar.

 2  mini-buses  were  given  to  the  State  Govern4
 ment  to  be  stationed  at  the  sanctuary  to

 enable  visitors  to  view  wild  life.

 Towards  salaries  of  Warden  and  _  Asstt
 Warden  of  the  Youth  Hostel  constructed  |
 at  Gandhinagar.

 o  72

 Cut  in  fuel  quota  for  International
 Flights

 8923.  SHRI  SURENDRA  BIKRAM:

 SHRI  RAM  SAGAR;

 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  fuel
 quota  for  International  flights  has
 been  cut  by  the  Government  of  India;

 (b)  if  so,  what  repercussions  it  has
 on  the  International  flights  and  does
 it  not  harm  the  national  interests;  and

 (c)  in  this  process  how  much  fuel
 in  litres  will  be  saved  every  month
 and  how  much  revenue  losses.  the
 Government  will  suffer  due  to  this
 fuel  cut?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHO-
 TTAM  KAUSHIK):  (a)  to  (c).  The
 information  is  being  collected  and  will

 be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Price  difference  in  National  Rubber
 produced  in  India  and  Imported

 Rubber

 8924,  SHR]  SURENDRA  BIKRAM
 Will  the  Ministar  of  COMMERCE
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA:
 TION  be  pleased  to  state  the  price
 differences  in  nationa)  rubber  (pre
 duced  in  India)  and  imported  rubbel
 in  respect  of  natural  and  synthetics
 rubbers?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THI
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  KRISHNA  KUMAR  GOYAL).

 Natural  Rubber  :

 (Fig.  in  Rs./tonne)

 Grade  Price  of  indigenou
 rubber  in

 Kottayam  market
 in  March,  3979

 RMA.  I  10287"  50
 RMA.  II  I0200:  00
 RMA.  III  I0000°  00
 RMA.  IV.  9844"  00
 RMA.  V  Q712°  50
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 Fig.  in  Rs,  tonne

 Grade  Selling  price  of
 Rubberimported
 during  February/
 March,  1979,

 RSs  GTR  430800  00

 RSS.  ILN/SMR-0  10600"  00

 RSS.  IV/SMR-20  30400°  00

 Latex  607  centri-
 Booo:  00 fuged

 Synthetic  Rubber  :

 (Fig.  in  Rs./Kg.)

 Grade  Current  price  of
 indigenous  synthe- tic  rubber  Ex-
 Bareilly  excluding excise  duty

 Ss.  ‘igjoz  9.30

 $.  A712  +  8-80

 8  3958  (8)  74°50

 S.  4958  (G)  75°00

 Chomaprene

 (Mitrile  Rubber)  39°70  2d  70

 PBR  manufactured  B55,  (Ex-Baroda)
 by  Mis.  Petro-

 chemicals  Corpora- tion  Ltd.,  Baroda

 The  specific  price  at  which  imported
 Synthetic  rubber  is  sold  is  not  avail-

 ,  able.  The  average  cif  price  of  syn-
 thetic  rubber  imported  during  April-
 July  978  was  Rs,  .05  per  kg.

 Written  Answers  VAISAKHA  7,  90l  (SAKA)  Written  Answers  १82

 Rectifications  of  defects  in  IA’  Flights

 8925.  SHRI  C,  छू.  CHANDRAPPAN:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  attention  of  Gov-
 ernment  has  been  drawn  to  some  of
 the  serious  happenings  in  the  JAC
 which  have  caused  great  concern  such
 as  (l)  an  Air  Bus  while  airborne  has
 Jost  some  of  its  parts  near  Delhi  and
 passengers  had  suffocation  bef6re  the
 plane  managed  to  land,  (2)  an  air-
 craft  lands  at  Delhi  Airport  in  a  run-
 way  which  was  stacked  with  grass,  (3)
 most  of  the  IAC  flights  are  delayed,
 (4)  large  number  of  commercial  pilots
 remain  unemployed  while  IAC  has
 scarcity  of  pilots;

 (b)  what  are  details  of  these  and
 reasons  behind  those;  and

 (c)  what  steps  were  taken  to  rectify
 them?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHO-
 TTAM  KAUSHIK):  (a)  Government
 is  aware  of  the  incidents  mentioned  at
 (1)  and  (2)  as  also  of  the  delay  to
 Indian  Airlines  flights  mentioned  at
 (3).  Regarding  (4),  there  is  no  scar-
 city  of  Pilots  in  Indian  Airlines.

 (b)  and  (c),  The  requisite  informa-
 tion  is  given  below:

 (l)  The  Airbus  aircraft  on  flight
 IC—40  of  23rd  March,  979  made  a
 precautionary  landing  at  Delhi  because
 of  pressurisation  failure  due  to  im-
 proper  fitment  of  an  access  panel.  The
 provision  of  automatic  oxygen  sup-
 ply  facility  worked  satisfactorily  to
 alleviate  passenger  discomfort.  Neces-
 sary  action  is  being  taken  by  Indian
 Airlines  to  avoid  such  incidents  in
 future.

 (2)  Indian  Airlines  flight  IC—406  of
 11th  March,  979  landed  on  Runway  28
 of  Palam  and  was  cleared  by  Air  Tra-
 ffic  Control  to  taxi  to  the  terminal  along
 Runway  09  before  parking  at  Bay  10.
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 While  proceeding  along  Runway  09,  the
 Commander  of  the  flight  found  Runway
 09  strewn  with  dry  grass  and  was  ob-
 liged  to  stop  the  aircraft.  He  had  no
 space  to  turn  the  aircraft  around  nor
 could  be  proceed  further  ahead  in  view
 of  the  hazard  of  the  engine  being  in-
 gested  by  the  inflammable  grass.  After
 sometime,  it  was  possible  to  deplane
 the  passengers  at  the  runway  ‘itself.
 There  was  no  safety  hazard  to  the
 passengers,  Steps  have  been  taken  to
 ensure  better  coordination  i;  the
 working  of  the  operating  department.

 (3)  The  overall  on  time  performance
 during  the  month  of  January,  Febru-
 ary  and  March,  l979  was  34°74  per

 various  reasons  including  inclement
 weather.  All  controilable  delays  are
 regularly  reviewed  for  remedial  action.
 It  is  the  constant  endeavour  of  the
 Corporation  to  minimise  delays  while
 ensuring  the  highest  standards  of  flight
 safety.

 Machinery  to  check  increase  in  prices
 by  Wholesaler,  and  Retailers  before

 ,
 and  after  presentation  of  Budget

 by  NERS  hese  et
 8926.  SHRIMATI  MOHSINA  KID-

 WAI:  Will  the  DEPUTY  PRIME  MIN-
 ISTER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  have

 any  machinery  to  see  that  before  and
 after  the  presentation  of  annual  bud-

 gets,  the  wholesalers  and  the  retailers
 do  not  increase  the  prices  arbitrarily
 or  put  the  goods  under-ground;

 “(b)  if  $0)  the  details  of  the  working
 of  such  a  machinery;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  not  hav-

 ing  one  in  the  interest  of  the  common
 man?

 ae

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL).  (a)  ie  fod,  Shae

 tutory  powers  are  available  to  the

 Government  to  check  hoarding  and
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 profiteering  and  to  protect  the  consu-
 mer  against  exploitation.  Thus,  reces'
 Sary  powers,  under  the  Essential  Com:
 modities  Act,  have  been  delegated  to
 the  State  Governments  to  deal  with  a
 situation  of  undue  price  rise.  The  in-
 terests  of  the  consumer  are  also  pro-
 tected  under  the  Standards  of  Weights
 &  Measures  (Packageq  Commodities)
 Ruies,  1977,  whereby  the  retail  pric?
 and  the  month  and  year  of  manutac-
 ture  are,  in  the  case  of  packaged  com:
 modities,  required  to  be  marked  on  the
 container,

 In  addition,  the  Department  of  Civil
 Supplies  &  Cooperation  is  entrusted
 with  the  responsibility  of  monitoring
 the  supply  and  prices  of  a  number  0
 essential  commodities.  That  Depart-
 ment  takes  suitable  action,  in  coopera-
 tion  with  State  Governments  aad  pro-
 ducers,  to  meet  local  shortages  so  that
 no  undue  rise  in  prices  may  result.

 Air  connection  for  Malabar  Region  in
 Kerala  State

 8927.  SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  Kerala  has  a  lot  of  tourist  poten-
 tials,  if  properly  developed  and  ex-

 ploited;

 (b)  if  so,  whether  Government  have
 made  any  study  in  this  regard  0०
 Kerala  Government  submitted  any.
 scheme  in  this  regard;  if  so,  details
 thereof;

 (c)  whether  Government  are  aware
 that  whole  of  Malabar  region  in
 Kerala  is  denied  any  air  connection
 because  of  the  failure  of  constructing
 airport  at  Calicut  which  hampers  pro-
 motion  of  tourism  development  in  the
 Northern  half  of  Kerala;

 (d)  if  so,  how  Government  propose
 to  cume  over  this  situation;

 (e)  whether  Government  agree
 with  the  nroposal  of  Kerala  Govern-
 ment  tn  set  up  a  new  airways  con-

 necting  district  headquarters  in
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 Kerala,  which  besides  helping  tourism
 would  spurt  in  thé  economty  of  the
 region;  and

 (f)  if  not,  whether  Government
 will  take  steps  to  connect  these  re-
 gions  by  air  when  the  proposed  third
 air  lines  comes  into  being  a’nd  if  so,
 when  is  it  jikely  to  materialise?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  EURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  ata  (b).
 The  Government  is  aware  of  the  tre-
 mendous  potential  Kerala  holds  for
 tourism  development.  While  no  com-
 prehensive  study  on  tourism  develop-
 ment  m  Kerala  has  been  made  by  the
 Central  Department  of  Tourism  o2
 received  from  the  Kerala  Government,
 Central  Department  of  Tourism  tcok
 up  the  development  of  Kovalam  as  an
 international  beach  resort  in  the  Fourta
 Five  Year  Plan.  The  capital  expendi-
 ture  incurred  to  date  on  this  scheme
 by  the  Department  and  I7.D.c_  is
 Rs  263.i4  lakhs.

 In  earlier  Plans  the  Central  Depart-
 ment  of  Tourism  incurred  an  expendi-
 ture  of  Rs.  5.43  lakhs  on  the  improve-
 ments  and  expansion  of  existing  faci-
 lities  at  Trivandrum.  Cochin,  Thek-
 kedy,  Kanya  Kumari  and  Cheruthu-
 ruthy,  construction  of  a  Youth  Hostel
 at  Trivandrum  and  provision  of  motor
 launches  for  viewing  wild  life  st  Peri-
 yar  Wildlife  sanctuary  and  for  cruis-
 ing  on  the  back-waters  at  Cochin.

 In  the  Tourism  Ministers  Conference
 held  in  November  978  for  suggesting
 two  centres/schemes  that  could  be
 taken  up  for  development  in  the  Cen-
 tral  Sector,  the  Minister  of  Tourism
 Kerala  suggested  following  schemes  (o
 be  taken  up  in  the  Central  sector:

 4)  Development  of  back-waters  in
 Kerala  for  cruising.

 (ii)  Construction  of  a  hotel  at
 Trivandrum  (3-star  category).

 (iii)  Safari  Park  in  the  forest  area
 Surrounding  Neyyar  Dam  near  Tri-
 vandrum.,

 The  avvuve  schemes  will  be  consider-
 ed  for  implementation  depentiing  upon
 the  ressu:ces  made  available  and  mnter-
 Se  pr.  rities.

 (c)  and  (d).  A  site  for  the  construc-
 tion  of  an  airstrip  at  Katipur  near
 Calicut  has  been  acquireq  and@  fenced
 by  the  Civil  Aviation  Department  at  a
 total  cost  of  Rs.  a  lakhs.  he  State
 Government  has  constructed  approach
 roads  tu  the  proposed  site  at  a  cost  of
 Rs.  I5  lakhs.  Plans  and  estimates  for
 construction  of  an  aerodrome  idr  STOL
 operations.  at  an  estimated  cost  cf  Rs.
 58.39  lakhs  have  been  prepared  by  the
 Director  General  of  Civil  Aviation  for
 submission  to  Government  for  financial
 sanction.

 (९)  and  (f).  There  is  no  proposal  un-
 der  consideration  of  the  Government
 for  connecting  district  headquarters  by
 air  services.

 Import  of  Capital  goods,  equip-
 ment  and  raw  materials  fer  Film

 Processing  Laboratotfes

 8928.  DR  VASANT  KUMAR  PAN-
 DIT:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE.  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Films  Division  is  the  main  Authority
 to  recommend  applications  for  import
 of  Capital  goods,  equipment,  spares
 and  raw  materials  anq  Chemicals  for
 Film  Processing  Laboratories;

 (9)  how  many  applications  from
 film  processing  laboratories  are  pend-
 ing  sanction  of  Films  Division  as  on
 3lst  December,  1978;

 (c)  how  many  applications  are  pend-
 ing  over  a  period  of  six  months  and
 for  what  reasons;
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 (a)  whether  the  Joint  Chief  Con-
 troller  of  Imports  and  Expoits  has
 authorised  to  clear  these  licences,  if
 so.  with  what  results;  and

 (e)  what  steps  have  Government
 taken  to  solve  the  acute  shortage  of
 CDIII  a  chemical  required  to  process
 cold  negatives  due  to  which  a  new
 crisis  has  developed?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  Films  Divi-
 sion  of  the  Ministry  of  Information  and
 Broadcasting  was  designated  .s  the
 Sponsoring  Authority  for  import  of
 cinematographic/studio  equipment  in
 the  Import  Pohcy,  1978-79.  The  policy
 was  later  amended  on  27th  Nov.  i978
 assigning  this  work  to  the  State  Direc-
 tors  of  Industry;  from  the  same  date,
 the  State  Directors  of  Industry  were
 also  specifically  designated  as  sr  nsor-
 by  the  Department  and  LT.D.C.  is
 cessing  laboratories.

 (by  Two.

 (c)  Only  seven  applications  are  pend-
 mg  in  the  licensing  offices  for  over  six
 months,  for  want  of  recommendations
 of  the  Min.  of  Information  &  3road-
 casting  in  respect  of  one  application
 and  that  of  State  Director  of  Industries
 and/or  Director  General  of  Technical
 Development  in  respect  of  three  other
 applications.  The  processing  of  the
 remaining  three  applications  has  been
 comleted  and  these  will  be  ‘nalised
 shartly.

 (d)  Apphcations  received  by  the
 Licensing  Authorities  through  the
 Sponsoring  Authorities  concerne?  are
 Jisposed  of  in  accordance  wit  the

 policy  laid  down.

 (6)  Dmport  licences  for  a  total  value
 of  Rs,-2  lakhs  have  been  issie:  for
 import  and  distribution  of  this  m>oria]
 to  Actual  Users.
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 Exhibition  of  Indian  Engineering
 Works  in  Jakarta  in  Indonesia

 8929.  DR,  VASANT  KUMAR
 PANDIT:

 SHR]  PABITRA  MOHAN
 PRADHAN:

 Will  the  Mumister  of  COMMERCE,
 CIviL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Engineering  Export
 Promotion  Council  of  India  had  orga-
 nised  “Indee  79”  International  exhi-
 bition  at  Jakarta;

 (b)  if  so,  how  many  industries  parti-
 cipated  and  what  was  the  projection
 programme  of  the  Industries  Depart-
 ment  in  that  exhibition;  and

 (c)  how  much  worth  of  export
 orders  were  booked  and  how  much
 of  it  was  “new”  export  business?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHR  ARIF  BEG):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  234  participants  including  77
 Indian  Joint  Ventures  from  ASEAN
 countries  took  part  in  the  Exhibition.
 The  arrangement  of  stall  was  made
 according  to  the  following  classifica-  7 tion:

 (a)  Capital  equipment
 (b)  Consultancy  services
 (c)  Electronics
 (d)  Light  Engineering
 (e)  Textile  machinery
 (f)  Transportation  equipment,  au-

 tomobiles  and  ancillaries,
 (g)  Export  Houses
 (h)  Other  industries  and

 services.
 export

 (c)  Export  orders  worth  US  $  5
 million  were  booked  on  the  subject which  were  all  new,

 \
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 Recession  Ridden  Diamong  Industry

 8930.  SHRI  M.  V.  CHANDRA-
 SHEKHARA  MURTHY:

 SHR]  NIHAR  LASKAR:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  attempts  are  being
 made  by  Government  to  review  the
 recession  ridden  diamond  Industry;

 (b)  if  so,  the  details  of  the  steps
 being  taken  in  this  regard;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that
 this  industry  is  still  holding  an  unsold
 stock  of  finished  diamonds  valued  at
 Rs.  20  crores;

 (d)  whether  the  diamond  exports
 have  been  steadily  falling  since  De-
 cember  978  and  the  flow  of  roughs
 is  continuing  without  any  break;  and

 (e)  if  so,  whether  this  is  posing  a
 serious  financia]  problem  to  the  in-
 dustry?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  to  (e).  Accord-
 ing  to  information  furnished  by  the
 Gem  and  Jewellery  Export  Promotion
 Council  exports  of  diamonds  during

 eames
 to  March,  979  were  as  fol-

 0५98  :

 January  79  Rs.  68.00  crores
 February  79  Rs.  50.55  crores
 March  79  Rs,  55.46  crores

 These  exports  were  much  higher
 than  the  exports  effecteg  in  the  res-
 bective  months  of  1978,

 Exports  of  diamonds  for  the  year
 1978-79,  as  per  provisionai  estimates  of
 the  Council  are  of  the  order  of  RS,  695
 Crores  as  against  exports  of  Rs.  5i6
 crores  effected  in  ‘1977-78,  Government
 however,  are  aware  of  a  recent  slug-
 ishness  in  the  diamond  export  trade
 88  result  of  recessionary  conditions in  international  markets.  The  situa-
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 tion  is  being  closelly  watched  and  re-
 viewed  in  consultation  with  the  Gem
 and  Jewellery  EPC.

 Expenditure  incurred  by  Oriental
 Management  on  Building  Furniture

 893l.  SHRI  MAH]  LAL;  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  ypieased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  q  fact  that  the
 Board  of  Oriental  Fire  and  General
 Insurance  Company  appointed  a  Two-
 men  Committee  consisting  Shrj  K.  8.
 Shenoy,  Managing  Director  of  CIC.
 and  Shri  P.  com  Shekher,  Director  of
 Oriental  &  General  Insurance  Com-
 pany  to  look  into  the  exorbitent  ex-
 penditure  incurred  by  Oriental
 Management  on  building  furniture
 and  other  such  items;

 (b)  if  so,  whether  the  Committee
 hag  submitted  its  report;  and

 (c)  if  so,  the  detail,  thereof  and
 whether  the  same  will  be  placed  on
 the  Table  of  the  House?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  A  Commit-
 tee  was  constituted  by  the  Oriental
 Fire  &  General  Insurance  Co.  Ltd.  to
 enquire  into  the  expenditure  on  a
 Guest  House  and  Residential  premises
 of  its  two  senior  Executives.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  The  details  of  that  report.  as
 well  as  of  the  follow-up  action,  if  any.
 in  this  behalf  would  be  known,  only
 after  the  report  has  been  duly  cunsi-
 dered  py  the  Board  of  Directors  of  the
 Insurance  Company.
 Payment  of  Bonus  to  Railways,  P  &  T
 and  Public  Undertakings  Employees

 8932.  SHRI  CHITTA  BASU:
 SHRI  HALIMUDDIN  AHMED:
 DR.  RAMJI  SINGH:

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  the  Group  of  Ministers
 Report  on  the  payment  of  Bonus  to
 the  Railways,  P.  &  T  and  Public
 Undertakings  employees  including
 the  Departmenta)  ones  is  now  resting
 with  the  Finance  Department;

 .  )  if  so,  whether  any  final  de-
 Cision  Wag  sinte  been  arrived  at;  and

 (cy  if  not,  the  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL)  (a)  to  (c)  The
 Government  have  appointed  a  Group
 of  Muttisters  comprising  Dy  Prime
 Minister  (Finance),  Home  Minister.
 Labour  Minister,  Minister  of  Industry
 and  Minister  of  Petroleum,  Chemicals
 &  Fertilizers,  to  consider  the  recom-
 mendations  contained  in  the  Report  of
 fhe  Study  Group  on  Wages,  Income  &
 Prices  This  Report  contains  recom-
 mendation  on  extertsion  of  bonus  to
 new  areas  vide  paras  85  and  86  of
 the  Report.  which  are  reproduced  he-
 low  :—

 B15  Logically,  bonus  relateq  to
 profit,  ef  the  kind  which  hag  pre-
 vailed  in  India  for  a  long  time  now.
 is  suttable  only  in  industries  produc-
 ing  for  the  market  in  reasonably
 competitive  conditions.  It  :s  not  suit-
 able  in  the  case  of  oganised  activi-
 ties,  industrial  or  other,  where  che
 profit  motive  does  not  operate  af  all
 or  where  the  profits  are  induced,  in-
 fluenced  or  otherwise  affected  by
 public  policy  and  largely  used  for
 the  community  welfare  Thus  it  is
 unsuitable  in  government  services
 and  similar  activities,  including  the
 Railways,  Posts  and  Telegraphs,  and
 public  utilities,  financial  and  other
 mstitntions

 8.46  On  this  reasoning,  there  can
 be  no  question  of  extending  the  sys-
 tem  of  bonus  related  to  profit  to  new
 areas.  Further,  where  the  bonus
 system  prevails  in  unsuitable  azeas,
 it  should  be  phased  out,  if  necessary,
 by  replacing  it  with  other  payments
 related  to  more  Suitable  measures  of
 perfo.mance.”
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 2  The  above  recommendations  of
 Bhoothahngam  Study  Group  are  still
 under  the  consideration  of  the  Group
 of  Ministers  and  no  decision  has  yet
 been  taken  The  Report  has  raised
 certain  basic  issues  of  policy  and  it  is
 difficult  to  say  at  this  stage  when  it
 would  be  possible  for  the  (फाणघ्0  of
 Ministers  to  finalise  their  recommenda
 tions

 Failure  of  Co-operative  Movement

 8933  SHRI  EDUARDO  FALEIRO-
 Will  the  Ministér  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  CORPORA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 co-operative  movement  in  the  country
 hag  failed  to  generate  funds  internal-
 ly  and  consequently  thére  has  been
 excessive  dependence  on  Government
 finence,

 (b)  whether  also  the  co-operative
 have  usually  remained  preserves  of
 the  well  to  do  in  the  villages  cre#t-
 ing  a  new  aristocracy;  and

 (०)  what  steps  have  Governrhent
 taken  to  train  managerial  personnel
 for  the  cooperatives  and  to  preserve
 their  democratic  character?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  KRISHNA  KUMAR  GOYAL):

 (a)  The  development  and  progres?
 of  the  various  sectors  of  coopetative
 movment  differs  from  State  to  State
 and  even  in  different  areas  within  a
 State.  While  the  movement  could  be
 said  to  have  made  good  progress  in
 some  States,  in  other  States  the  pro-
 gress  may  not  be  to  the  desired  level.
 Cooperation  is  a  State  subject  and  the
 level  of  the  development  of  the  co-
 operative  movement  in  a  State  could,
 anter  alia,  be  relatable  to  the  efforts
 made  by  the  State  Governments  in
 providing  the  required  suport—
 policy,  financial  and  technical—from
 the  States,  In  a  developing  country
 such  as  India,  the  cooperative  move-
 ment  would  need  financial  and  tech-
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 nical  support  from  the  Government
 financial  institutions  for  quite  sone
 time,  Financial  support  provdeq  by
 the  Government  is  mainly  in  the  from
 of  participation  in  the  share  capital  to
 enhance  the  borrowing  capacity  of
 cooperatives,  and  by  way  of  loans
 and  subsidies  for  creation  of  vital
 assets,  such  as,  construction  of  god-
 owns,  purchase  of  plants  and  machi-
 neries  etc.  ang  managerial  subsidies,
 during  the  ,initial  years,  Financial
 support  is  also  made  available  by  the
 public  sector  term-lending  _  institu-
 tions  to  major  processing  and  indust-
 rial  cooperatives,  as  is  available  to
 such  industries  in  the  private  sector.
 The  Reserve  Bank  of  Inciz  and  the
 Agricultural  Refinance  Development
 Corporation  makes  available  short
 and  medium  term  financial  accom-
 modation  and  long  term  Joans  respec-
 tively  to  the  cooperative  credit  sector
 for  financing  agricultura]  operations
 and  development  of  agriculture,

 During  the  last  few  years,  coopera-
 tives,  particularly  in  the  rural  arcas,
 have  taken  considerable  initiative  in
 Giversifying  their  activities  and  provid-
 ing  necessary  infrastructura]  stpport
 for  agriculture.  Consequently,  there
 has  been  a  considerable  rise  in  the  re-
 quirements  of  funds  of  the  cooperative
 institutions.  It  would  not,  however,  be
 correct  to  say  that  the  cooperatives
 have  failed  in  the  internal  generation
 of  resources  required  py  them.  For
 instance,  the  share  capital  of  the  pri-
 Mary  agricultural  credit  cooperatives
 stood  at  Rs,  $68.86  crores  at  the  end  of
 1976-77,  of  which  the  Government’s
 contribution  was  only  Rs.  46.6  crores.
 Similarly,  the  total  share  capital  of  the
 State  and  Central  Cooperative  Banks
 Which  was  about  Rs  340  crores  by  the
 end  of  ‘1976-77,  included  only  about  Rs.
 i00  crores  by  way  of  Governments
 Contribution  to  their  share  capital.  In
 Some  of  the  cooperatively  developed
 States,  the  cooperative  banking  struc
 ture  has  surplus  funds,  raised  from  de-
 posit  resources,  and  has  had  to  invest
 these  surplus  funds  outside  the  ९०
 operative  sector,  The  National  Coope-

 NRS—7

 ralive  Policy  Resolution  emphasises
 that  the  cooperative  movement  ghall  be
 built  up  as  autonomous,  self-reliant
 movement  and  the  autonomy  of  the  ao-
 operatives  shall  be  based,  inter  alia,  on
 increasing  generation  of  internal  re-
 sources,  mobilising  savings  in  rural
 and  urban  areas,  and  decreasing  de-
 pendence  on  resources  from  outside
 the  financial  institutions  and  G  overn-
 ment.  It  could  be  said  that  at  least  in
 some  areas,  the  cooperative  movement
 has  made  a  beginning  to  achieve  this
 objective  is  not  too  distant  a  future.

 (b)  The  rural  cooperatives  aim  at
 providing  the  necessary  infrastructure
 for  agricultural  development  and  _  to
 improve  the  income  opportunities  for
 the  farmers.  Cooperative  have  open
 membership  and  all  those  wno  can  uti-
 lise  its  services,  are  eligible  to  become
 its  members.  They  have  also  reorien-
 ted  their  loaning  policies  to  increasing-
 ly  serve  the  small  and  marginal  farm-
 ers  and  other  weaker  sections.  The
 Reserve  Bank  of  India  had  initially  sti-
 pulated  that  at  least  20  per  cent  of
 the  loans  advanced  by  cooperative  cre-
 dit  structure  should  be  provided  to
 the  weaker  sections,  Agricultural  cre-
 dit  cooperatives  inmproved  upon  this
 stipulation  by  advancing  34  per  cent
 of  their  advances  to  the  weaker  sec-
 tions  during  1975-76  itself.  It  would
 not,  therefore,  be  correct  to  say  that
 cooperatives  have  usually  remained
 preserves  of  the  well  to  do  farmers
 creating  a  new  aristocracy  in  the
 villages.

 (c)  The  main  objective  of  the  coope-
 rative  training  policy  is  to  strengthen
 the  managentent  structure  of  the  co-
 operative  movement  and  help  cvopera-
 tive  institutions  in  building  up  pro-
 fessional  rnanagement  in  improving  the
 knowledge,  experience  and  skills  of
 the  staff  employed  in  cooperatives.  The
 cooperative  training  complex  coniprises
 a  National  Institute  of  Cooverative
 Management,  6  Coopertive  Training
 Colieges  and  73  Junior  Cooperative
 Training  Centres  for  training  of  differ-
 ent  categories  of  cooperative  managers
 and  employees.  The  three-tier  struc
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 ture  of  cooperative  training  institutions
 conduct  diversified  job-oriented  cour
 ses  which  are  increasingly  pecoming
 popular.  Number  of  short  term  courses
 are  also  organised  to  make  training  a
 continuous  process  for  self-improve-
 ment.

 The  National  Cooperative  Pvulicy  Re-
 solution  has  laid  considerable  emphasis
 on  preserving  the  democratic  charac-
 ter  of  the  cooperative  movement.  The
 42-Point  Action  Programme  drawn  up
 for  effective  implementation  of  the  Na-
 tional  Cooperative  Policy  esolution
 enumerates  the  detaileqd  steps  to  be
 taken  for  achieving  this  objective.

 Expenditure  or  fuel  used  for  Helli-
 copterg  and  Launche,  to  check

 Smuggling

 8934,  SHRI  VIJAY  KUMAR  N.
 PATIL:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 expenditure  on  fuel  etic.  of  Heli-
 copters  and  motor  launches  used  for
 prevention  of  smuggling  has  increas-
 ed  considerably  during  the  year  1978-
 79  as  compared  to  the  year  ‘1976-77;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  what  ig  the  value  of  smugzled
 gond,  confiscated  in  the  years  1976-
 77  and  1978-797,

 TUK  MINISTER  OF  STATE  [N  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATIS!  AGARWAL):  (a)  and  (hb)
 Th  jr  “ormation  3  bCing  obtamed  and
 wi]  0  lad  on  the  table  of  the  House.

 ¢  )  Dining  1976-77,  and  ‘1978-79,  the
 value  of  smuggled  goods  seized  by  the
 Custoin~  authonties  wa,  about  Rs.  35
 crores  and  Rs.  29  crores  respectively,

 Conversion  of  posts  of  Income  Tax
 Officers  Group  ‘B  into  Group  ‘A’

 8935.  SHRIMATI  MOHSINA  KID-
 WAI:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCBE  be  pleased  to  refer  to  the
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 reply  given  on  23rd  February,  2979
 to  Unstarred  Question  No.  706  and
 state:

 (a)  whether  it  ig  a  fact  that  a  large
 numer  of  charges  which  are  intend-
 ed  to  be  manned  by  Income  tax  Offi-
 cerg  Group  ‘A’  are  at  present  man-
 ned  by  Income  Tax  Officers  Grade
 “3B  3

 (b)  if  so,  the  number  of  such  cases;

 (९)  whether  in  such  cases  extra  al-
 lowances  are  given;  and

 (a)  if  not,  the  reasons  for  not  fol-
 lowing  the  rules  of  Government  in
 the  Income  Tax  Department  and  what
 are  the  difficulties  in  converting  those
 posts  as  Income  Tax  Officers  Group
 ‘A’  when  many  of  the  officers  in
 Group  ‘B’  with  more  than  0  years
 of  service  are  available?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  and  (b).
 The  Income-tax  Officers  charges  have
 not  yet  been  identified  on  job  classi-
 fication  basis  to  be  manned  either  by
 Income-tax  Officers  (Group  ‘A’)  or
 Income-tax  Officers  (Group  ‘B’).
 Whether  a  Group  ‘B’  officer  is  holding
 a  Group  ‘A’  charge  can  be  determined
 only  after  this  classification  has  been
 made.  In  view  of  this  the  number
 of  such  caces  cannot  be  indicated.

 (e)  and  (d).  Do  not  arise.

 Fmport  of  Raw  Cashewnuts

 8936  SHRI  AHSAN  JAFPI:  Will
 the  Miri-er  of  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  on  the
 strength  of  the  MDC  Notification  No.
 67-ITC(PN)/78  dateg  the  4th  Sep-
 tember,  978  Actual  Userg  (Indus-
 trial)  applied  for  direct  import  of  raw
 cashewnuts;

 (b)  whether  action  hag  been  taken
 by  the  Government  to  igsue  licences;
 and
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 (c)  how  the  procurement  of  raw
 autg  can  be  organised  if  there  is
 delay  in  issue  of  licences  beyond  the
 month  of  November?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  Yes,  Sur

 (b)  It  was  not  possible  to  accede
 to  the  request  as  the  facility  of  direct
 import  was  not  available  as  a  matter
 of  policy  for  specified  canalised  items,
 including  raw  cashewnuts.

 (c)  Under  the  Import  Policy,
 i978-79,  raw  cashewnuts  3s  a  canahsed
 item  for  import  through  the  Cashew
 Corporation  of  India,  which  canalising
 agency  has  been  given  the  facility  of
 arranging  imports  under  Open  General
 Licence.

 Mobilisation  of  Adequate  Resources
 by  States

 8937.  SHRI  0.  D.  DESAI:  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whethe,  he  has  written  to  the
 State  Finance  Ministers  urging  them
 to  raise  additional  resources  of
 Rs.  4,000/-  crores  set  by  the  Sixth  Plan
 draft  for  the  States;  and

 .
 (b)  whether  he  hag  also  expressed

 8  unhappiness  over  failure  of  many
 States  to  mobilise  adequate  resources
 thig  year?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  and  (b).
 A  letter  has  been  addressed  to  the
 Chief  Ministers  of  the  States  on  the
 20th  March  1979,  expressing  concern
 over  the  shortfall  in  the  achievement
 of  the  target  of  additional  resources
 Mobilisation  during  1978-79  in  the  case
 of  several  States  and  urging  them  to
 ensure  that  the  target  of  additional
 Tesourtes  mobilisation  indicated  in
 the  draft  Five  Year  Plan  978—83  is
 fully  achieveg,

 Scope  of  Commercial  Banks
 Financing  House  Projects

 8938.  DR.  P.  द  PERIASAMY:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  action  taken  by  Govern-
 ment  on  the  recommendations  of  the
 Working  Group  appointed  by  the  Re-
 serve  Bank  of  India  to  examine  the
 scope  of  commercia]  banks  financing
 housing  projects;  and

 (b)  the  States  that  have  been  cov~
 ered  for  thig  purpose?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  After  ०५४५
 amination  of  the  recommendations  of
 the  Working  Group,  the  Reserve  Bank
 have  taken  the  view  that  the  quantum
 of  housing  finance  made  available  by
 the  commercial]  banks  every  year
 should  be  equivalent  to  about  05  per
 cent  of  their  total  advances,  and  the
 bulk  of  these  funds  will  pe  advanced
 by  way  of—

 Q  subscription  to  the  bonds  and
 debentures  of  HUDCO  and  State
 Housing  Boards;  and

 (n)  financing  housing  projects  of
 economically  weaker  sections,  low
 income  group  and  middle  income
 group  etc.

 The  modalities  of  implementation  of
 these  decision,  are  being  worked  out.

 (b)  It  is  proposed  to  cover  all  the
 States

 Price  Trend  in  Wholesale  ang  Retail
 I'rices  of  Essentiag  Commodities  of

 mass  consumption

 8939  SHRI  C  K  CHANDRAPPAN:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state.

 (a)  what  is  the  price  trend  in
 wholesale  and  retail  prices  of  esscn-
 tial  commodities  of  magg  consumption
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 in  the  month  of  February,  March
 and  April  this  year  in  the  country
 with  detailed  figures;  and

 (b)  what  are  the  remedial  meas-
 ures  proposed  to  check  price  rise?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  ang  (b).
 There  is  no  separate  index  of  whole-
 sale  or  retail  prices  of  essential  com-
 modities.  The  All-Commodities  Index
 of  Wholesale  Prices  (970-7—=00),
 however,  dropped  from  846  for
 January  3979  to  83.5  for  February
 before  rising  to  88.7  for  March  979
 (the  latest  available).  The  All-India
 Industria]  Workers’  Consumer  Price
 Index  (1960==100),,  too,  moved  down
 from  332  for  January  979  to  329  tor
 February  979  (the  latest  available).

 Some  price  rise  from  the  month  of
 March  onwards  is  unavoidable  due  to
 the  operation  of  seasonal]  factors  as
 also  because  of  Budget  levies.  Never-
 theless,  the  price  situation  is  kept
 under  constant  surveillance  ang  action
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 taken  ag  and  when  considered  neces-
 sary.  Thus,  the  Department  of  Civil
 Supplies  &  Cooperation  has  alerted  the
 State  Governments  to  take  appropriate
 steps  under  the  law  to  prevent  any
 undue  rise  in  prices.

 Export  of  Meat

 8940.  SHRI]  PIUS  TIRKEY:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE,  CIVIL:
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 pleased  to  lay  a  statement  showing:

 (a)  the  quantity  of  meat  allowed  to
 be  exported  during  the  year  1978-79
 to  different  countries;  and

 (b)  the  amount  in  foreign  exchange
 eaiued  from  the  different  countries?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  and  (०)
 A  statement  showing  country-wise
 quantity  and  value  of  meat  exported
 from  India  quring  ‘1978-79,  is  attached.

 Statement

 Export  of  Fresh  Meat  during  y78-79-

 हि.  No.  Country  Qty.  in  M.T.  Value  in  Rs.
 lakhs.

 Te  UAE.  2108"  9  264°  77
 2.  Kuwait  296°8  757*  79
 3.  Oman  668" 5,  157°32

 क  Bahrain  324°  43°37
 5.  Others  861  t0:76

 Tortar.  4484°4  632°  70

 Export  of  Froten  Meat  during  1978-79
 t.  Kuwait  .  8477°  65856

 a.  U.  4.  E.  हर  3898-7  235° 66
 3,  Bahrain  .  ह... आ  7955
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 S.No,  Country  Qty.  in  M.T.  Value  in  Rs,
 lakhs.

 ro  Ss.  Arabia  2335°5  794"  57

 5.  Netherlands  155"  9  15°48
 6.  Others  *  a10°9  20°67

 Torar  14320"  I  444°49

 Source:  Datly  Lasts  of  Exports  of  Custom  Houses.
 Economies  Effected  by  LT.D.C,  ta

 reduce  Losses

 8041.  PROF,  P.  G.  MAVALANKAR:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  3.T.D.C.  are  taking
 steps  to  reduce  the  losses  incurred  by
 their  Hotels  in  the  country;

 (b)  if  so,  what  are  they;  and

 (c)  economies,  if  any,  effected  so
 far  iby  such  steps?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  and
 (b).  Of  the  9  hotels  being  operated
 in  the  country  by  the  ITDC,  0  hotels
 earned  net  profits  during  1978-79.  Of
 the  remaining  9  hotels  which  incurred
 losses,  the  operating  loss  was  in  two
 cases  only.  The  combined  net  profit
 (before  tax)  from  all  the  hotels  is
 Provisionally  estimated  at  Rs.  206.59
 lakhs  during  1978-79.  With  a  view  to
 further  improving  the  performance  of
 ‘ll  the  hotels  and  also  to  reducing
 losses,  the  ITDC  has  already  taken  a
 number  of  steps,  including  intensive
 marketing  efforts  in  the  form  of  audio-
 visual  presentation,  promotion  of  con-
 ferences  ang  seminars.  attractive
 package  tours,  familiarisation  trips  for
 tour  promoters,  special  rates  for
 academic  seminars  and  conferences,
 incentive  on  volume  business,  off-
 season  discounts,  special  weekend
 holiday  rates,  provision  of  central  re-
 Servation  facility,  itensive  follow-up
 contacts  with  travel  agents,  business
 ‘houses  and  airlines.  Besides,  effective

 cost  control  measures  have  becn  in-
 troduced  and  the  items  of  expenditure
 are  kept  under  constant  review  for
 reducing  costs,

 (c)  As  a  result  of  these  steps,  the
 total  loses  pertaining  to  the  Icsing
 units  have  come  down  from  Rs.  96.36
 Jakhs  during  ‘1976-77  to  Rs.  43.55  lakhs
 during  ‘1978-79,

 Working  of  Kandla  Free  Trade  Zone

 8942,  PROF.  P.  6.  MAVALANKAR:)
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  tak-
 en  any  concrete  steps  to  step  up  the
 working  of  the  Kandla  Free  Traie
 Zone  during  the  year  1978-79;

 (b)  if  so,  what  are  they;  and

 (९)  resultg  achieved  so  far?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BAIG);:  (a)  to  (०).  Yes,
 Sir.  The  Committee  which  was
 appointed  by  Government  to  look  into
 the  problems  hindering  the  growth  of
 Kandla  Free  Trade  Zone  have  since
 identified  the  infrastructural  facilities
 and  fiscal  incentives  which  would
 strengthen  and  further  improve  the
 working  of  the  Kandla  Free  Trade
 Zone.  The  recormmendations  of  the
 Committee  are  being  processed  by  the
 various  concerned  Ministries/Depart-
 ments  of  the  Government  of  India.
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 Copies  of  the  Report  are  available
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 Prosecution  of  Smuggley
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 i97980  के  दौरान  पयंटन'  विकास  की
 निम्नलिखित  स्कीमें  अ्रस्तावित  की  गई  हैं  —

 पर्यटन  विभाग  (रुपये  लाखों  में)
 Lh  भनुपूरक  आवास  (यात्री-निवास, 8943,  PROF.  P.  G.  MAVALANKAR:

 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  यूथ  होस्टल,  पर्यटक  ग्राम)  35.00
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be  2.  वन्य  जीव  पर्यटन  (वान्हा  में  बन- pleased  to  state:  गृहो  का  निर्माण)  25.76

 (a)  whether  Government  prosecut-  3  सांस्कृतिक पर्यटन  (पर्यटक  अभिरुचि
 ed  any  smuggler,  during  the  years  के  चार  पुरातात्विक  केन्द्रो  की  महा-
 i977-78  and  978-79,  योजनाए  तैयार  करना,  पर्यटक

 महत्व के  चुने  हुए  पुरातात्विक  केन्द्र
 (b)  if  so,  facts  thereof;  and  पर  सुविधाओं  का  विकास )  30.00

 (c)  punishment  meted  out  to  the  4  पर्बत  और  समुद्र  तट  विहार
 said

 |
 eee  (गुलमर्ग,  कोवलम,  गोझा  प्ौर

 कुल्लू  मनाली  6.00
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  5.  त्रीडा  पर्यटन  (दे  किगव  पन्यूमनो- MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  रजक  गतिबिधिया  )  5,00

 SATISH  AGARWAL)  (a)  and  (b).
 मेले Yes  Sir  According  to  369०8  ieceiv-  6  मनोरजन  ओर  मेले  "3.00

 ed  by  Government  prosecution  pro-  7  ware,  अम्बई  और  कलकत्ता  में
 ceedings  wore  jaunched  for  offences  निर्मिन  किए  जाने  वाले  जनता
 relating  to  smuggling  against  64  per-  होटलों  सबधी  प्रारम्भिक  कार्य  5.00 sons  in  1977-78  and  against  1362*  pei-  . sons  in  1978-79,  8  परिवहन  सुविधाये

 *  25.00
 9  पर्यटन  सरथान  दि  20.58

 (c)  Besides  confiscation  of  the
 goods  involved  and  imposition  of  भारत  पर्यटन  विकास  निगम
 penalties  on  the  offenders  under  the
 Customs  Act,  prosecutions  were  also  l.  चाल्‌  योजनाझो  का  पूरा  कियाजाना,
 launched  in  Courts  of  Law  against  भुवनेश्वर  में

 री
 का

 them.  During  1977-78  and  ‘1978-99,  विस्तार,  जयपुर  में  स्वागत  केन
 959  and  035  toffenders,  respectively,  तथा  होटल  झादि  हे  49.00
 were  convicted  by  the  Courts.  2.  विस्तार  योजनाएं  अर्थात्‌  अशोक

 के
 होटल,  झकबर  होडल,  वाराणसी

 छठी  योजना  के  बोरान  पर्यटन  के  लिये  धनराशि  होटल,मदुरै,  बोध-गया,  कुशीनगर, का  नियतन  सांची,  कोणाक॑  भादि  में  यात्रीयृह  205.00
 8944  शी  दयाराम  शाक्य  :  गया  पर्यटन  योजनाएं झौर  सागर  बिसानन  मंत्री  यह  बताने

 ट्र
 कपा  nt

 कए  (होटल)
 करेंगे  कि.  .97980  (छठी  योजना  झन्त
 बैत )  के  दौरान  पर्यटन  विकास  के  लिये  प्रत्येक  नई  दिल्ली  3-स्टार  होटल,  भ्रशोक
 राज्य  के  लिये  कितमी-कितनी  घनराशि  नियत  यात्ी-निवास,  नई  दिल्ली,  भागरा,
 की  गई  है?  युलमगे,  गोधा,  ग़ोहाटी,  बम्बई,

 प्रहमदाबाद, भोपाल  आदि  में  होटल्स  497.  00

 पर्यटन  भर
 ह ह  मम  रन्  ४४

 नये  यात्री  गृह  डे  .  30.00
 कौशिक)  :  द ल  सेक्टर  के  प्र  पर्यटन

 all  के  लिए  धन-राशि  राज्य-वार  भ्राधार  वर्तमान  होटलो  में  सुधार/|परिवर्तन.._  100,  00
 पर  नहीं  बल्कि  योजना-वार  प्राधार  पर  प्रार्वटित  परिवहन  एककों की  स्थापना  भौर
 की  जाती  है  विस्तार  60.00

 one
 *Figures  provisional,
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 Decline  in  Tea  Industry
 8894.  SHRII  EDUARDO  FALEIRO:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  has  been  a  dec-
 line  in  our  tea  industry  as  a  result
 of  poor  productivity,  obsolete  pro-
 cessing  plants  and  machinery  and
 ineffective  marketing  net  work;  and

 (b)  if  so,  steps  taken  by  Govern-
 ment  to  improve  this  state  of  affairs?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHR]  KRISHNA  KUMAR  GOYAL):
 (a)  No,  Sir.

 Tea  production  has  been  steadily  on
 the  increase.

 (9)  Does  not  arise.

 Free  Trade  Zones

 8946.  SHRI  F.  P.  GAEKWAD:  Will
 the  Mimster  of  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 pleaseq  to  state:

 (a)  whether  Free  Trade  Zones
 round  the  Globe  enjoy  the  concession
 about  exemption  from  import  and
 export  duties  in  and  from’  such
 Zones;

 (b)  whether  while  imports  in  Kan-
 dla  Free  Trade  Zone  are  exempt
 from  import  duties,  exports  from
 Zone  attract  duty  at  the  same  rates
 88  are  applicable  to  the  rest  of  the
 country;

 (c)  if  so,  whether  apart  from  Zone
 losing  export  business,  the  country
 stands  to  lose  its  established  markets
 to  its  competitors,  mainly  China  in
 the  export  of  roasted  and  salted
 cashewnuts  and  peanuts;

 (a)  whether  the  Zone  ig  likely  0
 suffer  a  short-fall  of  nearly  25  lakhs

 aes
 target  of  export  of  above  items;

 (e)  if  so,  whether  Government  con-
 sider  an  urgent  need  of  framing  a
 legislation  that  industries  within  the
 Zone  are  allowed  Global  concession
 of  exemption  from  payment  of  im-
 port.export  duties?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  Full  informa-
 tion  about  the  duty  concessions,  parti-
 cularly  about  export  duties,  is  not  aval
 lable.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  Exports  from  both  the  Domestic
 Tariff  area  ag  well  as  the  Free  Trade
 Zone  will  be  affected

 (a)  There  igs  only  one  unit  of
 KAFTZ  producing-exporting  roasted

 s  Ited  vacuum  packed  peanuts  and
 cashewnuts.,

 As  all  units  in  the  Zone  have  to
 make  00  per  cent  exports  of  their
 products,  no  individual  export  per-
 formance  is  fixed  products-wise/unit-
 wise  However,  as  against  the  export
 target  of  Rs,  750  lakhs  for  KAFTZ  for
 1978-79,  exports  to  the  extent  of
 Rs.  553  lakhs  have  taken  place.

 (e)  While  work  on  drafting  the
 legisla{ion  for  the  Zone  has  been  taken
 up,  there  is,  however,  no  decision
 about  exemption  from  paymnt  of  ex-
 port  duties.

 विदेशों  में  बसे  भारत  व्यक्तियों  हारा sp  स्वदेश 8  लाने  बालो  रा जाने  बालों  शाशि

 8947.  भौ  छौत  भाई  गामित :  क्‍या  उप
 प्रधान  संजी  तथा  बिस  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  विदेशों  में  बसे  भारत  मूलक  व्यक्तियों
 ने  गत  वर्ष  में  कुल  कितनी  राशि  स्वदेश  भेजी
 है  शोर  इसका  देशवार  ब्यौरा  क्या  है  ,

 (ख)  क्या  राशि  स्वदेश  भेजने  को  प्रोत्साहन
 देने  के  रिज  बैक  झाफ  इंडिया  द्वारा  कोई
 सुविधा  दी  जाती  है  ;  भौर  रू  tad  =

 (ग)  क्‍या  सरकार  का  विज्ञार  ऐसी  स्वदेश
 भेजी  जाने  वाली  राशियों  पर  कुछ  राहत/छूट
 देने  का  है  ?
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 जिस  मंजासम  में  राज्य
 ्  ि

 की  सतोश
 काबाल)  :  (क)  विदेशों  में  मूल  के
 सोग्मो  द्वारा  गत  बर्ष  के  दौरान  भारत  में  भेजी
 गई  राशि  की  सही  सही  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है
 क्योंकि  मौजूदा  नियमो  के  भनुसार  प्राधिकृत  व्यापा-
 रियो  द्वारा  10,000  रुपए  अथवा  उससे  कम  की
 ्ब्क्सो  के बारे में  भारतीय  'रिजवें  बैक  को  सूचना  देता
 जरूरी  नहीं  है  |  फिर  भी  कैलेष्डर  वर्ष  i978
 Hee  eat  वाली  कुल  रकम  2218  .75
 चेह  रुपए  की  थी।  इस  रकम में  इस  ब्रश्ब
 के  प्रम्यद्ध  चार  प्राईप्त-शीर्फों  प्र्थावु  (a)  परिवार
 अरब.पोश्षण  ,  (2)  प्रनिवस्ियो  की  अचते,

 (5) अवासी  झन्तरण  और  (4)  मनीझा्डर  प्राप्तियो
 झलावा  सभी  प्रकार  की  प्राप्तियो  जैसे  हवाई  कप-
 नियो  की  प्राप्तियो,  नौवहन  कंपनियों  की  प्राप्तियो,
 जीमा  प्राप्तियो,  लाभाश  प्राप्तियों,  पयटन  प्राप्तिया
 आदि  की  सकल  निर्वात-भिन्न  प्राप्तियो  के  झाकडे
 शामिल  हैं  ।  “ार”  विवरणियो  में  जिनमे  बाहर  से
 आरत  भेजी  जाने  वाली  रकभो  के  बार॑  में  प्राधि-

 व्यापारियों  को  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को
 1 होती  है,  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है

 जिसमे

 शुकम  पाने  वाले  के  राज्य  या  रकम  भेजने  वाले
 क  राज्य  के  बारे  मे  जानकारी  हो  ।  प्रत  बाहर
 से  भेजी  जामे  बाली  रकमो  का  राज्यवार  ध्यौरा
 मही  दिया  जा  सकता  t

 (ख)  सरकार  ने  रक्‍मा  को  बैकों  में  जमा
 कराने  प्रथवा  श्रौद्योगक  कारखानों  में  लगाने  कके
 लिए  पोत्साहित  करने  के  प्रयोजन  से  कई  योजमाए
 अनाई  है  |  भारतीय  बैको  द्वारा  अतिरिक्त  जमा
 रकमें  जुटाने  $  लिए  तैयार  की  [गई  विभिष्न
 थोजनाझं  के  झलाबा,  सरकार  ने  उच्च  प्राथमिकता
 भ्राप्त  क्षेत्रों  में  विदेशा  से  धन  झ्राष्ित  करने  के
 लिए  निम्नलिखित  खास-खास  योजनाएं  बनाई  है

 (1)  भनिवासी  (बाह्य)  खाता  पेजमा  जिसके
 अन्तर्गत  अतिवासी  धारतीय  खाताधारी  उस  खाते
 में  जमा  रकमो  में  से  अपनी  द्च्छा  के  अनुसार
 रकमें  भारत  से  बाहर  भेज  सकता  है  tv

 (2)  विदेशी  करेंसी  (प्रनिबास्ती)  खाता  योजनार
 जिसके  झन्तर्गत  उपर्यक्त  मद  (i)  मे  उल्लिखित
 लाभ  के  अलाबा  खाताधारी  को  विनिमय  दरो  में
 होते  वाली  घट-बढ़  के  कारण  किसी  हानि  का
 खतरा  भी  नहीं  उठाना  पड़ता।

 (3)  अ्रनिवासी  भारतीयों  शोर  विदेशों  म
 रहने  वाले  भारतीय  के  व्यक्तिमो  को

 रकमें  वापस  ले  लेने  के  विकल्प  के  साथ  मई
 भारतीय  कपनियो  के  नए  सामान्य  शेयरों  मे  20
 बतिधत  तक  निवेश  करने  को  अनुमति  देने  की
 योजना  |

 (4)  भ्रनिवासी  भारतीयों  भौर  विदेशों  से
 रहने  वाले  भारतीय  मल  के  व्यक्तियों  को  रकसे
 बापस  ले लेने  के  विकल्प  के  साथ  कतिपय  श्ौद्यो-
 गिक  उपक्रमों  में  74  प्रतिशत  तक  निवेश  करने
 की  भ्रनुमति  देने  की  योजना  ,  भ्ौर
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 (5)  विदेशों  में  रहने  वाले  संवधियों  से
 शायत  के  बदकार दकम प्राप्त रकम  प्रतप्त  करते  बाले  लोगो

 को  ट्रेक्टर,  सीमेण्ट ध्ौर  स्कूटर  झ्रायात  करने  के
 ह... ल  में  प्राथमिकता  के  भ्राधार  पर  भ्रावबटन  करने
 की  योजना  i

 (a)  मुत्रिधाए  फिलहाल  पर्याप्त
 घम्रक्ली  रह  है  धौर  प्रधिक  सहायताव/
 टियायत  देने  के  सब्रध  में  कोई  श्रौर  प्रस्ताव
 विच्राराधीन  नहीं  है  ।

 Managemen;  Control  on  non-Deve-
 lopment  Expenditurg  to  generate

 Savings

 8948  SHRI  A  R  BADRI-
 NARAYAN:

 SHRI  NATHU  SINGH

 Wijl  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  as  a  fact  that  the
 Federation  of  Indian  Chambers  of
 Commerce  and  Industry  has  proposed
 effective  management  control  on  non-
 development  expenditure  of  Govern-
 ment  to  generate  savings  in  thig  sec-
 tor;

 (b)  xf  so,  what  are  the  other  sug-
 gestions  made  by  them,

 (c)  whether  Government  have
 considered  them,

 (d)  uf  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereto;  and

 (e)  what  steps  are  being  taken  in
 this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  to  (e)  The
 Federation  of  Indian  Chambers  of
 Commerce  and  Industry,  while
 welcoming  the  decision  of  Govern-
 ment  to  set  up  a  Commission  to  con-
 duct  a  comprehensive  enquiry  into
 Government  expenditures,  hag  suggest-
 ed  that  the  composition  of  the  Com-
 mission  has  to  be  sufficiently  broad-
 based  so  as  to  include  representatives
 of  business  and  other  disciplines,  It
 has  also  suggested  that  the  Commis-
 sion  must  be  given  enough  time  to  look
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 into  the  working  of  the  different  Gov-
 ernment  departments  and  organisa-
 tions  with  a  view  to  suggesting  con-
 crete  steps  for  reducing  non  develop-
 ment  expenditure  even  in  development
 programmes.

 The  above  suggestions  will  be  taken
 into  account  while  finalising  the  com-
 position  gnd  terms  of  reference  of  the
 Commission  on  Expenditure,

 Bigh  Levey  Committee  on  Forward
 Markets  and  Role  of  Forward

 Market  Commission

 8949,  SHRI  A.  R.  BADRI-
 NARAYAN;

 SHRI  NIHAR  LASKAR:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Union
 Government  have  set  up  a  high  level
 committee  on  forward  markets  and
 role  of  the  Forward  Market  Com-
 mission;

 (b)  if  so,  when;
 (c)  whether  the  Committee  is  also

 to  suggest  commodities  where  for-
 Ward  trading  should  be  allowed;  and

 (d)  if  so,  what  are  the  points  the
 committee  will  go  into?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  KRISHNA  KUMAR  GOYAL):
 (a)  toe  (a)  Yes,  Sir.  The  Govern-
 ment  of  India  set  up  on  27th  March,
 1979,  a  Committee  under  the  Chair-
 manship  of  Dr.  A.  M,  Khusro,  to  look
 into  the  operations  of  forward  markets
 and  the  role  of  the  Forward  Markets
 Commision  to  effectively  regulate  the
 futures  trading  and  futures  marets  in
 Various  commodities  with  a  view  to
 curb  unhealthy  trends  and  also  to
 implement  the  Government’s  decisions
 Prohibiting  forward  trading  in  specified
 commodities.  The  terms  of  reference
 of  the  Committee  ere:

 2I0

 {i}  To  view  the  role  that  forward
 trading  has  played  during  the  last
 0  years;

 (ii)  To  assess  the  role  that  forward
 trading  can  play  in  the  prevailing
 economic  conditions  and  marketing/
 distribution  system  in  the  commodi-
 ties  in  which  forward  trading  is
 possible,  particularly  in  commodi.
 ties  in  which  resumption  of  forward
 trading  to  generally  demanded;

 (iii)  To  examine  the  extent  to
 which  forwarg  trading  in  commodi-
 ties  in  which  such  trading  may  be
 permitted,  could  be  of  direct  or  in-
 direct  benefit  to  producers  ang  con-
 sumers  of  the  commodities;

 (iv)  To  examine  the  extent  to
 which  forward  trading  has  special
 role  to  play  in  promoting  exports;

 (v)  To  suggest  measures  to  ensure
 that  forward  trading  in  the  com-
 modities  in  which  it  is  allowed  to  be
 operative  remains  constructive  and
 helps  in  maintaining  prices  within
 reasonable  limits;

 (vi)  To  suggest  amendments  to
 the  Forward  Contracts  (Regulation)
 Act  in  the  light  of  its  recommenda-
 tions  particularly  with  a  view  to
 efficient  enforcement  of  the  Act  to
 check  illegal  forward  trading  when
 such  trading  is  prohibited  under  the
 Act;  and

 (vii)  To  suggest  measures  for
 strengthening  the  Forwarg  Markets
 Commission  to  achieve  the  objective
 of  making  futures  trading  socially
 purposeful.

 Alleged  inefficiency  of  .A.C.

 8950.  DR.  BLIOY  MONDAL:
 SHRI  MUKHTIAR  SINGH

 MALIK:
 SHRI  SHANKERSINHJI

 VAGHELA,

 Wil]  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 seen  the  press-reports  in  the  Blitz
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 dated  3ist  March,  979  under  the
 heading  “I.A.C.  shocking  inefii-
 ciency”;

 (b)  whether  Government  have  also
 received  similar  complaints  against
 Palem  Airpoit  Officers’  pbehavicur
 meted  out  to  the  passengers,  and

 (c)  whether  any  action  has  been
 taken  by  Government  in  regard  there-
 to  and  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SIIRI  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  and
 (b).  Yes,  Sir  Such  complaints  are
 thoroighly  cnquued  into  ang  appro-
 priate  action  taken

 (c)  The  complaint  refered  to  in
 para  (a)  was  brought  to  the  notice  of
 Indian  Airlines  by  the  complainant  in
 January,  979  without  furnishing  flight
 particulars.  On  enquiry  from  him,  he
 referreg  the  Corporation  to  his  Travel
 Agent  in  Canada  The  Travel  Agency
 in  Canada  hay,  been  requested  to
 furnish  requisite  details,  which  ure
 awaited  Indian  Alrlines  will  take
 necessary  action  on  receipt  of  the  in-
 formation  from  the  Tiavel  Agency
 Indian  Airlines  maintains  harmonious
 relations  with  foreign  travel  agants
 and  foreign  girlines  It  makes  efforts
 to  provide  satisfactory  services  to  its
 passengers.  Complaints  received  are
 invariably  investigateq  and  :emedcial
 action  taken  where  it  is  called  for.

 Strike  of  class  DY  employees  of
 Reserve  Bank  of  India

 ज
 ५5]  SHRI  GANGA  BHAKT

 SINGH:  |  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  prior
 information  about  the  strike  of  Class
 गा  employees  of  the  Reserve  Bank  of
 India  and  if  so,  whether  the  Govern-
 ment  have  taken  any  prior  action  in
 this  regard  and  if  not,  the  reasons
 therefor;  and

 (b)  the  demands  of  the  employees
 and  whether  Government  propose  to
 persuade  the  management  of  the
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 Reserve  Bank  of  India  to  accept  their
 demands?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  Reserve
 Bank  of  India  hag  reporteg  that  there
 was  no  formal  notice  about  the  token
 strike  for  a  day  on  3rd  April,  979  by
 the  employees  of  the  bank.

 (b)  The  demands  of  the  employees
 relate  to  improving  service  conditions
 of  the  clerical  staff,

 Bilnteral  discussiong  are  already
 going  on  hitween  the  Reserve  Bank
 and  the  AIRBEA  (ALL  INDIA  RE-
 SERVE  BANK  FMPLOYFES’  ASSO-
 CIATION)  «und  next  rourd  of  dis-
 cussions  3५  scheduled  to  be  held  on
 2nd  May,  1979,  under  the  saegies  of
 the  concilittion  proceedings  of  the
 Chief  Labour  Commissioner  (Central).

 Seminar  by  federation  of  Indian  ex-
 porters  Organisation

 8952  SHRI  छू  RAMAMURTHY:
 Will  =the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  conclusions  arrived  at  dur.
 ing  the  Seminar  held  on  7th,  8th  and
 9th  December,  978  by  the  Federation
 of  Indian  Exporters  Organisation;  and

 (b)  the  action  initiated  by  Gov-
 ernment  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  An  All.
 India  Convention  was  organised  by
 F.LE.O.  at  New  Delhi  from  7th  to  9th
 December,  1978.  The  main  recOm-
 mendations  made  at  the  Convention
 related  to  Export  Houses,  Export
 Import  policy  and  procedures,  crdit
 and  finance,  Cash  Assistance,  @raw-
 back,  role  of  Export  Promotion
 Councils,  Commercial  Intelligence,
 role  of  Commercial  Representatives
 abroad  etc.  The  Convention  also  made
 recommendations  in  respect  of  various
 Commodity  Groups  jike  engineering
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 goods,  processed  foods,  handicrafts,
 leather  and  leather  manufactures,  con-
 sultancy  and  project  exports  and  small
 scale  sector  in  general.

 (b)  Action  on  the  main  recommen-
 dations  has  already  been  taken/in-
 itiated.  Some  of  the  important
 measures  taken  are  given  below: —

 (i)  A  Working  Group  was  set  up
 under  the  Chairmanship  of  Shri
 L  con  Jain,  Chairman,  AIHB  to  re-
 view  the  role  of  Expot  House,  in
 export  promotion  and  also  to  specify
 thei,  role  in  future.  The  Working
 Gioup  hag  already  submitted  jts
 recommendations  ang  necessary  fol-
 Juw-up  action  has  been  initiated.

 (ii)  On  the  basis  of  the  recom-
 mendiions  of  the  Alexander  Com-
 mittee,  revised  principles  hav:  been
 determined  for  fixing  the  quantum
 of  Cash  Compensatory  Support.  The
 revised  rates  applicable  to  exports
 with  effect  from  l-4-979  have  also
 heen  announced  for  different  items.
 These  retes  have  been  fixed  generally
 fo.  a  period  three  years  subject  to
 review  from  time  to  time.

 (iti)  A  Committee  has  been  set  up
 under  the  Chairmanship  of  the
 Member  (Customs),  Deptt.  of  Re-
 venue  to  review  the  existing  system
 of  draw-back  including  fixation/
 settlement  of  drawback  claims,

 (iv)  The  role  of  export  organisa-
 tions  like  STC,  MMTC,  HHEC,
 EOGC,  TDA  and  TFA  have  been  re-
 defined  to  make  them  not  only  more
 action-oriented  but  also  instruments
 for  the  growth  of  export  sectors  of
 the  economy  particularly  in  the
 small  scale  ang  cottage  industries
 sectors,  They  have  been  entrusted
 with  the  responsibility  of  facilitat-

 ing  the  availability  of  essential  in-
 puts,  providing  market  intelligence
 and  marketing  support  including
 credit  cover  to  these  sectors.

 (v)  The  Export  Promotion  Coun-
 “ily  and  Commodity  Boards  are  also
 being  energised  to  play  a  more
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 dynamic  role  in  servicing  the  ex-
 porting  community.  Their  proce-
 dures  also  are  being  simplified  with
 a  view  to  providing  them  greater
 flexibility  in  operations.

 (vi)  The  organisation  of  the  Chief
 Controller  of  Imports  &  Exports  is
 being  revemped  and  assigned  a  pro-
 motional  role  in  the  export  sector.

 (vii)  Task  Furc2s  have  beer  ¢con-
 situated  to  look  into  the  problem
 of  dynamic  export  sectors  like—

 qd)  Leather  and  Leather  Pro-
 ducts;

 (2)  Gem  and  Jewellery:
 (3)  Handicrafts,
 (4)  Electronics;
 (5)  Project  Exports;
 (6)  Furniture,
 (7)  Agriculture  products;
 (8)  Export  services;
 (9)  Exports  from

 .ector.
 small  scale

 Some  of  the  Task  Forces  have  al-
 ready  submitted  there  reports  which
 are  being  processed.

 (viii)  Emphasis  is  being  laid  on  the
 export  of  items  in  value  added
 from  rather  than  in  primary  form;
 this  will  lead  to  increase  in  em-
 ployment  as  also  increase  in  export
 earnings.

 (ix)  The  import  policy  has  been
 liberaliseg  to  facilitate  availability
 of  import  inputs  at  international
 prices,  Import  licensing  procedures
 have  also  been  considerably  sim-
 pified  and  in  number  of  cases  com-
 pletely  done  away  with  so  as  to
 reduce  the  time  taken  in  acquiring
 essential  inputs.

 (x)  It  has  been  decided  to  en-
 courage  and  secure  greater  invol-
 vement  of  the  State  Government
 in  the  export  effort.  Detailed  dis-
 cussions  will  be  held  with  them
 individually  and  colloectively.  Meet-
 ing  will  soon  be  held  with  the  Chief
 Ministers  and  other  concerned
 Ministers  where  necessary.
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 (m)  Foreign  offices  of  Export  Pro-
 motion  Organisation  ang  Commo.
 dity  Boards  are,  to  the  extent  pos-
 sible,  being  brought  undey  one  roof
 for  achieving  better  coordination  in
 their  activities.  This  has  already
 been  implemented  at  New  York,
 Paris  and  London.

 (xii)  The  offices  of  our  Commer-
 cial  Representatives  abroad  are  also
 being  geared  up  to  play  a  more
 dynamic  role  in  providing  market
 intelligence,  Support  to  exporters,
 follow-up  action  and  feed-back  etc.

 (xiii)  Quality  control  regulations
 and  pre-shipment  inspection  proce-
 dures  are  being  revised  and  the  re-
 levant  Act  and  Rules  amended.

 Detailed  follow-up  action  in  regard
 to  various  Commodities  on  the  basis  of
 the  recommendations  made  at  the
 Convention  has  been  initiated  keep-
 ing  in  view  also  the  recommenda-
 tions  made  by  the  various  Tusk  Forces
 set  up  by  the  Ministry,

 Implementation  of  Choksi  Committee
 Recommendations

 8958.  DR  BAPU  KALDATE:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  cvleased
 to  refer  to  the  Unstarred  Question
 No  4592  replied  on  23rd  March,  979
 and  state:  '

 (a)  what  are  the  specific  yecom.
 mendations  made  by  Choksi  Com-
 mittee  which  have  been  implemented
 through  the  Finance  Act,  978  and

 Finance  Bill,  979  with  details  there-
 of;  and

 (by)  what  5  the  fate  of  the  remain-
 ing  recommendations?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 “MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  A  state-
 ment  indicating  the  recommendations
 contained  jn  the  Interim  and  Final
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 Reports  of  the  Direct  Tax  Laws  Come
 mittee  (Choksh:  Committee)  which
 have  been  accepted  and  :mplemented
 by  the  Government,  was  placed  on  the
 Table  of  the  House  in  answer  to  Lok
 Sabha  Unstarred  Question  No.  7875
 put  down  for  reply  On  20th  April,  1979,

 (b)  As  stated  in  reply  to  Question
 No.  7875,  the  remaining  recommenda-
 tions  made  by  the  Chokshi  Committee
 are  under  consideration  and  neces-
 sary  legislation  to  give  effect  to  such
 of  these  recommendations  as  are
 found  acceptable  by  the  Government
 would  be  introduced  as  early  as  pos-
 sible.

 Protest  by  engineering  personne]  of
 I  A.  Workshops

 8954,  SHRI  ए  9.  DESAI:  Will
 the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to
 state’

 (a)  whether  several  aircraft  with
 Indian  Airlines  are  being  stretched  to
 the  maximum  time  during  everyday;

 (b)  if  so,  whether  this  campromises
 passenger  safety;  and

 (०)  whether  the  engineering  per-
 sonnel  of  I.A.  Workshops  have  pro-
 tested  against  this  stretching?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PU-
 RUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  and
 (b).  Indian  Airlines  utilize  the  avail-
 able  flect  of  aircraft  to  the  optimum
 Jeve]  and  while  doing  so  it  is  invari-
 ably  ensured  that  the  aircreft  are
 available  for  normal  periodical  ins-
 pections  Safety  is  in  no  way  com-
 promised.  All  the  aircraft  in  the
 fleet  of  Indian  Airlines  are  subjected
 to  stringent  maintenance  checks  and
 no  relaxation  is  ever  made  in  this  re-
 gard.

 (c)  No,  Sir,
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 Voluntary  Disclosures

 8955.  SHRI  BEDABRATA  BARUA:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 ple.seqd  to  state:

 (a)  whether  any  black  money  has
 been  voluntarily  disclosed  to  the
 authorities  after  lst  April,  1977;

 (b)  if  so,  what  ig  the  amount  so
 disclosed;  and

 (c)  what  is  the  amount  disclosed
 each  month  from  April,  977  onwards?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  ५०  (०).  A
 number  of  disclosures  of  concealed
 income/wealth  have  been  made  before
 tie  income-tax/wealth-tax  authori.
 tics  since  Ist  Apri,  497  Whether  a
 particular  disclosure  is  actually  volun-
 tary  as  envisageq  under  section  273A
 qd)  of  the  Income-tax  Act,  96l/Sec-
 tion  8B()  of  the  Wealth-tax  Act,
 957  is  determined  by  the  Commis-
 sione,  on  completion  of  the  relevant
 assessment(s)  and  initiation  of  penal
 proceedings.  This  takes  time,

 Information  as  to  the  amount  of
 concealed  income/wealth  declared  by
 the  assessees  in  the  two  years  1977-78
 and  1978-79  is  being  collected  and  will
 be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Cash  assistance  for  exports  of  synthe-
 tic  textiles  and  engineering  goods

 8956.  SHRI  D.  D,  DESAI:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE,  CIVIL  SUP-

 AND  COOPERATION  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  cash  assistance  is  to  be
 continued  for  exports  of  synthetic
 textiles  and  enginéering  goods;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;
 (c)  whether  the  list  of  items  ebi-

 gible  for  cash  assistance  hag  been
 widened;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  Yes,
 Sir.  New  Cash  Compensatory  Sup-
 port  rates  applicable  from  Ist  April
 3979  have  been  announced,

 (b)  All  items  which  enjoyeg  CCS  on
 synthetic  textiles  and  engineering
 goods  upto  3lst  March  979  will  con
 tinue  to  enjoy  CCS  from  list  April
 979  also.  In  synthetic  textiles,  the
 number  of  items  is  six  while  in  engi-
 neering  goods  it  is  172.

 (c)  and  (d).  In  case  of  synthetic
 textiles,  there  is  no  change.  However,
 four  new  items  have  been  added  to
 the  list  of  engineering  goods.

 Cases  pending  with  CB]  against  bank
 Officials

 8957.  SHRI  SARAT  KAR:  Will  ithe
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  ba  pleased
 to  state:

 (a)  whether  there  are  some  cases
 pending  with  CBI  against  bank  offi-
 cials  as  on  28th  February,  1979;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  the  progress  made  so  far  in
 these  cases?

 THE  MINISTER  OF  STATE  iN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  Accord.
 ing  to  the  information  furnished  by
 the  Central  Bureau  of  Investigation,
 there  were  35  cases  which  were
 under  investigation/enquiry  by  Cen-
 tral  Bureau  of  Investigation  against
 Officials  of  the  Public  Sectoy  Banks  89
 on  28th  February,  ‘1979.
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 (b)  The  charges  against  officials  ge-
 nerally  relateq  to  misappropriation,
 ‘defaleation,  irregular  and/or  unautho-
 rised  sanction  of  loans  and  advances,
 possession  of  disproportionate  assets,
 conspiracy,  cheating,  false  rlaams  in
 respect  of  TA  and  Leave  Trave}  (  on.
 cession,  torgery,  showing  undue
 favours  to  parties,  fabrication  and
 manipulation  of  books  of  wccounts/
 records,  fraudulent  withdrawal  of
 money,  demanding  and  accepting  of
 illegal  gratification,  sanction  of  loans
 to  fictitious  =  bortowers,  obtaining
 commission  on  the  loans  sanctioned
 etc.

 (c)  The  cases  are  at  various  stages
 of  investigations/enquiry,

 Jet  aeroplane  purchaseg  by  U.P.  Gov-
 ernment

 8958  SHRI  KANWAR  LAL  GUP-
 ‘TA:  Will  the  Minister  of  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Unstaired
 Question  No.  5151  on  3lst  March,  978
 regarding  the  purchase  of  jet  aero-
 plane  by  U.P.  Government  fiom  an
 American  company  ang  ogleased  to
 state:

 (a)  whether  that  Government  made
 direct  contact  to  the  American  com-
 pany  or  through  the  Central  Govern.
 ment;

 (b)  what  was  the  cost  of  the  aero-
 plane  ;  and

 (ce)  how  much  amount  has  been  paid
 by  different  States  to  the  Central  Gov_
 ernment  for  using  the  Airports  for
 the  acroplancs  owned  by  each  State
 in  the  iast  three  years?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PU-
 RUSHOTTAM  KAUSHIK):  y)  and
 (b).  The  Uttar  Pradesh  Government
 on  intimation  received  from  M/s.
 Indamar  Company  of  India,  who  are
 the  sole  agents  of  M/s,  Beechcraft
 Corporation  of  U.S.A.  that  only  one
 King  Air  0.90  aircraft  was  left  for
 ‘booking  in  the  first  quarter  of  977  re-
 quested  them  to  book  a  King  Air  C-
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 90  aircraft  for  sale  to  them,  subject
 to  issue  of  foreign  exchange  release
 by  the  Central  Government.  The  ap-
 plication  of  U.P,  Government  58  still
 under  examination  by  the  Inter-De-
 partmental  Committee  on  \he  import
 of  Executive  aircraft,

 (०)  The  information  is  being  col-
 lected  from  the  concerned  agencies.
 Working  of  public  sector  undertakings

 8959  SHRI  KANWAR  LAL  GUP-
 TA:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF  FIN.
 ANCE  be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  the  fact  that  there  s  g  loss  of  about
 5  crores  in  al]  the  public  sector
 undertakings  in  which  about  15,000
 crores  have  been  invested;

 (b)  if  so,  the  names  of  70  first
 industries  in  the  public  sector  under.
 takings  in  which  there  is  a  maximum
 loss;

 (c)  does  not  Government  propose  to
 make  a  thorough  probe  into  the  work-
 ing  of  the  public  sector  undertakings;

 (d)  if  not,  why  not;  and
 (e)  what  specific  steps  have  been

 taken  by  the  Government  tg  see  that
 there  is  a  profit  of  2  per  cent  in  the
 public  sector  undertakings,  as  suggest.
 eq  by  the  Planning  Commission?

 THE  MINISTER  OF  SsTATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  Yes,  Six.
 However,  the  investment  at  the  nd  of
 1977-78  foy  which  year  ‘his  loss  has
 been  reported  was  Rs  2,85l  crores
 and  not  Re  15,000  crores

 (b)  4  Fertilizer  Corporation  of
 India;

 2  Eastern  Coalfields  Ltd;
 3  Bharat  Coking  Coal  Ltd.;

 4  Hindustan  Copper  Ltd;
 5  Indian  Iron  and  Stcel  Co.  Ltd,;
 है  Ieavy  Engineering  Corporation

 Ltd  ;
 7.  Mining  and  Allied  Machinery

 Corporation  Ltd.;
 8,  Shipping  Corporation  of  India;  ५
 o  National  Mineral  Development

 Corporation  Ltd.;
 10.  Bokaro  Steel  Ltd,;
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 (c)  and  (d).  All  these  enterprises
 including  otherg  are  revieweq  periodi-
 cally  by  the  Administrative  Ministries
 and  BPE.  The  reasons  for  losses  are
 under  constant  attention  of  the  Gov-
 ernment  and  steps  are  being  continu-
 ously  taken  for  their  improvement.

 (९)  The  Administrative  Ministries
 and  the  Finance  Ministry  adopt  various
 measures  aimed  at  improvement  in
 capacity  utilisation,  adjustment  in  pro-
 duct-mix,  adjustment  in  price  com-
 mensurate  with  cost  escalation,  ra-
 tionalisation  of  marketing  moth:  d  etc.
 to  ensure  attainment  of  optimurn  pro-
 fit  by  public  sector  enterprises,

 Increase  in  retail  prices  of  commodi-
 ties  on  which  extra  levy  hag  been

 imposed  in  Budget

 8960.  SHRI  KANWAR  LAL
 GUPTA:

 SHRI  T.  5.  NEGI:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-

 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state,

 (a)  how  much  retail  prices  of  the
 commodities  on  which  extra  levy  has
 been  imposed  in  this  year’s  budget
 have  increased  after  the  budget;

 (b)  the  pre-budget  and  post-budget
 retail  price  of  each  items  on  which
 either  fresh  jJevy  has  been  imposed
 or  the  levy  hag  been  increased;

 (c)  the  details  of  the  companies  .n
 the  publie  and  private  sectors,  along
 with  their  price  increase  in  the  items
 Manufactured  by  them  on  account  of
 the  levies  in  the  budget;

 (d)  whether  Government  have
 Made  any  survey  of  the  increase  of
 Tetajj  prices  of  all  the  commodities
 which  come  under  item  68  in  which
 the  increase  of  price  has  been  made;

 (e)  how  many  consumer  items  are
 included  in  item  No,  68;

 (३)  is  it  a  fact  that  even  the  middle
 class  and  the  lower  middle  class  vil-
 lager  hag  also  been  adversely  affected
 on  account  of  the  recent  budget;  and

 (g)  if  sa,  to  what  extent?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  There  is
 no  uniformity  in  the  increase  or  de-
 Crease  of  retail]  prices  in  respect  o}
 the  coinmodities  on  which  extra  levy
 has  been  imposed  or  relief  in  duty  has
 been  provideg  in  this  year’s  Budget,
 Besides  changes  in  the  rates  of  duty,
 retail  prices  of  different  :ommodities
 are  also  influenced  by  a  number  of
 other  factors  such  as  demand  and
 supply,  prices  of  competitive  pro-
 ducts,  Jocal  charges,  type  of  retailers
 ete.  In  a  number  of  cases,  excise
 levies  are  also  not  uniformai!y  appli-
 cable  to  all  the  manufacturerg  in  view
 of  various  concessions  in  zavour  of
 different  classes  of  producers.  For
 these  reasons,  it  is  difficult  to  quantify
 the  increase  or  decrease  in  the  retail
 price  of  the  commodities  attributable
 to  changes  in  exciSe  duties.

 (b)  and  (c).  Wide  varieties  of  pro-
 ducts  are  generally  covered  by  each
 item  of  the  Central  Excise  Tariff  Sche-
 dule.  Depending  upon  the  raw  mate-
 rials,  process  of  manufacture,  class  of
 the  manufacturer,  consumer  prefer-
 ence  etc.,  prices  of  different  varieties
 of  goods  covereg  by  the  same  tariff
 item  may  vary.  Prices  of  the  same
 goods  mav  also  vary  from  place  to
 place  and  from  retailer  to  retailer.  For
 these  reasons,  it  is  not  possible  to  pre-
 ciscly  indicate  the  changes  in  retail
 prices  as  a  consequence  of  budget
 levies,

 (0)  and  (e)  Item  No.  68  of  the
 Central  Excise  Tariff  is  a  residuary
 ifem  comnrism;  ०"  all  mamuactned
 commodities  which  are  not  -'sewhere
 specified  in  the  Central  Excis  Tariff.
 Hence,  a  large  variety  of  commodities
 ranring  from  capital  equipment  to
 consurrer  article,  may  be  covereg  hy
 this  levy.  It  has  not,  therefore,  been
 found  feasible  to  conduct  any  survey
 for  assessing  the  impact  of  the  increase
 in  the  rate  of  duty  on  Item  No.  66  on
 the  retail  prices  of  the  affected  com-
 modities.  In  view  of  the  nature  of
 the  levy,  it  is  not  possible  to  specify
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 the  number  of  consumer  items  inciud-
 ed  in  Item  No.  68.  Further,  there  are
 a  number  of  exemptions  applicable to  this  item.  In  the  circumstances
 explained  in  the  reply  pertaining  to
 parts  (a),  (b)  ang  (c),  no  study  is
 practicable  regarding  the  price  impact of  the  enhanceg  levy  on  goods  falling under  Item  No,  68.

 ()  and  (g).  In  the  979  Budget,  a
 record  level  of  reliefs  have  been  pro.
 vided  to  farming  sector.  Remoyal  of
 excise  duty  from  unmanufactured  to-
 bacco  and  elimination  of  excise  con-
 trol  from  a  large  number  of  growers,
 curers,  small  dealers  of  tobacco  will
 also  provide  relief  to  a  large  number
 of  small  people.  Protection  and  en-
 couragement  has  been  provided  tp  Ia-
 bour  oriented  industries.  Relief  has
 also  been  provided  to  some  items  of
 common  consumption.  In  view  of  all
 this,  the  budget  proposals  may  70
 have  any  significant  adverse  effect
 on  cOmmon  consumers,

 Decision  to  strengthen  Public  Dis-
 tribution  System

 8961.  SHRI  KANWAR  LAL  GUP.
 TA:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  he  pleased  to  state:

 (a)  is  it  a  fact  that  Government  has
 decided  to  strengthen  the  public  dis-
 tribution  system  since  July  I,  1979;

 (by  how  much  investment  will  be
 made  to  store  items  to  be  provided  at
 fair  price  shops;

 (c)  the  total  amount  to  be  spent  on
 this  scheme;  and

 (d)  what  specific  steps  have  been
 taken  so  far  to  make  the  scheme
 successful?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR  GO-
 YAL):  (a)  Yes,  Sir.
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 (b)  ang  (c).  The  Scheme  envisages
 financial  outlay  by  the  Central  Gov-
 ernment  on  price  support  ang  buffer.
 stocking  operations  confineg  to  agri~
 cultural  commodities  and  the  expen.
 diture  would  vary  from  year  to  year
 depending  on  the  support  price  and
 issue  price  fixed,  the  size  of  buffer-
 stocks  ang  other  related  factors.

 (d)  Necessary  guidelines  for  imple-
 menting  the  scheme  have  been  issued
 to  the  Stale  Governments,

 Extension  of  Soft  Loan  Scheme  to
 Profit  Making  Industrial  Units

 8962,  SHR}  JYOTIRMOY  BOSU:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleaseg  to  refer  to  the  reply  siven  to
 Unstarred  Question  No,  3570  un  760
 March,  1979,  regarding  “Extension  of
 sof{  loan  scheme  to  profit  making  in-
 dustrial  units”  and  state:

 (a)  how  many  companies  belonging
 to  large  industrial  houses  of  the  five
 industries  referred  to  in  the  answer,
 have  taken  advantage  of  the  term-—~
 financial  institutions;

 (b)  full  particulars,  including  the
 names  of  large  houses,  of  those
 companies;  and

 (c)  total  amount  sanctioned  and
 total  amount  disbursed  to  date  since
 inception,  to  each  of  the  units  under
 the  control  of  large  industrial  houses?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  (a)  As  on  39
 March  1979,  48  companies  belonging
 to  large  industrial  houses  i.e.  those
 registered  under  section  26  of  the
 MRTP  Act,  ‘1969,  have  been  sanctioned
 assistance  under  the  Soft  Loan
 Scheme.  Of  these,  5  companies  have
 declined  assistance  and  in  2  other
 eases,  the  MRTIP  groups  concerned
 are  no  longer  in  control.

 (b)  ang  (c).  Information  is  being. collected  and,  to  the  extent  available, will  be  laid  on  the  Table  of  the  Hiuse,.
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 Steps  to  attract  ang  encourage  earn-
 ings  of  Indians  abroad  for  investment

 in  India

 8963.  SHRI  EDUARDO  FALEIRO:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pieaseg  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  huge  savings  of  Indians  abroad
 are  lying  in  Banks  in  foreign  coun-
 tries  sometimes  earning  very  low
 rates  of  interest;  and

 (b)  if  so,  what  steps  Government
 propose  to  take  to  attract  the  savings
 of  the  increasingly  affluent  Indian
 middle  class  abroad  and  to  encourage
 them  to  invest  a  part  of  these  in
 India?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  The
 maintenance  of  accounts  in  foreign
 countries  by  Indian  resilents  abroad
 uo  not  fall  within  the  vurview  of
 Indian  Exchange  Control  and  as  such
 Government  have  no  precise  informa-
 tion  about  the  funds  kept  abroad  by
 such  category  of  persons.

 (b)  Government  has  devised  several
 schemes  to  encourage  remittances
 by  way  of  investment  in  bank  depo-
 sits  or  in  industria]  ventures,  Apart
 from  the  various  schemes  which  have
 been  devised  by  Indian  banks  to  mo-
 bilise  additional  deposits,  the  following
 Specific  schemes  have  been  d2vised  by
 Government  to  induce  the  flow  of  re-
 mittances  to  India;

 (i)  The  non-resident  (external)
 account  scheme  under  which  the
 non-resident  Indian  account-holder
 has  the  benefit  of  having  the
 amounts  received  therein,  remitted
 outside  India  at  his  will;

 (ii)  The  foreign  currency  (non-
 resident)  accounts  scheme,  under
 which  in  addition  to  the  benefit
 mentioned  in  item  (i)  above,  the
 account  holder  does  not  run  the  risk
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 of  any  losg  due  to  fluctuation  in  ex-
 change  rates,

 (iii)  Scheme  permitting  invest.
 ments,  with  option  to  repatmate  by
 non-resident  Indians  and  persons  of
 Indian  origin  residing  abroad,  in
 new  Indian  companies  upto  20  per
 cent  of  the  new  equity  issue;

 (iv)  Scheme  permitting  _  invest-
 ment,  with  option  to  repatriate  by
 non-resident  Indians  and  persons  ef
 Indian  origin  residing  abroad  in
 certain  industrial  undertaking  upto
 74  percent;  and

 (v)  The  scheme  of  priority  allot-
 ment  in  respect  of  import  of  trac-
 tors,  cement  and  scooters  to  persons
 receiving  funds  equivalent  to  the
 cost,  from  relatives  abroad.

 Measures  to  attract  savings  of  Indians
 Abroad

 8964.  SHRI  8.  R.  DAMANI:  ‘Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  hundreds
 of  millions  of  Deutsche  Marks  belong-
 ing  to  Indians  in  West  Germany  are
 lying  in  Banks  there,  carning  inte-
 rests  as  Jow  as  LS  to  2  per  cent;

 (b)  what  measures  have  been  taken
 by  the  Government  to  attract  the  sav-
 ings  of  Indians  living  abroad;

 (c)  whether  the  Government  is  con-~
 sidering  a  proposal  to  allow  non-resi-
 dent  Indians  to  hold  foreign  exchange
 accounts  in  any  currency  with  Indian
 Banks  and  offer  attractive  rates  of
 interest;  and

 (d)  the  incentives  offered  te  the
 Indians  living  abroad  to  encourage
 them  to  invest  their  savings  in  India?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  The  main-
 tenance  of  accounts  in  foreign  coun.
 tries  by  Indian  residents  abroad  do



 227  Written  Answers

 not  fall  within  the  purview  of  Indian
 Exchange  Control  and  as  such  Gov-
 ernment  have  no  precise  information
 about  the  funds  kept  abroag  by  such
 category  of  persons,

 (b)  to  (a),  With  a  view  to  en-
 courage  inward  remittances  and  in-
 vestment  in  India  by  non-resident
 Indians,  the  Goverment  have  divised
 the  following  schemes:

 (i)  The  non-resident  (external)
 accounts  scheme  under  which  the
 non-resident  Indian  account  holder
 has  the  benefit  of  having  the  am-
 ounts  received  therein,  remitted
 outside  India  at  his  will.

 (n)  The  Foreign  Currency  (non-
 resident)  Accounts  scheme,  under
 which  in  addition  to  the  benefit
 mentioned  in  item  (i)  above,  the
 account  holder  does  not  run  the
 risk  of  any  loss  due  to  fluctuations
 in  exchange  rates,

 (iii)  Scheme  permitting  invest-
 ments,  with  option  to  repatriate  by
 non-resident  Indians  ang  persons  of
 Indian  origin  residing  abroad,  in
 new  Indian  companies  upto  20
 per  cent  of  the  new  equity  issue,

 (iv)  Scheme  permitting  invest-
 ment,  with  option  to  repatriate  by
 non-resident  Indians  and  persons
 ef  Indian  origin  residing  abroad,  in
 certain  industrial  undertakings  upto
 74  per  cent;  and

 (v)  The  scheme  of  priority  a:lot-
 ment  in  respect  of  import  of  trac-~
 tors,  cement  and  scooters  to  persons
 receiving  funds  equivalent  to  the
 cost,  from  relatives  abroad.
 No  proposal  to  permit  non-resident
 Indians  to  open  foreign  currency
 accounts  in  currencies  other  than
 US  Dollars  ang  Pound  Sterling  is
 under  consideration  of  the  Govern-
 ment,  ha

 Opening  of  Branches  of  Banks  in
 Rural  Areas

 8985.  SHRI  8,  R.  DAMANT:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
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 AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  branches  were  opened
 by  various  Banks  in  rural  areas  dum
 ing  the  financial  year  ‘1978-79;

 (b)  the  details  in  respect  of  their
 performance,  particularly  about  lend-
 ing  advances  for  various  purposes  and
 collection  of  deposits;  and

 (ey  how  many  new  branches  being
 proposed  to  be  opened  in  rural  areas
 by  various  banks  in  the  next  financial
 year?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH),  (a)
 Available  data  show  that  the  com-
 mercial  banks  opened  7724  branches
 at  rural  centres  during  1978,

 (b)  The  data  system  dots  not  pro-
 vide  for  consolidation  of  information
 on  the  deposits  and  advances  of  the
 branches  according  to  the  year  of
 their  establishment,  As  at  the  end
 of  Jung  ‘1978,  all  rural  branches  of  the
 scheduleg  commerical  banks  had
 mobilised  deposits  of  the  order  of  Rs.
 2378  crores  and  had  outstanding  ad-
 vances  amounting  to  Rs.  248  crores,

 (c)  The  Reserve  Bank  of  India  are
 at  present  engaged  in  drawing  up,  m
 consultation  with  the  State  Govern-
 ments  and  the  banks  concerned,  a
 thrée  year  plan  of  branch  expansion
 in  each  of  the  underbanked  districts
 to  achieve  a  population  coverage  of
 20,000  people  per  rural/semi-urban
 branch,

 fxemption  of  Duty  on  Imported
 Viscose  Fibre

 8966,  SHRI  S.  है,  DAMANI.  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Gevernment  have
 taken  amy  decision  yegarding  the
 exemption  of  Duty  om  imported  Vis
 cose  fibre  arrived  in  steamerg  which
 got  final  entry  between  ist  and  4th
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 January,  and  if  so,  the  position  of  such
 arrivals  may  be  clarified;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  impor.
 ters  of  Viscose  fibre  had  to  suffer
 Tosses  due  to  dock  workers  strikes
 and  port  congestion,  thereby  causing
 late  final  entry  of  the  steamers,  though
 they  were  actually  arrived  and  waiting
 for  berths  even  from  November,  1978;

 (c)  if  so,  why  the  notification  issued
 on  5th  January,  continuing  the  exemp-
 tion  of  import  duty  is  not  applicable
 to  the  consignments  arrived  between
 Ist  and  4th  January;  and

 (d)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  representation  in  Ins
 regard  and  if  so,  the  action  taken
 thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)  to
 (a),  Prior  to  3lst  December,  1978,  vis-
 cose  staple  fibre  was  exempt  from  the
 whole  of  the  basic  and  auxiliary
 duties  of  customs  and  the  whole
 of  the  countervailing  excise  duty.
 The  question  whether  these  exemp-
 tions  should  be  continued  beyond  3lst
 December,  1978,  was  examined  by
 the  Government,  it  was  decided  to
 continue  only  the  tota]  exemption
 from  the  basic  and  auxiliary  duties
 and  to  levy  a  countervailing  excise
 duty  at  the  rate  of  Rs.  32  per  kg.
 on  the  imported  viscose  staple  fibre.
 The  exemption  notifications  were
 published  in  the  Official  Gazette  on
 the  5th  January,  1979.  Subsequently,
 representations  have  been  received  by
 the  Government  for  extending  the
 lower  rate  of  duty  also  to  a  few  con.
 signments  of  viscose  staple  fibre
 which  were  brought  by  certain  ves-
 se's  which  arrived  at  different  ports
 between  Ist  ang  4th  Junuary,  1979,
 These  representations  are  under  ex-
 amination,

 “Faxes  outstanding  against  persons
 drawing  Privy  Purse  of  Rupees  one

 lakh  or  Mere

 8067,  SHRI  HARI  VISHNU
 KAMATH:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  refer  to  the

 answer  given  to  Starred  Question  No.
 394  on  the  28th  July,  978  and  state:

 (a)  whether  the  requisite  informa-
 tion  about  the  amount  of  income  tax,
 wealth  tax  and  other  direc,  taxes
 outstanding  against  the  02  persons
 drawing  privy  purses  of  Rupees  one
 Jakh  or  more  annually  before  97
 has  been  collected;  and

 (9)  if  so,  whether  it  will  be  laid
 on  the  Table?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  SINANCE
 (SHRI  ZULIFIQUARULLAN):  (a)
 and  (b).  The  information  has  been  re-
 ceived  from  the  fielq  formations.  The
 game  is  being  scrutinised,  verified  and
 reconciled.  The  assurance  given  to
 the  House  in  reply  to  Starred  Ques-
 tion  No.  94  on  28-7-78  will  be  fulfill-
 ed  shortly.

 Complaint,  of  malpractices  against
 Bank  Officials

 8968,  SHRI  K,  LAKAPPA.  Will  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  any  complaints  of  mal!-
 practices  against  bank  officials  were
 referred  to  C.B.I.  during  977  and  1978;
 and

 (b)  if  so,  details  of  the  same  and  the
 results  of  the  investigations  made  by
 the  CBI  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a)  and
 (b).  Information  is  being  collected
 and  will  be  laiq  on  the  Tahle  of  the
 House  to  the  extent  such  information
 may  not  prejudice  the  investigations,

 Deduction  of  Prefessional  Tax  for  cal-
 culation  of  Income  Tax

 8969.  SHRI  प्र.  K,  MHALGI:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  ig  a  fact  thet  every
 individual  doing  some  profession  in
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 Maharashtra  has  to  ply  the  professional
 tax  and  the  gaid  tax  amount  paid  to
 the  State  Government  is  not  eligible
 for  deduction  while  arriving  at  the
 Taxable  income  for  calculation  of  in-
 come-tax  of  the  said  individual;

 (b)  if  so,  whether  it  is  not  Tax  over
 Tax;  and

 (cy  if  so,  what  action  Government
 propose  to  take  in  the  matter  and
 when?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHR]  ZULFIQUARULLAH):  (४)
 Every  individual  doing  some  profes-
 sion  in  Maharashtra  is  required  to
 pay  professional  tax  to  the  State
 Government,  In  the  case  of  sulayied
 pcrsons,  with  effect  from  Assessment
 year  1975-76,  such  a  claim  =  stands
 covered  by  the  standard  deduction  al-
 Jowable  under  section  J8(),  The  pro
 fessional  tax  paid  is  admissible  as  a
 deducation  against  the  income  from
 business  or  profession  assessable  under
 section  28  of  the  Income-tax  Act,
 1961,

 (b)  No,  Sir.
 (c)  In  view  of  the  pos'tion  expletn.

 eq  above  no  action  78  proposed  to  he
 taken  by  the  Government  m  this  mut-
 ter.

 Postal  Insurance  Policy

 8970.  SHRI  R.  K.  MHALGT  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Pos-
 tal  Insurance  Policy  is  more  beneficial
 than  Life  Insurance  Policy  of  L.L.C.  as
 shown  in  an  article  publisheq  in  Ma-
 harashtra  Times,  a  Marathi  daily,
 Bombay  dated  i4th  March,  1979;  and

 (b)  if  so,  why  there  should  be  such
 difference  in  the  insurance  policies
 of  the  same  category  issued  by  ‘0
 Government  agencies?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLLAH):  (a)
 Yes,  Sir.
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 (b)  The  Postal  Life  Insurance  Fund:
 caters  for  a  restricted  class  of  emplo-
 yees  such  ag  Central/State  Govern-
 ment  servants  and  employees  paid
 from  Local  Funds,  By  virtue  of  the
 nature  of  its  operations,  the  PLI's
 piocuralion  and  servicing  costs,  and
 consequently  the  premium  rates,  are
 Jove  than  those  of  the  LLC.

 Helping  hand  from  Neighbouring.
 Countries  for  development  of  Tourism

 897).  SHR]  M  CHANDRA-
 SHEKHARA  MURTHY:

 SHRI  P.  M.  SAYEED:
 SHRI  NIHAR  LASKAR:

 Will  the  Mnunister  of  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Union  Minister  has
 sought  the  helping  hand  from  neigh-
 bouring  countries  for  development  of
 tourism  in  India;

 (b)  if  so,  whether  the  Minister  has
 also  invited  neighbouring  countries  in
 the  region  to  take  advantage  of  an
 autonomous  Institute  of  Tourism  and
 Travel  Management  to  be  set  up  in
 India  to  train  executives  for  Tourism
 Industry;

 (c)  ig  so,  whether  India  has  suggest-
 ed  a  regional  tourism  plan  for  Afga-
 nistun,  Bangladesh,  Nepal,  Pakistan
 any  Sri  Lanka;

 (d)  if  so,  what  are  the  details  of  the
 Proposed  plan;  ang

 (०)  whether  all  the  above  neighbour-
 ing  countries  have  shown  their  willing-
 ness  to  cooperate  with  India  in  promo-
 ting  tourism?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI
 PURUSHOTTAM  KAUSHIK):  (a)  to
 (e),  It  has  always  our  endeavour  to
 develop  tourism  from  our  neighbour-
 ing  countries.  In  pursuance  of  this,
 India  and  its  neighbouring  countries-
 Afganistan,  Bangladesh,  Iran,  Nepal,
 Pakistan  and  Sri  Lanka—are  coopera-
 ting  closely  in  the  field  of  promotion
 of  tourism  to  and  within  this  region
 through  the  machinery  of  the  Worl?
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 Tourism  Organisation  Commission  for
 South  Asia  of  which  they  are  mem-
 bers,  as  also  through  bilateral  ar-
 rangements,  The  Commission  is
 drawing  up  a  joint  marketing  prog-
 ramme  for  promotion  of  tourism  to
 this  region,  This  will  be  discussed  at
 the  next  meeting  of  the  Commission
 in  Kathmandu  in  June  979  and  the-
 reafter  it  will  be  finaliseq  for  imple-
 mentation,  Our  neighbourmg  coun-
 tries  have  also  been  invited  to  take
 advantage  of  the  Institute  of  Tourism
 and  Travel  Management  that  is  pro-
 posed  to  be  set  up  by  the  Central  De-
 partment  of  Tourism  for  developiag
 professionalism  in  tovisra  and  for
 providing  a  cadre  of  trained  :nana-
 gerial  personnel  for  the  tourism  in-
 dustry.

 Implementation  of  Wanchoo  Committee
 Recommendations

 8972.  SHRI  M.  V.  CHANDRASITE-
 KHARA  MURTHY:

 SHRI  P.  M.  SAYEED:
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-

 TER  AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  re-
 commendation  of  the  Wanchoo  Com-
 mittee  Report  on  tax  cut  has  resulted
 in  securing  more  revenues;

 (b)  if  so,  to  what  extent;
 (c)  whether  all  the  recommendations

 of  the  Wanchoo  Committee  have  been
 fully  accepted  and  implemented;

 (0)  if  not,  how  many  of  its  recom-
 mendations  are  still  pending  for  im-

 a
 entation  and  the  reasons  therefor;

 an

 (e)  when  they  will  be  implemented?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH)  :  (a)  and
 (b).  The  Wanchoo  Committee  had,

 .Wter  alia,  recommended  that  the
 Maximum  marginal  rate  of  income-

 ‘tax,  including  surcharge,  in  the  case
 of  individuals,  Hindy  undivided  fami-

 ,  unregistered  firms,  association  of

 persons,  etc.  should  be  brought  down
 from  the  then  prevailing  level  of
 97.75  per  cent  to  75  per  cent,  The
 Committee  had  also  recommended
 sOme  reduction  in  tax  rates  at  the
 middle  ang  lower  levels.

 This  recommendatioa  of  the  Ccn.-
 mittee  was  accepted  by  the  Govern-
 ment  in  4974  with  minor  modifica-
 tions,  The  Finance  Act,  294  iowered
 the  rates  of  income-tax  at  all  levels
 Of  personal  incomes  and  fixed  the
 marginal  rate  of  income-tax,  inelud-
 ing  surcharge,  at  77  per  cent  which
 was  made  applicable  cin  the  slab  of
 income  over  Rs.  70,000.  In  his  Budget
 speech  for  the  year  1976,  the  then  Mi-
 nister  of  Finance  haq  stated  that  the
 expectation  of  the  Government  that
 the  reduction  in  rates  would  iead  to
 bette,  tax  compliance  had  been  ful-
 filled  as  was  reflected  in  the  increase
 in  income-tax  collections  in  the  ine
 mediately  preceding  two  years.  The
 then  Minister  of  Finance  further
 stateq  that  while  there  were  some
 other  factors,  inciuding  the  or:ve
 against  tax  evaders  and  other  ecuno-
 mic  offenders  responsible  for  the  up-
 treng  in  collection:,  the  reduction  in
 tax  rates  also  played  a  role  in  promo-
 ting  better  tax  compliance.

 The  Income-tax  collections  depend
 on  severai  factors,  namely,  the  state
 o:  the  economy,  price  trends,  e‘icacy
 of  tax  administration,  rates  of  taxes,
 ete.,  and  accordingly,  it  is  difficult  to
 say  how  far  the  reduction  in  rates  of
 income-tax  had  Jed  to  better  collec-
 tions  over  the  yes.

 (ec)  to  (e).  The  Wanchoo  Commit.
 tee  made  393  recommendations.  Deci-
 sions  have  so  afr  been  taken
 in  respect  of  326  recommenda-
 tions,  Out  of  these  326  recommenda-
 tions,  9  recommendations  are  pending
 १6  rimplementation.  A  statement  indi-
 cating  such  recommendations  with
 reasons  for  their  peidency  Js  Jaiq  on
 the  Table  of  the  House  [Placed  in
 Yibrary,  See  Nv.  IT—4376/79).  Ne-
 cessary  action  will  be  taken  to  impie-
 nent  the  recoremei¢ations  which
 Pave  been  acesptsd  by  the  Govern-
 ment
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 Proposa]  to  Start  International
 Air  ports

 8974  SHRI  P  RAJAGOPAL  NAIDU
 Will  the  Munister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  _  be  pleased  to
 slate

 (a)  whethe:  there  are  any  proposals
 with  the  Government  to  start  inter
 national  girports  in  our  country’s,  and

 (b)  if  so  the  places?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOT-
 AM  KAUSHIK)  (a)  and  (b)  Sub-
 gest  ons  have  been  received  from  tire
 totmme  from  various  quartets  fcr  con-
 version  of  certain  domestic  airports  in-
 to  internationa]  auports  eg,  those  at
 Srinagar  Amritsar  Ahmedabad  Tri-
 vandrum  etc  An-India  have  already
 started  eperating  international  services
 Middle-kast  countries  from  =  Liiven-
 dium  The  feasibility  of  Au  Tita
 oper  iting  services  from  Amritsal  AS,
 presently  unde:  examination

 Givimg  of  Loans  by  Government  to
 Railways

 8975  SHRI  P  RAJAGOPAL  N  .a-
 DU  Will  the  DEPUTY  PRIME  “MLN-
 ISfFR  AND  MINISTER  OF  TIN  AN-
 CT.  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Government  are
 8  \Ing  Icans  to  Railways,

 (b)  ४  so  the  amount  given  during
 1978-79,  and

 (c)  the  amount  proposed  to  be
 given  during  1979-807

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL)  (a)  to  (c)  In
 accordance  with  the  recemmenuatiy  5
 of  the  Railway  Convent  on  Committee,
 approved  by  Parliament  in  March  1979,
 No  loans  have  been  sanctioned  from
 Igt  April,  1978,  to  the  Railway  Revenue
 Reserve  Fund  from  the  General
 Revenues  for  meeting  shortfall  m
 dividend  payments  For  the  Railway
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 Development  Fund,  a  loan  of  Rs  537.49
 lakhs  was  sanctioned  during  ‘1978-79.
 As  per  Budget  Estimates  1979-80,  the
 Railway  Development  Fund  will  not
 require  an}  loan  from  the  General
 Revenues  dur  ng  the  year

 Promotion  of  Tourism  in  North  Eastern
 and  Meghalaya  States

 8976  SHRI  P  A  SANGMA  Will  the
 Minister  0  LOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state  what
 mcasuics  the  Central  Government
 propose  to  take  to  promote  tourism  in
 th  North-Eastern  region  with  parti-
 cular  ieference  to  Maghalaya?

 LHL  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTs
 TAM  KAUSHIK)  Because  of  restric-
 tions  on  the  entry  of  international  tour-
 ists  into  the  States  in  the  North  Eas.
 tein  region  excepting  for  Kazninga,
 Gauh  iti  and  Snillong,  as  well  as  entry
 restrictions  for  domestic  tourists  tor
 visiting  certain  areas  covered  by  the

 It  ner-hne  restri.ted-area”  in  Manipur,
 M  zoram  Arunachal  Pradesh  and
 N  ilind  it  his  not  been  possible  for
 the  Department  ot  ITounsm  to  actively
 piomote  toulinm  to  the  North  Eas-
 tein  region

 Hlowe  var  at  the  instance  of  the  Cen-
 tral  Devartment  of  Tourism  certain
 yelaxations  have  been  made  for  :mter-
 Nahional  tounsts  to  visit  Kaziranga, Gauhati  and  Shillong  In  view  of  this,
 a  Forest  Lodge  has  been  constructed
 at  Kasiranga  Game  Sanctuary  which  Is
 being  run  by  the  India  Toumsm  De-
 velopment  Corporation  It  is  also  pro
 posed  to  construct  Youth  Hestels,  one
 each  at  Gauhati  and  Shillong  durng
 the  Five  Year  Plan  978—83  The
 Governments  of  Assam  and  Meghala-
 ya  have  been  requested  to  make  avatl-
 able  suitable  land  for  this  purpose.
 The  ITDC  also  proposes  to  conduct  a
 hotel  at  Gauhati

 The  question  of  taking  up  additional
 schemes  in  the  Nerth  Eastern  Regian



 237  Written.  Answers  VAISAKHA  7,  90l  (SAKA)  Written  Answers  238

 will  be  dependent  upon  further  relaxa~
 tion  in  entry  restrictions  into  this
 area,  and  keeping  in  view  the  sugges-
 tions  received  from  the  State  Govern-
 ments  for  taking  up  the  development
 of  2  centreS/schemes'  in  the  Central
 Sector.

 Rise  in  the  Prices  of  Natural  Rubber

 8977.  SHRI  C.  K.  JAFFER  SHARIEF:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  there  has  been  any
 rise  in  the  prices  of  natural  rubber
 during  last  three  years;

 (b)  if  so,  the  details  thereof,  year-
 wise;  and

 (c)  the  reasons  therefor  and  the
 steps  Government  have  to  augment
 the  butfer  stock  of  natural  rubber  and
 to  check  the  rise  in  its  price?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  KRISHNA  KUMAR  GOYAL):
 (a)  and  (b),.  Yes,  Sir.  The  average
 price  of  lot  rubber  comprising  of  RMA.
 3,  4  and  5  grades  at  Kottayam  market
 during  1976-77,  ‘1977-78,  and  1978-79
 was  Rs.  595.96,  Rs.  632.11  and  Rs.  953.43
 respectively  per  quintal.

 (c)  The  rise  in  the  rubber  prices  is
 consequent  on  a  shertfall  in  the  pro-
 duction  of  rubber  during  the  years
 ‘1977-78  and  1978-79.  To  augment  the
 Stock  of  natural  rubber  in  the  country
 and  to  check  the  rise  in  its  price,  14,750
 tonnes  of  natural  rubber  was  imported
 during  September-October  1978.  On
 a  further  review  of  the  demand-
 Supply  position  import  of  an  additional
 15,000  tonnes  of  natural  rubber  was
 allowed  during  ‘1978-79.

 Cases  Detected  in  Cannection  with
 Contravention  of  F.E.R.A.

 8978.  CH.  HARI  RAM  MAKKASAR
 GODARA:  Will  the  DEPUTY
 PRIME  MINISTER  AND  MINISTER
 OF  FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  cases  detected
 during  the  last  one  year  involving  big
 business  houses  and  others  as  well  for
 contravention  of  FERA;

 (b)  the  nature  of  offences  and  the
 amounts  involved;  and

 (c)  the  nature  of  action  taken  in  the
 matter  and  appreciation  given  to  the
 officers  who  detected  the  cases?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  The
 number  of  cases  detected  and  Show
 Cause  Notices  issued  during  the  last
 one  year  (Ist  April,  978  to  3lst
 March,  979)  in  respect  of  offences
 for  contravention  of  FERA  is  2844.

 (b)  and  (c).  It  would  involve  much
 time  and  labour  to  furnish  for  all  these
 eases  the  details  about  the  nature  cf
 offences,  amount  involved,  nature  of
 action  taken  and  apreciation  given  to
 officers  who  detected  the  cases.

 Agreement  between  India,  Bengladesh,
 Nepal,  Thailand  ang  Burma  Re.  Jute

 8979.  SHRI  CHITTA  BASU:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  jute
 producing  countries  like  India,  Bangla-
 desh,  Nepal,  Thailand  and  Burma  re-
 cently  met  at  Kathmandu  to  discuss
 various  problems  of  jute  in  the  inter-
 national  market;

 (b)  if  so,  whether  any  agreement
 among  these  producing  countries
 could  be  arrived  at;  and

 (c)  if  so,  the  details  of  the  agree-
 ment?
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 “THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c):  The  Jute  producing
 countries  unanimosuly  urged  for  early
 finalisation  of  an  agreement  on  jute
 which  would  provide  for  tackling  the
 various  problems  faced  by  jute  and
 jute  goods  in  the  international  trade,

 “STC  in  Newspaper  Muddle”

 8980.  SHRI  CHITTA  BASU:

 SHRI  VASANT  SATHE:
 SHRI  VIJAY  KUMAR  N.

 PATIL:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  attention  of  the  Govern,
 ment  has  since  been  drawn  to  the  news
 item  captioned  “STC  in  news  paper
 muddle”  published  in  the  Indian  Ex-
 press  on  400  March,  1979;  and

 (b)  if  so,  whether  any  inquiry  has
 since  been  made  into  it  and  the  re-
 sults  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)
 Yes,  Sir.
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 (b)  Some  complaints  were  fen
 ceived  about  the  quality  of  only  one
 consignment  of  glazed  newsprint.
 The  matter  was  taken  up  with  the
 foreign  supplies  who  have  agreed
 to  pay  compensation  to  the  Indian
 consignees.

 Deterioration  in  the  Record  of  Public
 Sector

 8981,  SHRI  CHITTA  BASU:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  his  attention  has  been
 drawn  to  the  comments  in  the  Econo-
 mic  survey  for  the  year  1978-79  to  the
 effect  that  the  Public  sector  “record
 has  deteriorated  sharply";

 (b)  if  so,  whether  the  Government
 have  since  made  any  attempt  at  iden-
 tifying  the  real  and  basic  causes;  and

 (c)  if  so,  the  details  of  the  causes
 and  steps  taken  to  remove  these  basic
 causes?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)
 Yes  Sir.

 (b)  and  (c).  Though  there  was
 some  shortfall  in  the  physical  per-
 formance  of  a  few  public  sector
 units  in  the  first  eight  months,  in
 most  cases  this  was,  as  evident  from
 the  attached  statement,  substantially
 made  good  in  the  subsequent  four
 months  as  a  result  of  timely  correc~
 tive  steps.
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 Foreign  Shares  in  Cigarette  Manu-
 facturing  Companies

 8982.  SHRI  HALIMUDDIN  AH-
 MED:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to
 change  the’  shares  of  Foreign  com-
 panies  which  have  invested  in  India
 and  the  shares  will  be  reduced  only  to
 25  per  cent  in  case  of  cigarette  manu-
 facturing  companies  in  particular  and
 other  companies  in  general;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  for  not
 Indianisalion  of  cigarette  companies  in
 India  in  particular  and  companies  in
 general?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)
 No,  Sir.

 (b)  Government’s  policy  in  re-
 gard  to  the  dilution  of  foreign  share-
 holding  in  existing  foreign  companics
 is  set  out  in  the  guidelines  framed
 under  section  29(2)  (a)  of  the  Foreign
 Exchange  Regulation  Act,  1973.  These
 guidelines  are  being  strictiy  enforc-
 ed,

 Ban  on  Sale  of  Foreign  Brand
 Cigarettes

 8983  SHRI  HALIMUDDIN  AH-
 MED.  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND
 COOPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to
 impose  ban  on  the  Sale  of  foreign
 brand  cigarettes  in  India,  as  these  are
 injurious  lo  health,  so  that  foreign
 exchange  will  be  saved  with  the  ban
 thereof,

 (b)  if  not,  the  reasons  thereof;  and

 (९)  whether  Government  propose  to
 imapose  heavy  taxation  on  forelgn  brand
 cigarettes  in  the  nation’s  interest?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)
 and  (b).  There  is  no  proposal  to  ban
 such  imports.  However,  since  Ist
 April,  ‘1976,  when  the  Cigarettes
 (Regulation  of  products,  Supply  and
 Distribution)  Act,  975  came  into
 ferce,  every  package  of  Cigarettes
 for  disribution  or  supply  for  vaiu-
 bear  thereon  or  on  its  label,  the
 able  consideration  or  for  sale  must
 condition  “Smoking  is  injurious  to
 Health”  even  if  it  is  imported.

 (c)  Foreign  brand  Cigarettes  al-
 ready  attract  countervailing  duties
 (an  view  of  central  excise)  in  addi-
 tion  to  import  duties.

 Loss  to  public  finance  holding  major
 share  in  TISCO

 8984  SITRI  A.  K.  ROY:  Wil  the
 DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 fo  state:

 (a)  whether  he  is  aware  that  the
 TATA  sister  concerns  like  TISCO,  In-
 dian  Tube  Co.,  Tinplate,  Tata  Robins
 Friser  Tayco  are  making  profit  at  the
 cost  of  the  TISCO  by  manipulating
 their  business  transaction  with
 TISCO;

 (b)  whether  it  ig  a  loss  to  the  Public
 Finance  holding  major  share  in  the
 TISCO  but  not  in  other  sister  com-
 Panies;  and

 (c)  if  so,  steps  taken  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  (a),
 The  Industrial  Development  Bank
 of  India  has  reported  that  it  is  not
 aware  of  any  transactions  manipu-
 lated  by  the  Tata  sister  concerns  like
 Tata  Engineering  and  Locomotive
 Company  Ltd.,  Indian  Tube  Com-
 pany  etc.,  to  make  profit  at  the  cost
 of  TISCO.
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 (b)  In  view  of  the  answer  to  part

 (a)  of  the  Question,  the  question  of
 public  financial  institutions  suffering
 any  loss  does  not  arise,  also  because
 TISCO  has  been  paying  dividends
 reguiarly.  \

 (b)  Does  not  arise.

 भारत  जौर  बिटन  के  बोच  व्यापार

 8985.  श्री  एस0  एस0  सोमानों  :  क्या
 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूत्ि  और  सहकारिता

 मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार
 4  भारत  और  ब्रिटेन  के  बीच  व्यौपार  बढ़ाने  को
 विशेष  योजना  तैयार  की  है  ;  और

 ख)  यदि  हा,  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  (क्या
 2

 चाणिण्य,  नागश्कि  पूति  और  सहकारिता  मंत्रलव
 में  राज्य  मती  (श्री  क्‍्लारिफ  बेग)  :  (क)
 श्रौर  (ख).  नई  दिल्‍ली  में  माचं  i978  में  हुई
 भारत  ब्रिटेन  ग्राथिक  समिति  की  मत्रीस्तरीय  बैठक
 की  आपूर्ति  कार्यवाही  के  रूप  में  [ब्रटेन  के  व्यापार
 विभाग  द्वारा  तिब्बत  में  दिसम्बर,  978  में
 भारतीय  निर्यातका  तथा  अ्रधिकारियों  की  ब्रिटेन  के
 आयातकों,  ग्रायत  सगठनों  तथा  अ्रधिकारियों  के
 साथ  एक  बठक  ई  t  भारतीय  निर्यातकों  तथा
 ब्रिटेन  के  झायातकां  के  बीच  अलग  अलग  सबि-
 दाए  स्थापित  करने  ,  उत्पाद  डिजाइनों  तथा  स्टाइ्लां
 में  परिवततंन  करने  के  सबध  में  जानकारी  का  आदान
 प्रदान  करना,  प्रणालियों  में  तालमेल  बढ़ाने  की  दुष्टि
 से  ब्रिटेन  के  उन  संगठनों  मे  जो  इसी  प्रकार  का  कार्य
 फर  रहे  है  ,  उत्पादों  के  परीक्षण  तथा  निरीक्षण  मे
 लगे  भारतीय  श्रमिकों  का  दौरा  करने,  दोनो  देशो  प्रादि
 द्वारा  मेलो  प्रदेशों  मे  श्रौर  अधिक  भाग  लेने  जैसे  व्यापार
 संवर्धन  सबन्धी  कुछ  उपायों,  विशेष  निर्यात  हित  के  रूप
 में  पता  लगाई  गई  चोदह  विशेषवस्तुझो  के  सबध  से  उक्त
 बैठफ  में  बातचीत  की  गई  इन  मुद्दों  पर  एक  शोर
 भारतीय  निर्यातकों  भौर  निर्यात  संगठनों  तथा  दूसरी
 शौर  भारतीय  उच्चायुक्त,  लन्‍्दन.  पौर  ब्रिटेन  की सरकार

 हा
 परामर्श  करके  भनुवर्ती  कार्यवाही  शुरु  कर  दी

 गई  है।

 Complaints  from  Publishing  Houses
 regarding  Import  of  Newsprint

 8986.  DR.  VASANT  KUMAR
 PANDIT:  Will  the  Minister  of
 COMMERCE,  CIVIL  SUPPLIES.
 AND  COOPERATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  State  Trading  Cor-
 poration  had  purchased  for  import
 290  tons  of  Finish  newsprint;

 (b)  if  so,  what  are  the  value  of  the
 total  imports  and  what  tonnage  was
 distributed  ६0  Bombay,  Madras  and
 Calcutta  ports;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  seriou
 complaints  have  been  made  by  several
 publishing  houses  that  imported  news-
 print  is  not  of  Finish  manufacture  and
 suffers  from  low  quality;  and

 (d)  if  so,  what  investigations  have
 been  carried  out  by  the  Government
 and  who  has  been  held  responsible  for
 the  variation  in  the  quality,  quantity
 and  Finish  of  the  paper  and  the  action
 that  has  been  taken  to  remedy  the
 samc?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)
 STC  purchased  283  tons  of  Finish
 Newsprint.

 (9)  The  total  value  of  this
 newsprint  was  Rs.  43,59,377.  Of  the
 total  quantity  of  283  tons,  035  tons
 was  distributed  to  Bombay  port  and
 248  tons  to  Calcutta  port.

 (९)  STC  hag  not  received  any  seri-
 ous  complaints  about  the  origin  of
 this  newsprint.  Mowever,  some  qua-
 lity  complaints  were  received
 which  have  been  settled  with  the
 foreign  suppliers  who  have  agreed
 to  pay  compensation  to  the  Indian
 consignees.

 (d)  Does  not  arise  as  the  matter
 was  duly  taken  up  with  the  firm
 and  has  been  settleq  to  the  satisfac-
 tion  of  the  consignees.

 Export  of  Silver,  Silver  Articies  and
 Silver  Ornaments

 8987.  DR.  VASANT  KUMAR
 PANDIT:  Wil  the  DEPUTY
 PRIME  MINISTER  AND  THE  MI-
 NISTER  OF  FINANCE  be  pleased  to-
 state:  |
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 (a)  what  is  the  amount  of  silver,
 Silver  articles  and  silver  ornaments
 exported  during  977  and  1978;

 (b)  what  is  the  approximate  stock
 of  silver  in  the  (l)  trade  circle,  (2)
 in  Nationalised  Banks,  (3)  in  other
 Banks  and  (4)  with  the  people  in  the
 country;

 (c)  what  is  the  total  yearly  produc-
 tion  of  silver  in  country  in  the  last
 two  years;  and

 (6)  what  is  the  decision  of  the  Go-
 vernment  regarding  export  of  silver
 articles  and  ornaments  out  of  India?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGARWAL):  (a)

 Export  of  Silver

 Year  Quantity  in  Mctric
 Tonnes

 977°78  644
 1978-79,  joo  (Approx.)

 Export  of  Silver  articles
 Year  Rs.  in  lakhs

 1977-78  273° 88
 1978+  है  8
 (April  Dec.  78

 9
 provisional).

 Export  of  Silver  Ornaments

 Year  Rs.  in  lakhs

 1977-78,  95°38  (estimated)
 1978-79  .  नि  120°  47  (estumated
 (Abril  Jan.  79)

 ‘  )

 (Figures  of  export  of  non-gold
 jewellery  are  available  and  stand
 at  Rs,  49.23  lakhs  for  ‘1977-78  and
 Rs.  50.59  lakhs  for  the  period  Aprii,
 978  to  January,  1979,  out  of  which
 about  80  per  cent  is  the  estimated

 ‘export  of  silver  jewellery).

 (b)  No  reliable  estimate  of  the
 ‘stock  of  silver  in  (td)  trade  circle,
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 (2)  in  Nationalised  Banks,  (3)  in
 other  Banks  and  (4)  with  the  peopie
 in  the  country  is  available.

 (c)  India  is  not  in  a  producer  of
 silver  except  as  by  product  of  other
 metals  like  gold,  silver  and  lead.  The
 quantities  of  silver  produced  as  by-
 product  during  the  last  two  years
 were:

 Year  Quantity  (in  Kgs.)

 1977-78  (125753  927

 1978-79  11,340"  609
 (Upto  Feb,  79).

 (d)  The  export  of  silver  manufac-
 tures  coins  etc.,  is  being  allowed.  This
 will,  however,  be  kept  under  review
 in  order  tg  ensure  substantial  value
 addition  in  such  manufactures  to  eli-
 minate  the  possibility  of  export  of  sil-
 ver  in  the  guise  of  likhtly  worked
 manufactures.

 Opening  of  Branckes  of  Nationalised
 Banks  in  Adivasi  Areas

 8988.  SHRI  AMARSINH  पश्
 RATHAWA:  Will  the  DEPUTY
 PRIME  MINISTER  AND  MINISTER
 OF  FINANCE  be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to
 open  more  nationalised  banks  branches
 in  Adivasi  Area  of  Gujarat  State;

 (b)  if  so,  the  criteria  adopted  for
 opening  new  branches;

 (ce)  what  are  the  methods  for  grant-
 ing  loans  to  Adivasis;

 (d)  whether  Government  propose  to
 consider  to  normalise  its  method:  and

 (e)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH)  (a)

 and  (b),  Yes,  Sir.  In  terms  of  their
 revised  branch  licencing  policy  the
 Reserve  Bank  of  India  are  drawing
 up  three  year  plans  of  branch  expan-
 sion  in  underbankegq  districts,  Of
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 the  districts  in  Gujarat  which  have
 concentration  of  tribal  people,  Ba-
 naskantha,  Dangs,  Panchmahals  and
 Subarkantha  have  been  identified  as
 underbanked  districts  requiring  new
 branches  t>  be  opened.  The  propo-
 sals  are  being  finalised  by  the  Re-
 serve  Bank  of  India  in  consultation
 with  the  State  Government  and  the
 Ieud  banks  concerned,

 (c)  tn  (९).  In  extending  credit  to
 the  tribal  people,  the  banks  are  a‘-
 7०  3५9  follwing  simplified  procedures.
 Loans  for  productive  endeavours  are
 advanced  on  a  group-guarantee  basis
 or  even  without  insisting  on  any
 security  or  guarantee  where  the  bor.
 rowers  are  not  in  a  position  to  offer
 cither  If  eligible,  the  tribal  bor-
 ‘-wery  “re  financed  under  the  Sche-
 me  of  Differential  Rate  of  Interest.
 The  banks  aiso  extend  credit  in  the
 tribal  areas  through  Large  sized
 Multi-purpose  Societies  (LAMPS).

 Income  from  Agriculture

 8989  SHRI  AMARSINH  V.  RA-
 THAWA:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  total  estimate  of  in-
 come  in  the  country  from  agriculture
 during  the  last  three  years,  year-wise
 and  State-wise;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  almost
 all  the  lig  business  houses  are  running
 agriculture  farms  and  saving  the  in-
 come  tax;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH)  (a)  ta  (०).
 The  information  regarding  Item  (a)

 is  not  readily  available  with  this  Minis_
 try.  It  is  being  gathered  from  va-
 rious  sources.  Regarding  Items  (b)
 and  (c)  a'so,  the  information  is  to
 be  collected  from  the  field  offices.
 This  is  being  done.

 The  information  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  House,  when  it  is
 coliected.

 Loans  given  by  Banks  and  Financial
 Institutions  to  M/s.  Allied  Produce  Co.

 Ltd.  Paonta  Sahib  in  Himachaf
 Pradesh

 8990.  SHRI  DURGA  CHAND  Will
 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Central  Govern-
 ment  are  awaie  that  M/s  Allied  Pro-
 duce  Company  Ltd.,  Paonta  Sahib  in
 Himachal  Pradesh  have  been  issued
 industrial  heence  on  4th  November
 975  for  setting  up  of  wood  pulp  and
 specialty  paper  mill  at  Paonta  Sahib:
 and

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the
 State  Government  has  applied  to
 financial  institutions  and  nationalised
 banks  in  July,  4977  for  loans  etc.?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH)  (a)
 Ves,  Sir,  A  licence  was  issued  to
 the  Company  during  1975.

 (b)  While  the  State  Government
 of  Himachal  Pradesh  has  not  mad-
 any  application  to  Industrial  Finance
 Corporation  of  India,  Shri  J.  mehta
 of  Allied  Produce  Company  Ltd.
 had  made  an  appuication  for  finun-
 cial  assistance  to  financial  institu-
 tions  in  July  1977.  However,  in
 January,  978  Industrial  Projects
 Approval  and  Review  Authority,
 Government  of  Himachal  Pradesh
 informeg  the  financiaj  institutions
 that  in  view  of  the  inadequate  prog-
 ress  shown  by  the  applicant  in  imle-
 menting  the  project,  it  has  been  de-
 cided  to  cancel  this  case  arongwith
 commitment  of  wood  with  immedi-
 ate  effect.
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 Guidance  on  Banking  Facilsties  for
 Loanees

 899  SHRI  DURGA  CHAND
 Will  the  DEPUTY  PRIME  MINIS-
 TER  AND  MINISTER  OF  FINANLE
 be  p  eased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  peo
 ple  particularly  in  the  rural  and  hilly
 areas  who  approached  the  nationalised
 banks  for  loans  are  not  given  any  gul-
 delines  in  the  mutter  with  the  result
 that  thcy  are  put  to  great  inconven-
 rence

 (2)  whether  there  is  any  proposal to
 tring  out  printed  pamphlets  contain-
 ing  detailed  guidelines  on  banking
 facilities  for  the  loanees  and

 (c)  if  so  the  details  thereof  if  uot
 the  reasons  therefor  ang  in  what  mun-
 ner  guidelines  3s  given  by  the  =  hanks
 to  the  loanecs?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH)  (a)
 No,  Sir  The  Banks  do  avoig  causing
 any  unnecessary  inconvenience  to
 their  customers  In  case  complaimts
 @te  receiveg  these  afe  inquired  into
 by  senior  officers  of  the  bank  con-
 cerned

 (b)  and  (c)  Banks  assist  bor0-
 wers  by  giving  them  detailed  mfor-
 mation  about  the  various  schemes
 unde:  which  they  can  avail  of  bank
 finance  and  also  help  them  2  3  ling
 the  application  forms  ete  Mo>t  of
 the  commercial  banks  also  adopt  the
 procedure  of  distiibuling  =  publicity
 literature/printed  booklet,  on  diff~
 erent  schemes  both  to  the  public  and
 State  Government  agencies

 Token  strike  by  Employees  of  Reserve
 Bank  of  India

 8992.  SHRI  ANANT  RAM  JAIS-
 WAL  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  state
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 (a)  whether  it  78  a  fact  that  the  All
 India  Reserve  Bank  Employees  Asso-
 ciation  had  gone  on  one  day  token
 sirike,

 (b)  7  so  the  causes  thereof  and  the
 amount  of  loss  suffered  by  the  Bank
 in  terms  of  bank  business  as  a  result
 thereof  and

 (c)  whether  Government  have  under
 consideration  any  measures  to  avert
 such  strike  there  in  future  ang  if  ‘st,
 the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH)  (a)
 Yes  Sir

 (b)  No  formal  strike  notice  was
 given  but  7  AS  understood  that  it
 Was  In  support  of  their  demand  for
 a  fresh  settlement  on  the  serv.ce
 conditions  of  crerical  emplovees  of
 the  baik

 Since  Reserve  Bank  7६  not  perform-
 ng  any  commercial  banking  busin-
 esS  there  was  no  loss  in  terms  of
 bank,  bu-iness  Transactions  held
 up  on  3rd  April  979  were  attended
 to/cleareq  on  subsequent  days

 (c)  Reserve  Bank  of  India  and  All
 India  Reserve  Bank  Employee,  As-
 sociation  will  continue  with  =  their
 bilateral  discussions  on  2nq  May,
 979

 जनता  होटलों  का  भिर्माण

 8993  श्री  झतग्त  रास  जायसवाल  :
 पर्यटन  शीर  मागर  विभानस  मन्‍्ती  यह  बताने  की  कृपा
 बरेगे  कि

 (क)  जनता  सरकार  के  सत्ता  में  आने  के  बाद
 से  पर्यटन  विभाग  हारा  1  मार्च  970  तक  कितने
 जनता  होटलो  का  निर्माण  किम  गधों  और  किन-किन
 अैथानो  पर  निर्माण  किया  गया,

 (ख)  जनता  होटंलो  में  भोजन  झोर  भाजास  के
 लिये  पृथक  पृथक  प्रति  व्यक्ति  अति  दिल  कितना  स्मूृसतेस
 झौर  भ्रधिकतम  शुल्क  रखा  गया  है,
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 (7)  बर्ष  979-80  के  दौरान  कितने  जनता
 होटलो  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  भौर  उनका
 मिर्मांण  किन  किन  स्थानों  पर  किया  जायेगा  और  उनके
 निर्मार्ण  पर  तथा  उन्हे  सुसज्जित  करने  पर  कितनी
 धनराशि  खर्च  होने  का  प्रनुमान  है  ,  भौर

 (घ)  जनता  होटलो  का  निर्माण  किन  व्यक्तियों
 के  लिए  किया  जा  रहा  है  और  क्या  इस  तथ्य  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  कि  देश की  दा  तिहाई  झाबादों  गरीबी  के
 स्तर  में  नीचे  जीवन  बापन  कर  रही  है,  सरकार  इन
 होटलो  के  नामों  से  'जनता'  नाम  तत्काल  हटाने  के  प्रश्न
 पर  विचार  करेगी  जिससे  “जनता”  शब्द  को  बदनाम  ने
 किया  जाये?

 पर्यटभ  और  लाशर  विभानन  संत्रो  शो  पुरुधोसम
 कौशिक)  :  (क)  से  (ग)  नई  दिल्‍ली  मे  300  लाख
 रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  250  बैंड  वाले
 प्रथम  भ्रशोक  यात्री  निवास  (जनता  हाटल)  बा
 निर्माण  कार्य  शुरु  है  गबा  है  जिसे  विभिन्न  चरणों
 में  y980-8)  तक  पूरा  कया  जायेगा।  श्रावास

 1
 खाद्य  पदार्थों  की  प्रस्तावित  दरे  निम्न  प्रकार

 ह  _—

 wat  का  टैरिफ

 स्वान  गहों  सहित  4  बैड  २०  ro  ब्रति  बैड
 वाले  कमरे

 स्नान-गृहों  सहित  डबल  रु०  5  ब्रतिबैड ।
 बैड  वाले  कमरे  a  डबल  भप्राकुपैसी  क ेलिए  30

 रुपाए  यदि  कमरा
 सिंगल  भ्राकुपेसी  के
 लिए  भ्रपेक्षित  हो,  तो
 कमरे  का  टैरिफ  30
 रुपए  होगा  ।

 खाद्य  पदार्थ  तथा  सादक  पेय  का  टैरिफ

 चाय  ढ  कठ  0  50

 कलेवा  (ब्रेकफास्ट )  Fo  2  00

 ou  [डिगर

 आकाहारी  *%o  4  50

 आंगसाहारी  २०  6.00

 (ष)  इसको  उद्देश्य  कम  बजट  वाले  स्वदेशी
 तथा  प्रतर्राष्ट्रीय  दोनों  प्रकार  के  चयेटको  की
 झ्ावश्यकताशो  को  पूरा  करना  है,  जिनकी  इससे
 पहले  उपेक्षा  की  जाती  रही  है  t

 Purchase  of  Tobaceo  by  STC

 8994  DR.  LAXMI  NARAYAN  PAN-
 DEYA  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE,  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  :t  38  a  fact  that  though
 the  State  Trading  Corporation  had
 taken  a  decision  to  purchase  15,000  ton-
 nes  of  tobacco,  it  started  purchasing
 tobacco  after  3  months;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  tra-
 ders  had  purchased  large  quantity  of
 tobacco  pnior  to  that,

 (९)  whether  about  80  thousand  ton-
 nes  of  tobacco  35  expected  to  be  pro-
 duced  during  ‘1978,

 (d)  if  so,  the  steps  taken  to  ensure
 reasonable  prices  to  tobacco  growers
 and  iso  to  save  them  from  the  exploi-
 tation  by  monopoly  companies,  and

 (e)  the  quantity  of  tobacco  for  ex-
 port  of  which  orders  were  received  by
 the  coripanies  from  foreign  countries
 during  the  first  quarter  of  1978-79  and
 1979-80?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE,  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  ARIF  BAIG):  (a)  and  (hb).
 The  Central  Government  directed  the
 STC  in  the  third  week  of  February,
 4879  to  purchase  ‘10,000  tonnes  of  VFC
 tobacco  of  979  crop  in  Andhra  Pra-
 desh  on  Government  account.  Market-
 ing  of  virgima  tobacco  m  Andhra
 Pradesh  commenced  jin  second  week
 of  February.  The  STC  commenced
 purchase  of  VFC  tobacco  on  Govern-
 ment  account  towards  end  of  Febru-
 ary/early  March. ry

 (c)  Production  of  virginia  tobacco
 in  Andhra  Pradesh  during  1978-79  is
 estimated  between  95,000  tonnes  to
 1,060,000  tonnes,
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 (d)  Central  Government  intervened
 jn  the  tobacco  marketing  through  the
 S.T-C.,  to  ensure  reasonable  prices  to
 virginia  tobacco  growers,

 (e)  Government  is  not  aware  of  the
 expoit  orders  for  tobacco  received  by
 the  companies  from  foreign  countries
 during  first  quarter  of  1978-79  and
 1979-80  However,  exports  of  un-
 manufactured  tobacco  during  first
 quarter  of  1978-79  (April  to  June)
 were  about  26,118.  tonnes  valued  at
 about  Rs.  475  crores

 झान्द  प्रदेश  में  जजीनिया  तस्थाकू  को  खरीद

 8995.  डा०  लक्ष्मोनारायण  पाडेय  :  क्‍या
 शाणिण्य  तथा  नागरिक  पूति  झौर  सहकारिता  मत्ती
 यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  बया श्रान्ध्र  प्रदेश  मे  ह्म  समय  प्रचलित
 वर्जीमिया  तम्बाक  की  खरीद  की  प्रथा  के  वारण
 सहकारिता  झान्दालन  का  भारो  ठेस  पहचो  है  ,

 (ख)  कया  बडे  व्यापारियों  को  बोर्ड  में
 सरक्षण  प्राप्त  था  और  सरकारी  शभ्रधिकारी  भी
 उन्हें  सरक्षण  देते  है  तथा  इस  कारण  साधारण
 उत्पादको  को  कठिताइयों  का  सामना  करना  पड़
 रहा  है;

 (ग)  क्‍या  इस  बारे  में  पूरी  जाच  के  लिये
 आदेश  दिये  गये  है,  झौर

 घ)  यदि  हां,  ता  इस  बारे  में  झब  तक  क्‍या
 बाय॑ंवाही  की  गई  है?

 लजाणिए्य,  नागरिक  पूति  हौर  सहकारिता
 संज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  भी  झारिफ  बेग)  :
 (क)  सरकार  से  राज्य  व्यापार  निगम  को
 4979  की  फसल  में  से  झान्ध्र  प्रदेश  से  सरकारी

 खाते  में  0,000  में०  टन  वी  एफ  सी  तम्बाकू
 खरीदन  के  लिए  कहा  है।  इस  खरीद  भे  में
 5000  मे"  टन  सहकारी  समितियों  से  और
 5000  में०  टन  सीधे  ही  उपजकर्त्ताभों  से  है  ।  इस
 प्रकार  हस  वर्ष  प्रान्ध्न  प्रदेश  में  तम्बाकू  की  खरोद
 में  सहकारिता  ान्दोलन  को  धक्का  पहुचने  की
 बजाय  बढावा  मिला  है।

 (ख)  झौर  (ग)  जी  नहीं।

 च)  प्रश्न  नहीं  उठता।
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 लिले  सिलाये  कपड़ों  के  निर्यात  के  बारे  में  गई  नीति

 8996  wo  लक्ष्मोतारायण  पांडेय  :  क्या
 वाणिक्य  तथा  तागरिक  झौर  सहकारिता
 मती  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि:

 (क)  कया  सिले  सिलायें  कपडो  के  निर्यात
 के  बारे  में  नई  नीति  जून,  i979  से  बनाई
 जायेगी  ;

 (पर)  क्या  यह  सच  है  कि  इस  समय  जहाज
 पर  माल  का  लदान  करने  में  कठिनाई  है;

 (ग)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  वर्ष  979
 ा  पहली  तिमाही  के  लिए  कोटा  निर्धारित  करने
 मे  अनुक्तित  विलम्ब  हुआ  है;  भौर

 (घ)  यदि  हा,  तो  इसके  क्‍या  कारण  है?

 धाणिज्य,  मागरिक  प्रति  जौर  सहकारिता  मंत्रा-
 लग  में  राज्य  मंत्रों  (श्री  झारिफ  बेग) 2
 (क)  से  (घ)  979  के  लिए  कांटा
 वितरण  नीति  पहले  ही  घाधित  कर  दी  गई  है।
 तथापि  जब  भी  आवश्यक  हाता  है  सहीं  कदम
 उठाने  के  लिए  नीति  के  महत्वपूर्ण  तत्वों  की
 बराबर  समीक्षा  की  जाती  है।  कोटा  व्षे  को  दो
 आधे  आधे  भागों  में  बाटा  गया  है,  -I-979
 से  30—-(-1979  तक  तथा  I-7-979  से
 3I~l2-979  तक  .  पूरेवर्ष के  लिए  मीति
 2-i-978  कोघोषित  कर  दी  गई  थी  ।

 व्यस्त  मांसम  के  दौरान  सिले  सिलाए  बस्ख्रों  को
 लाने  लें  जान ेको  सरल  बनाने  के  लिए  इस  वर्ष
 विशेष  व्यवस्था  की  गई  है।

 Dilution  of  foreign  equity  by  M/s.
 Porritts  and  Spemcers  (Asia)

 Limited

 8998  SHRI  ANANT  DAVE:  Will
 the  DEPUTY  PRIME  MINISTER  AND
 MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state

 (a)  how  M/s,  Porritts  and  Spencers
 (Asia)  Limited,  Faridabad,  a  multina-
 tional  company,  has  been  allowed  to
 dilute  its  equity  shares  upto  4]  per
 cent  who  is  running  business  on  a
 letter  of  mtent  issued  in  the  name
 of  another  company,  ie.,  M/s,  G.  Wil-
 liams  and  Co  Private  Limited;  and

 (b)  Ba  answer  is  yes,  who  is  respon-
 sible  for  the  error  and  what  actiow
 proposed  to  be  taken  against  the  con-
 cerned?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  (a)  M/s  Pr-
 ritts  and  Spencers  (Asia)  Limited  is
 engaged  in  the  manufacture  of  indus-
 tial  mechanical  clothing  for  which  it
 hods  an  industrial  licence  No.  L/
 23  (3)  /43/68-Tex  (E)  dated  the  l7th
 Api],  1968,  as  amended  in  February,
 974  Since  the  products  manufactured
 by  the  company  require  sophisticated
 technology  not  available  imdigenous'y,
 the  company  has  been  permitted  to
 catry  on  its  business  with  its  existing
 foreizn  shareholding  of  59  per  cent  in
 terms  of  the  FERA  guidelines

 (b)  Does  not  arise

 Recovery  of  income  tax  arrears  from
 5  top  industria]  house,

 8999  SHRI  HARI  VISHNU  KA-
 MATH:  Will  the  DEPUTY  PRIME
 MINISTER  AND  MINISTER  OF
 FINANCE  be  pleased  to  refer  to  the
 answer  given  to  Starred  Question
 No.  394  on  the  28th  July,  978  and
 state  the  outcome  of  action  taken  by

 the  Income  Tax  Authorities  for  re-
 covery  of  arrears  from  the  I5  top  in-
 dustrial  houses?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ‘ZULFIQUARULLAH):  The  requisite
 information  is  mot  readily  available,

 ait  is  being  collected  and  will  be  laid
 ‘on  the  Table  of  the  House  as  soon  as
 possible,

 “जापो  पेपर  मिल्स  सिलिटेड,  बम्बई  के  सम्धस्ध  में  सोसा-
 शुल्क,  उत्पाद-शुल्क  की  ब्रदायगी  तथा  उसको  शोर

 झाय  कर  को  बकाया  राशि

 9000. श्रो  कम  ब्य  कछबाय  :  नया  उप
 अधान  मंत्री  तथा  लिस  मंत्री  9  ग्रगस्त  1978
 के  अतारांकित  प्रश्न  सख्या  350  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताते  को  कृपा  करे  कि  :
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 (*)  बापी  पेपर  मिल्स  लिमिटेड  23

 उद्योग  मन्दिर,  दूसरी  मजिल,  7-सी,  पिताम्ध४
 लेन  महीप,  बम्बई  हारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 सीमा  शुल्क  तथा  उत्पाद  शल्क  की  (पृथक्‌-पथक्‌  ) कितत्ती  राशि  झदा  की  गई  झौर  उस  पर  प्राव
 कर  की  जसी  भी  कितनी  राशि  बकाया  है;  भौर

 (ख)  इस  फर्म  मे  हस  की  स्थापना  से  भ्रब
 तक  (वर्षवार)  कितनी  राशि  का  निवेश  हुभा
 इस  के  कितने  भागीदार  है,  थे  न्य  किन  किन,
 उद्योगों  सथा  ०यापारों  में  भागीदार  हैं,  वहा
 उन्हाने  क्तिनी  कितनी  प्जी  लगा  रखी  है  और
 उन  पर  गत  तीन  वर्षों  का  कितना  श्रायकर
 बकाया  है  ?

 विश  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  (भ्रो  सतोश
 झग्रवाल)  :  (क)  भायात  कर्साओ्रो।  निर्यात  कर्तप्रो  से
 वसूल  किए  गए  सीमा  शुल्क  का  वर्षवार  कोई
 रिकार्ड  नही  रखा  जाता  है।  पभ्रत  उल्लिखित
 कम्पनी  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  भ्दा  की  गयी
 सीमा  शुल्क  की  रकम  से  संबंधित  जानकारों
 सरकार  के  प्रास  उपलब्ध  नही  है  ।

 3]  दिसम्बर,  i978  की  स्थिति  के
 अनुसार,  वापी  पेपर  मिलूस  की  झोर  आयकर
 की  कोई  रकम  ब्रकाया  तहीं  थी।

 बापी.  पेपर  मिलूस  द्वाल  पिछले  तीन  वर्षो
 के  दोरान  झदा  किए  गए  केन्द्रीय  उत्पादन
 शुल्क  के  सबंध  में  सूचना एकत्र  की  जा  रही
 है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी।

 (ख)  मैसर्स  कापी  पेप्नर  मिलूस  लिमिटेड,
 बम्बई  कम्पती  अधिनियम  के  प्रन्तग्रेत  एक
 रजिस्टर्ड  कम्पनी  है  और  यह  गुजरात  राज्य  में
 27  जलाई,  974  को  रजिस्टर्ड  हुई  थी।
 कम्पनी  कार्य  विभाग  के  पास  उपलब्ध

 क् के  अनुसार,  कम्फ्नी  को  चुकता  पूजी
 सार  है  —

 निम्नलिखित  तारीख  को  चुकता  लि समाप्त  हुए  वर्ष  के  भ्रनुसार  (लाखो  रुपयो  में  )
 तुलनन्पक्न

 3i-2-975  46,07

 3I-2-976  50  00
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 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 ANNUAL  REPORT  Etc,  OF  STATE  TRAD-
 ING  CORPORATION  oF  INDIA  Lip,  FOR

 ‘1977-78

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  Papers
 to  be  laid,

 Shri  Arif  Baig.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERC:,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-OPERA-
 TION  (SHRI  ARIF  BAIG):  I  beg
 to  lay  on  the  Table  a  copy  each  of
 the  following  papers  (Hindi  and
 English  versions)  under  sub-sec-
 tion  (l)  of  section  6l9A  of  the  Com-
 panies  Act,  956:—

 ce)  Review  by  the  Government
 on  the  working  of  the  State  Tiading
 Corporation  of  India  Limited,  New
 Delhi,  for  the  year  ‘1977-73,

 (2)  Annual  Report  of  the  State
 Trading  Corporation  »f  India  Limi-
 ted,  New  Delhi,  for  the  year  1977-78
 along  with  the  Audited  Accounts  and
 the  comments  of  the  Ccmptroller
 ang  Auditur  General  thereon.  [Paced
 in  Library.  See  No,  LT-4367/79.)

 STATEMENT  re,  REASONS  FOR  DELAY  IN
 Laying  ACcOUNTs  OF  COFFKE  BOARD

 FOR  1977-88

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE,
 CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-OPERA-
 TION  (SHRI  KRISHNA  KUMAR
 GOYAL):  J  beg  to  lay  on  the  Table  a
 statement  (Hindi  and  English  ver-
 gions)  explaimig  reasons  for  not  laying
 within  nine  months  after  the  close
 of  the  accounting  year  the  Accounts
 of  the  Coffee  Board  for  the  year
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 ‘1977-78:  and  the  Audit  Renurt  there-
 on,  [Placed  in  Library.  See  No,  Lt-
 4368/79.)

 Annual  Report  etc.  of  Orinetal  Fire
 and  General  Insurance  Co,  Ltd,  and
 a  statement!

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  I  heg  to  lay
 on  the  Table: —

 qd)  A  copy  each  of  the  following
 papers  (Hindi  and  English  versions)
 under  sub-section  (l)  of  section
 6l9A  of  the  Companies  Act,  3956:—~

 (i)  Annual  Report  of  the  Orien-
 tal  Fire  and  General  Insurance
 Company  Limited  New  Delhi,  for
 the  year  ended  3lst  December,
 3977  along  with  the  Audited  Ac-
 counts  and  the  comments  of  the
 Comptroller  and  Auditor  General
 thereon.

 Gi)  A  statement  regarding  Re-
 view  on  the  working  of  the  Orien-
 tal  Fire  and  General  Insurance
 Company  Limited,  New  Delhi,  for
 the  year  ended  350  Decemher,
 4977

 (2)  A  statement  (Hindi  and
 English  versions)  showing  reasons
 to  delay  in  laying  the  papers  men-
 tioned  at  (4)  aboce.  [Placed  in

 Library.  See  No.  LT-4369/79.]

 COMMITTEE  ON  PUBLIC  UNDER-
 TAKINGS

 MINUTES

 SHRI  TRIDIB  CHAUDHURI
 (Berhampore):  I  beg  to  lay  on  the
 पुज  the  Minutes  of  the  sittings
 relating  to  Third,  Eighth,  Twelfth,
 Thirteenth,  Fourteenth,  Sixteenth
 and  Twenty-fifth  Reports  of  the
 Committee  on  Public  ‘Jndertakings
 on  Jute  Corporation  of  India  Limited



 श्र  6r  Papers
 laid

 42.03  hrs.

 CALLING  ATTENTION  TO  MAT-
 TER  OF  URGENT  PUBLIC  IM-

 PORTANCE

 REPORTED  VOILENT  INCIDENTS  AGAINST
 ASIANCOMMUNITy  IN  SOUTHBALL

 LONDON
 SHRI  MUKHTIAR  SINGH  MALIK

 (Sonepat):  I  call  the  attention  of
 the  Minister  of  External  Affairs  to
 the  following  matter  of  urgent  pub-
 lic  importance  and  request  that  he
 may  make  a  statement  thereon:

 ‘The  reported  violent  incidents
 against  the  Asian  community,  parti-
 cularly  Indian  immigrants,  in  Sou-
 thall  areas  of,  UK  and  reaction  of
 Government  thereto,’

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  SAMARENDRA  KUNDU):
 Mr  Deputy-Speaker  Sir  We  have
 noted  with  deep  concern  the  re-
 ports  on  the  clash  in  Southall,
 London,  on  23rd  April.  I  personaliy
 spoke  to  our  High  Commissioner  as
 Soon  as  I  heard  about  the  incident
 on  24th  April.  I  again  coniacted  the
 High  Commission  on  25th  April  to
 ascertain  the  latest  position.  Our
 High  Commissioner  had  gone  to  Sou-
 thall  to  meet  the  members  of  the
 Indian  community,  including  some
 who  had  received  injuries  during
 the  incident,

 As  the  House  is  aware,  the  incident.
 arose  from  an  election  meeting  held
 by  the  National  Front  in  the  Town
 Hall  of  Southall  on  23  April.  The
 National  Front  is  a  racist  neo-Nazi
 organisation  which  advocates  hatred
 against  coloured  settlers  and  their
 compulsory  repatriation,  Asians  in
 Southall  had  resented  permission
 being  given  by  the  local  authorities
 to  the  National  Front  in  view  of  its
 obnoxious  ideology  and  programme.
 The  Indian  High  Commission  had
 advised  the  British  Government  on
 i8th  April  that  such  a  meeting
 would  affect  the  racial  environment
 in  the  area  and  even  provoke  some
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 untoward  incidents.  These  fears
 came  true.  The  police  blocked  ac-
 cess  to  people  approaching  the
 Town  Hall  from  the  afternoon  of  23
 April,  Serious  clashes  between  the
 police  and  the  demonstrators  occur-
 red  during  the  evening.  It  was  not
 only  the  Asians  in  Southall  but  also
 British  people  opposed  to  the  fascist
 policies  of  the  National  Front  who
 took  part  in  the  demostration  to
 express  their  feelings.  The  police
 allegeq  that  the  demonstrators  had
 launched  unprovoked  attacks  on
 them.  On  the  contrary,  tne  Asian
 and  other  organisations  blamed  the
 police  for  their  high-handed  use
 of  force.  In  the  disturbances  several
 people  were  seriously  injured  and
 one  of  them,  a  New  Zealander,  be-
 longing  to  th  Anti-Na7i  League,  died
 from  the  injuries.  About  40  people
 of  Asian  origin  are  reported  to  have
 sustanied  injuries.  About  340  people
 were  arrested  and  most  of  them  re-
 leaseq  on  bail.  Our  High  Commis-
 sion  has  asked  the  British  authorities
 to  indicate  precise  figures  of  the  In-
 dians  arrested  and  charged.  It  is
 understood  that  the  British  Govern-
 ment  are  making  their  own  inquiry
 into  the  incident  under  the  Police
 Act  of  1976.

 The  latest  reports  from  our  Tigh
 Commission  indicate  that  the  tension
 has  been  reduced  in  Southall.  Our
 High  Commissioner  has  repeutedly
 advised  restraint  on  the  art  ot  the
 Indian  conimunity  in  the  mterest  of
 racial  harmony.

 We  are  in  touch  with  the  British
 Government,  both  here  and  in  Lon-
 don,  regarding  the  follow  up  mea-
 sures.  We  are  glad  to  note  the  con-
 demnation  by  the  British  Prime
 Minister  and  other  British  political
 leaders  of  the  racist  National  Front
 “reminiscent  of  Nazis”,  as  Mr.  Calla-
 ghan  has  said.  Without  in  any  way
 minimising  the  magnitude  of  the
 task,  we  hope  that  everything  will
 be  done  to  restore  confidence  among
 the  affectd  communities.
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 श्री  मुक्तियार  सिह  मलिक  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 जिस  इंसीडेंट  के  बारे  में घ्राज  को  यह  काल  अरटेंशन
 का  सबजेक्ट  है,  बड़े  शर्म  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि
 इस  किस्म  के  इंसिडेंट्स  इंग्लैंड  के  भ्रंदर  हुए  ।  जिस
 ब्रिटिण  रेस  के  बाबत  यह  कहा  जाता  था  कि  बड़े
 मुहमज्जब  हैं  शौर  सिविलाइजेणशन  का  एक  माडेल  उन
 को  समझा  जाता  था  लेकिन  वहां  पर  सिविलाईजेशन
 और  सभ्यता  का  जनाजा  निकलता  जा  रहा  है।
 किसी  झादमी  की  बाबत  समझा  जा  सकता  है
 कि  उसमें  फेनेटिसिज्ज्म  आ  सकता  है,  पागलपन
 आ  सकता  है  लेकिन  किसी  मुल्क  की  हुकूमत
 में  और  उत्तकी  जो  एक  मशीनरी  होती  है
 पुलिस  की,  उसमें  भी  इतना  फेनेंटिसिश्स  और
 पागलपन  झाजाएं  तो  उसको  क्‍या  कहा  जाए  ?
 यह  पागलपन  सिर्फ  पब्राइमियों  पर  ही  नहीं
 दिखाया  गया,  उनमें  जो  श्रौरतें  ध्रौर  बच्चे  थे
 उनके  बाल  पकड़े  कर  खींचा  शौर  मारा  गया  t
 ऐसी  बाते  हिन्दुस्तान  में  तो  सुतने  में  आई  थों
 लेकिन  इंग्लैंड  मे  सुनने  में  नहीं  शाई  थीं  कि  वहां
 पर  भी  अौरतों  के  साथ  इस  तरह  का  सुलूक
 किया  जा  सकता  है।  एक  हफता  पहले  भी  बहां
 पर  इस  किसम  के  अ्रटेक्स

 र्
 एशियन  कम्यूनिटी

 पर,  इंडियस्स  पर  ।इसलिए  समय  से  पहले,
 चार  दिन  पहले  ही  हमारे  हाई  कमिश्नर  ने
 ब्रिटिश”  गवर्नेमेंट  को  इसके  लिए  इतला  दे  दी
 थी  कि  इस  किस्म  का  इंसीडेन्ट  यहां  पर  होने
 वाला  है|  नेशनल  फ्रंट  जोकि  रेशियलिस्ट  है  वह
 इस  किस्म  को  वायलेंस  को  प्रीचिग्ज  करता  है।
 इंडियन्स  को  खत्म  करने  के  लिए  फ्रंट  प्रीच  करता
 हैं  कि  उनका  रजिस्टर  मेनटेन  किया  जाए,  कहां
 कहां  इंडियन्स  हैं  उनके  नाम  ददजे  किए  जायें।
 उनका  एक  टाइम  बाउन्ड  प्रोग्राम  है  कि  इतने
 दिनों  में  वहां  से  उनको  निकाल  दिया  जायेगा।
 जब  इस  किस्म  की  बातें  वे  करते  थे  और  जब
 ब्रिटिश  सरकार  को  हत्तला  भी  दे  दो  गई  थी
 टाइम  से  तब  किर  ब्रिटिश  गवनेमेंट  को  चाहिए
 था  कि  इस  किस्म  की  मीटिंग  को  जैन  कर
 देती  -  साउथाल  में  so  हजार  इंडि-
 यनन्स  रहते  हैं  |  उन्होंने  कहा  था  कि  हम
 इसको  बरदाश्त  करने  के  लिए  तैयार  नहों  है
 कि  इस  किस्म  की  वायलेंस  हमारे  खिलाफ  प्रीच
 की  जाए।  गवर्नमेंट  के  खिलाफ  भी  डिमांस्ट्रेशन
 किए  जाते  हैं  और  इस  किस्म  की  मीटिंग  के
 खिलाफ  भी  डिसास्ट्रेशश  होते  है  लेकिन
 वह  पीसफल  होते  हैं  परन्तु  यहां  पर  तो  पुलिस
 का  पहले  से  ही  इरादा  मालूम  होता  है।  50-
 60  के  करीब  लोग  मीटिंग  होल्ड  करने  के  लिए

 जा  रहे  थे,  नेशनल  फ्रंट  वाले,  लेकिन  वहां  पर
 पांच  हआर  पुलिसमेन  का  तैनात  होना--इसोसे
 मालूम  होता  हैँ  कि  यह  एक  साजिश  थी  इंडियन्स
 झौर  एशियन  कम्युनिटी  को  सबक  सिखाने  की  |
 डिमस्ट्रेलस  में  न्यूजीलैंड  का  एक  टीचर  भो
 था  जोकि  इनके  साथ  सिम्पैथी  रखता  था|  यही
 नहीं,  अगर  देखा  जाए  तो  इंग्लैंड  में  रहने  वाले
 बिटिशर्स  भी  रेशियलिज्म  के  बड़े  सख्त  खिलाफ
 हैं.  लेकिन  उसके  बावजूद  जैसा  कि  वहां  पर
 खयाल  किया  जाता  है  कि  भिसेज  थैचर  टोरी
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 पार्टी  की  तरफ  से  सरकार  बनाने  वाली  हैं,
 ने  भी  रेशियलिज्म  का  प्रचार  करती  रही  है  t
 ऐसी  हालत  में  अगर  हमारी  हुकूमत  की  इस
 किस्म  की  पालिसी  रही  और  इस  तरह  की
 बीकनेस  वह  दिखाती  रही  और  हमारे  झादमियों
 के  खिलाफ  वहां  पर  इस  तरह  के  हइंसीडेन्ट्स
 झौर  वायलेन्स  होता  रहा  पौर  इस  तरह
 पुलिस  एक्शन  में  झाई  तो  एशियंस  वहां  पर  कैसे
 रह  सकेंगे  ?  कामनवेल्थ  के  मेम्बर  हम  भी
 हैं  और  इंग्लेंड  भी  है,  कामनवेल्थ  कोई  उनकी
 जागीर  नहीं  है।  अफसोस  की  बात  यह  है  कि
 जब  कांग्रेस  हुकूमत  थी,  उस  वक्‍त  इतना  ्तो
 सुनते  थे  कि  हमने  उलाहना  दे  दिया,  प्रोटेस्ट
 कर  दी  लेकिन  श्रब  तो  प्रोटेस्ट  भी  जाती  रही  1,
 मिनिस्टर  ने  जो  स्टेटमेंट  दिया  है  उसमें  कहीं
 एक  लफूज  भी  इसके  लिए  नहीं  है  ।  उन्होंने  कहा  है

 We  are  having  talks  with  the  Gov-
 ernment,  हमारे  एम्बेंसेडर  ने  क्‍या  किया  ?

 We  should  have  lodged  a  strong  pro-
 test  with  the  Government

 a  इसको  करने  के  लिए  हम  तैयार  हैं  या
 नहीं  ?  क्‍या  मिनिस्टर  साहब  ने  हमारे  प्रादमियों
 को  श्लौर  एशियन्स  को  कोई  एश्योरेंस  दिया

 that  India  stands  by  them  and,  In-
 dian  Government  stands  by  them.
 इस  किस्म  का  झाश्वासन  उन  को  दिया.  या
 नहीं  दिया  1  में  फारेन  मिनिस्टर  साहब  से  यह
 पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  किस्म  की  कोई
 साजिश  तो  छाज  इंगलैंड  में  नहीं  चल  रही  है?
 श्या  हमारी  गवर्नमेंट  मे  हमारे  हाई  कमिश्नर
 की  मारफत  यह  जानने  की  कोशिश  की  है  कि
 भ्राया  क्रिटिश  कम्यनिटी  इन्डियन्स  या  एशियन्स  को
 वहां  से  निकालने  पर  श्रामादा  तो  नहीं  है?  ये  सारी
 चीजें  वजाहत  के  साथ,  मैं  अपने  फारेन  मिनिस्टर
 साहब  से  श्जं  करूंगा,  हाऊस  को  बर्ताएं  ?

 शो  समरेगा  कुस्ड  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 माननीय  सदस्य  की  जो  मनोभावना  है,  उस  से
 में  बहुत  हद  तक  सहमत  हूं  -  इस  में  दो  राय
 नहीं  हैं  कि  यह  जो  घटना  हुई  है,  यह  बहुत
 दर्देताक  झौर  दुखदायी  घटना  है  Y  जब  यह
 खबर  मिली  तो  हमारे  हाई  कमिश्नर  ने  इस
 के  बारे  में  तथयोंको  जानने  के  लिए  फौरन
 कदम  उठाए  झौर  हम  ने  भी  झपने  हाई  कमिश्तर
 के  साथ  बातचोत  की  |  माननीय  सदस्य  ने  जो
 यह  कहा  कि  हम  यह  एश्योर  करें  कि  हमारे
 जो  इन्डियन  सिटीजस्स  हैं,  हम  उतके  साथ
 हैं,  इसे  सम्बन्ध  में  में  उन  को  यह  कहना  चाहता
 हूँ  कि  इस  में  कोई  'एश्योरेन्स  की  जरूरत  नहीं
 हैँ  ।  हम  इन्डियन  कम्युनिटी  के  हर  झच्छे  काम  में
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 पूर्णत  उनके  साथ  है  |  इसलिए  उनको  क्या-क्या  ह्  शा
 है  श्रौर  कित  ने  झ्ादमी  घायल

 हुए
 ए  है,  शौर  वे  कैसे  हैं,

 इस  बारे में  हम  पूरी  खबरें  ले  रहे  है  मै  यह  भी
 बताना  चाह  ता  हू  कि  उनका  जो  यहा  पर  हाई  कमीशन
 का  आफिस  है,  उसके  साथ  जौर  लन्दन  सरकार  के
 साथ  भी  हू  मने  सम्पक  स्थापित  किया  है  ।

 एक  बाल  यह  कहना  चाहता  हु  कि  इस
 में  बाई  भी  दो  राय  नहीं  है  कि  वहा  जो
 नेशनल  प्रान्ट  है,  वह  बहुत  गन्दा  सगठन  है  ट्लौर
 जातीय  घणा  फैलाना  उस  का  काम  है  श्र
 सभा,  समिति  कर  क  प्रचार  करना  और  गोरे
 झादमियों  बौर  एशियन्स  जौर  हमारे  यहा  के
 लोग  के  बीच  में  विद्वेष  भाव  फंलाना  उसका
 काम  ह  t  यह  सुख  की  बात  «  कि  नेशनल
 फ्रन्ट  का  जो  आबजेक्टिव  हें,  उस  के  विरोश्र
 में  वहा  के  प्राइम  मिनिस्टर  जिए.  कैलाहन  ने
 सनत  बयान  दिये  है  श्ौर  वहा  के  दूसरे  नेताझों
 न  भी  सख्त  बयान  दिये  है  t

 कामनलेल्थ  के  बारे  में  मानणीय  सदस्य
 ने  जिक्र  किया  हैं,  हमारे  म्यूज  कामनबेल्थ  क
 बारे  में  कया  है  यह  उन  का  पता  है।

 SHRI  5.  M.  BANATWALLA  (Pon-
 nani).  Mr,  Deputy  Speaker,  Sir
 the  happenings,  to  say  the  least,  are  the
 most  deplorable  and  disgraceful,  I  am,
 however,  very  much  pained  to  see  that
 both  the  High  Commission  and  the
 Government  of  India  have  taken  the
 matter  very  lightly.  Sir,  in  this
 statement  that  has  been  made  by  the
 hon,  Minister,  Shri  Kundu,  we  are
 told  that—

 “We  have  noted  with  deep  concern
 the  reports....”

 Further,  he  says:

 “We  are  in  touch  with  the  British
 Government.”  This  shows  only  the
 weakness  on  the  part  of  the  Govern-
 ment.  There  is  no  expression  of  pain,
 no  expression  of  anguish,  no  expres-
 sion  of  resentment,  no  expression  of
 condemnation,  especially  also  in  view
 of  the  police  brutalities,

 Sir,  I  put  it  to  the  Government  that it  has  been  very  weak  in  this  particu- lar  mater  of  upholding  the  honour  of the  people  of  India  and  even  about
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 the  Prime  Minister  the  remark  has
 been  made  that  he  is  a  filthy  person,
 I  therefore  put  it  in  a  categorical
 manner  to  the  Government  to  let  uS8
 know  how  the  Government  has  ade-
 quately  and  appropriately  eommuni-
 cated  to  the  British  Government  ithe
 strong  teelings  of  the  peonie  here
 throughout  the  country,

 Sir,  not  only  has  the  matter  been
 taken  lightly,  but,  I  put  it  to  the  Go-
 vernment  that  the  Hish  Commissioner
 has  been  rather  lethargic  No  coubt,
 a  few  days  hefore  the  ineident,  he
 came  into  cuntact  with  the  British  Go-
 vernment  and  informed  then:  of  the
 delicacy  of  the  situation.  But  we  are
 told  that  it  was  the  hon.  Minister,  Shri
 Kundu,  who  contacted  the  High  Com-
 missioner  as  soon  as  he  heard  the
 statement,  on  the  24th  April.  Sir,  the
 incident  took  place  on  the  23rd  April.
 Let  the  Government  clarify  whcther
 our  Commissioner  informed  the  Go-
 vernment  of  the  incidents  having  t#ken
 place,  or  whether  it  was  the  Govern-
 ment  here  that  heard  in  the  news  the
 whole  thing  ang  then  infornied  the
 High  Commissioner  over  there.

 We  are  told  that  it  was  the  Govern-
 ment  here  that  contacted  the  High
 Commissioner  the  next  day,  that  is,  the
 24th  April.  Sir,  the  incident  took  place
 on  the  23rd  April  and  it  was  after  two
 contacts  of  the  Indian  Government
 with  the  British  High  Commussioner
 that  on  the  25th  April,  the  High  Com-
 missioner  chose  to  visit  the  area  and
 reach  the  people.  Let  us  therefore
 know  whether  the  Government  has
 taken  up  with  the  High  Commissic  ner
 this  point  about  its  lethargy  and  che
 light  manner  in  which  it  has  been
 proceeding  in  the  matter,

 Sir,  we  are  told  py  the  hon.  Minister
 Shri  Kundu  and  I  quote—

 “We  are  in  touch  with  the  British
 Government  both  here  and  in
 London  regarding  the  follow-up
 measures.”

 This  is  a  very  vague  sentence.  ‘We
 are  in  touch’  means  what?



 267  Ri  ported  violent
 incidents  against

 {Shri  G.  M,  Banatwalla]
 What  are  the  steps  which  have  keen
 taken?  Has  any  strong  note  been  filed
 with  the  British  Government?  There
 is  a  report  in  the  newspapers  inoay
 that  the  British  Government  has  been
 asked  to  hold  an  enquiry  into  the
 mat'cr  Is  it  true  that  an  enquiry
 has  heen  asked  for  by  this  Govern-
 ment”  What  is  the  nature  of  the  en-
 quiry?  Is  it  a  mere  enquiry  under  the
 Police  Act  over  there?  Sir,  [  ander-
 stand  that  the  Home  Secretary  has
 made  a  statement  that  if  any  enquiry
 is  made,  then,  the  contents  of  its  report
 will  not  be  made  public.  las  out  Go-
 vernvent  made  any  comments  on
 this  'urticular  remark  of  the  Howe
 Secret  ry  that  an  enquiry  which  will
 he  heli  in  secret  will  not  appropriately
 and  ad  ‘quately  deal  with  such  q  situa-
 tion?

 I  wild  like  to  know  from  the  Go-
 vernment  whether  they  propose  to
 Yalse  these  matters  in  the  Common-
 wealth  forum  and  what  would  he  our
 attitude  in  totality  with  respect  to
 these  matters  I  hope,  categorical  and
 speci"c  replies  to  the  points  that  I
 have  raised  will  come  from  the  Go-
 vernment.

 SHRI  SAMARENDRA  KUNDU:  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  Shri  Banatwalla
 is  not  happy  with  the  words  that  have
 been  used  here  in  the  statement;  he
 says  that  we  should  have  used  much
 more  stronger  words.  He  might  have
 seen  reports  in  the  newspapers  that
 two  days  back  I  had  stated  in  the
 Rajya  Sabha  that  we  look  at  these
 matters  with  deep  anguish  and  ]  had
 said  that  this  matter  was  indeed  very
 unfertunate  If  the  problems  could
 be  solved  by  use  of  strong  words,  per-
 haps  the  Government  and  some  of  us
 would  not  stop  using  these  words.  I
 would  request  the  hon.  Members  to
 bear  in  mind  that  an  election  cam-
 paign  has  heen  going  on  in  UK.  and
 on  8rd  they  are  having  their  poll.  We
 should  not  do  anything  or  cause  to  do
 anything  that  it  would  appear  that  we
 are  going  to  side  with  this  group  or
 that  group,  this  party  or  that  party.

 We  agree  that  we  have  the  duty  and
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 resposibility  to  look  after  welfare  of
 the  Indian  citizens  abroad,  but  when
 a  matter  become  a  law  and  order  pro-
 blem,  we  have  also  certain  limitations.
 Therefore,  in  certain  very  difficult
 times,  we  have  to  be  in  touch  with  our
 High  Commissions  to  find  out  the  ac-
 tual  facts,  circumstances  etc.  If  you
 would  kindly  see  the  statement,  we
 have  given  versions  of  both  the  sides.
 We  have  said:

 “The  police  blocked  access  to  peo-
 ple  approaching  the  Town  Hall  from
 the  afternoon  of  28rd  April.  Serious
 clashes  between  the  police  and  the
 demonstrators  occurred  during  the
 evening.  It  was  not  only  the  Asians
 in  Southall  but  also  British  people
 opposed  to  the  fascist  policies  of  the
 National  Front  who  took  part  in  the
 demonstration  ‘to  express  their  feel
 ings.  The  police  alleged  that  the
 demonstrators  had  launched  unpro-
 voked  attacks  on  them  On  the
 contrary,  the  Asian  and  other  orga-
 nizations  blamed  the  police  for  their
 high-handed  use  of  force.

 I  hope,  a  very  distinguished  Mem-
 ber  of  this  House,  Shri  Banatwalla
 would  appreciate  thet  sitting  in  this
 House,  one  could  not  sit  on  judge-
 ment  on  certain  incident  that  took
 place  at  Southall,  We  are  cer-
 tainly  entitled  to  know  facts  about
 the  arrest  of  Indian  citizens  there;
 how  many  are  injured  ang  what  are
 the  losses  that  they  have  suffered.
 We  are  going  into  these  aspects  of
 the  problem.

 I  strongly  refuse  the  charge  that  cur
 High  Commissioner  has  been  lethargic.
 On  the  contrary,  he  has  been  very
 active.  The  news  comes  from  there.
 The  hon.  Members  know  that  there  we
 a  time  gap  of  five  hours;  London  time
 is  behind  of  us  py  five  hours,  We  are
 very  anxious  to  get  more  news  and
 the  hon.  Member  should  have  welcom-
 ed  the  fact  that  we  have  been  keeping
 in  touch  on  teleohone  with  our  High
 Commission.  It  does  not  mean  that  he
 has  not  sent  any  report  to  us,  I  do
 not  think,  we  should  look  into  these
 problems  in  this  manner:  rather,  he
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 should  approciate  that  quick  steps
 were  taken  to  cellect  more  facts  and
 to  decide  what  action  we  were  go-
 ing  to  take,

 The  hon,  Member  wanted  to  know
 whether  we  would  raise  this  matter
 in  the  Commonwealth  forum  These
 matters  are  always  discussed  in  the
 Commonwealth  meetings  and  we  use
 this  forum  to  discuss  certain  matters
 of  multi-ractia]  and  other  ,uch  prob-
 lems

 श्री  थिजय  कुमार  मलहोत्रा  (दक्षिण  दिल्ली)
 उपाध्यक्ष  महोदय,  मत्री  महोदय  ने  जो  उत्तर  दिया  है
 मझे  उससे  ज्यादा  निराशा  हुई  है।  जिस  प्रकार  का
 जरबरतापूर्ण  कार्य  वहा  हुआ  है  और  जिसके
 अन्दर  एक  गृप्त  मीटिंग  जो  की  जा  रही  थी  रग  भेद  के
 आधार  पर  एशिया  मूल  के  निवासियों  को  वहा  मे  कैसे
 निकाला  जा  सकता  है,  इस  बात  का  प्रचार  करने  क
 लिये,  शौर  उसके  विरोध  में  शातिपूर्ण  जब  प्रदशेन  क्या
 जा  रहा  था  तो  पुलिस  ने  बरबरतापूर्वक  उन  पर  हमला
 क्या,  पुलिस  ने  बहा  पर  महिलाझो  को  बालो  से  पकड
 कर  घसीटा  एक  वहा  का  न्यूजीलैंड  का
 रहने  वाला  शिक्षक,  जो  वहा  का  नये  नाज़ी  सगठन  है,
 उसका  विरोध  करने  के  लिये  झ्राया  था,  उसकी  पुलिस
 की  मार  से  हत्या  हो  गई  झ्ौर  उसको  मार  दिय।  यया
 आऔर  300,  400  व्यक्तियो  को  गिरफ्तार  कर  लिया
 गया।  इस  प्रकार  का  भीषण  झातक,  जितने  वहा  एशिया
 मूल  के  और  भारतीय  मूल  के  निवासी  है,  उन  सब
 में  फैला  हुआ  है।  इस  सब  कायवाहियो  के  बाद  मत्री
 महोदय  ने  कहा  है  कि  वहा  पर  चुनाव  हो  रहे  है,
 हम  कही  ऐसा  न  कर  बैटे  जिससे  यह  इम्प्रैशन  चला  जाये

 बक  हम  किसी  की  साइड  ले  रहे  है।  वहा  “दो
 बारिया  है,  एक  श्रीमती  थैचर  की  पार्टी,  जो  ज्यादा
 स्ट्राग  है.  भौर  दूसरी'मि  ०'पावेल  की  ।  यह  सारे  लोग
 जो  है,  चाहे  नेशनल  फ्रट  है,  उन  सब  का  रवैया  भारतीय
 मूल  के  भर  एंशिया  मूल  के  निवासियों  के  प्रति  उचित
 नही  है  ।  इस  ब्रात  को  सब  जानते  है  ।

 झाजकल  तो  वहां  चुनाव  हो  रहे  है  ।  परस्तु
 जब  ग्रदीप  सिंह  चग्गर  की  हत्या  हुई  थी,  तब  तो
 वहा  चुताव  नही  थे।  जब  वहां  पर  कौमार्य  परीक्षण  की
 बात  चल  रही  थी,  तब  तो  वहा  चुनाव की  बात  नही  थी  V
 बह  पर  भारतीयों  के  प्रति  जो  भ्रपमानजनक  बातें
 हो  रही  है,  सारे  देश  भर  पूरी  लोक  सभा  को  जोरदार
 शब्दों  में  उनकी  लिस्दा  करनी  चाहिये  भौर  हम  सवाल
 यर  देश  के  जन-मानस  का  पूरी  तरह  से  प्रतिनिधिन्व
 करना  चाहिये  ।

 जिस  तरह  से  यह  वक्तव्य  दिया  गया  है,  उस  पर
 री  मुझे  प्रापत्ति  है।  इसमें  कहा  गया  है

 ६!  Southall  (CA)
 “Our  High  Commissioner  has

 repeatedly  advised  restraint  on  the
 part  of  the  Indian  community  in
 the  interest  of  racial]  harmony.”

 यह  शायद  सिद्ध  करता  है  कि  वहा  पर  भारतीयों  ने
 कोई  रेस्ट्रेट  नही  रखा,  दौर  नही  रख  रहे  है  ।  दूसरी
 बात  इस  वक्तव्य  म  यह  कही  गई  है  कि  पुलिस  ने
 ऐलेज  किया  कि  उन  पर  हमला  किया  गया  t
 प्रश्न  यह  है  कि  हमारे  हाई  कमिश्नर  ने  क्‍या
 रिपोर्ट  दी  है।  क्‍या  उसकी  रिपोर्ट  है  कि  लोगो

 ह  ड
 पर  हमला  कर  दिया  था  ?  श्रखबारो  में  ऐसी

 बात  नही  है  7  सब  झखबारो  में  साफ  तौर  पर
 लिखा  गया  है  कि  पुलिस  ने  कुछ  गोरे  लोगो  के  साथ
 मिल  कर  शान्तियूण  प्रदर्शनकारियों  पर  हमला
 किया।  में  यह  जानना  चाहता  ह  कि  हमारे  हाई  कमिश्नर
 ने  क्‍या  रिपोर्ट  दी  है,  यह  बात  इस  वक्तव्य  में  क्‍यों
 नही  बताई  गई  है,  जबकि  पुलिस  क्‍या  कहती  हैं,
 यह  बात  इस  वक्‍तव्य  मे  शामिल  कर  ली  गई  है  V

 क्या  इगलैड  के  इलैक्शन  ला  के  मुताबिक  रेशल
 डिसक्रिमिनेशन,  ्ग  रंगभेद  की  नीति,  के  आधार  पर
 चुनाव  लडना  अपराध  है  या  नही,  झगर  है,  तो  ब्रिटिश
 गवर्ममेट  ने  इस  बारे  में  क्‍या  कदम  उठाये  है
 झौर  नेशनल  फ्रट  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है  ?
 क्या  सरकार  ने  ब्रिटिश  गवर्नेमेट  से  इस  बारे  में
 पूछा  है  ?

 सत्रो  महोदय  ने  कहा  है  कि  हमें  इस  बात  की
 खुशी  है  कि  ब्रिटेन  के  प्रधान  मत्ती  भौर  श्रीमती  शथैचर
 दोनो ने  इस  बात  की  निन्‍दा  की  है।  उन्होंने  किस
 की  निन्दा  की  है?  उन्होने  नशनल  फ्रट  की  निन्दा
 की  है,  परन्तु  यह  जो  काड  हुआ है,  जिसमें  लोगो  पर
 बबेरतापूर्ण  हमला  किया  गया,  जिसके कारण  भारतीय
 झौर  एशियाई  मूल  के  लोगो.  में  भयकर  झातक  है,
 उन्होंने  उसकी  कोई  निन्‍्दा  नहीं  की  है  1  किसी
 ने  भी  यह  नहीं  कहा  है  कि  पुलिस  की  कार्यवाही
 गलत  है।  वहा  पर  जो  रेशल  डिसक्तिमिनेशन
 के  ध्राघार  पर  चुमाव  लड़ा  जा  रहा  है,
 उसकी  कोई  निन्‍दा  नहीं  की  गईहै  ।  हम  तो
 यह  जानना  चाहते  है  कि  उस  काड़  कें  बारे  में  क्या
 कहा  गया  है  और  वहा  पर  जो

 कानून
 को  तोड़ा  जा  रहा

 है,  उसके  खिलाफ  ब़िटेन  की  गवनेमेट  ने  क्‍या
 कार्यवाही  की  है  ।

 पिछली  बार  कहा  गया  था  कि  हम  कौमार्य
 परीक्षण  के  सवाल  को  मू  एन०  श्रो०  मे  ले
 जायेंगे  ।  मैं  यह  जानना

 ि
 कि  वहा  के

 लोग  कौमार्य  परीक्षण  झौर  प्म्य  को  य०एन०
 झो०  में  ले  जायें,  इस  बारे  मे  हम  क्या  कदम
 उठा  रहे  है  ।

 जहा  तक  कामनवैल्य  वा  सवाल  है,  में  यह
 नही  कहता  ह  कि  हम  उसको  दाह  दें,  परतु
 कामनवैल्थ  में  तान  ब्रिटिश  लोगा  वी  मैजारिडी  है।
 क्या  हम  उसके  साथ  मिल  कर  वहा  पर  ग्रह  मामला
 नही  उठा  सकते  है  ?  अब ये  बाते  कैनेडा  में  भी
 पहुच रही  हैं।  पिछले  दिनो  में  कैनेडा  गया  था।
 यहां  पर  बड़े  जोरों  से  यह  कहा  भा  रहा  है  कि
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 भारतीय  मूल  में  लोगों  को  निकाल  दिया
 जाये  ।  स्कूलों  में  डिसिक्रिमनेशन  हो  रहा  है,
 स्कूलों  में  बच्चों  को  गालियां  दी  जाती  हैं।  ब्रिटेन
 और  वौनडा  में  स्किनहैड्ज  शौर  दूसरे  लोगों  के  द्वारा
 एशियाई  मूल  कं  लोगों  रे  विरुद्ध  श्रातंकपूर्ण  कार्य
 बाहियां  की  जा  रहो  है।  क्या  मंत्री  महादय  बतायेंगे
 कि  प्रन्थ  नान  इंगलिश  स्पीकिंग  देशों  के  साथ  मिल  कर
 ब्रिटेन  तथा  कई  दूसरे  कामनबैल्थ  वे:  देशों  में  हो  रही
 इन  भयंकर  घटनाओं  के  बिरद्ध  कामनवैल्थ  में  आवाज्ञ
 बुलंद  करने  के  बारे  में  गवर्नमेंट  श्राफ  इंडिय।  क्या
 कर  रही  है  ?

 थे  लोग  ब्रिटेन  के  नैशनल्ज़  बोटों  और  नःगरिक
 हैं  1  उनकी  साथ  इस  तरह  की  जो  डिसशत्रिमिनेशन
 की  जा  रही  है,  वह  एक  बहुत  ही  ग़लत  बात  हो  रही  हैं
 उसके  कारण  इस  दश  के  सब  लोगों  में  एक  बहुत  बड़ा
 असंतोष  है  av  fata  की  गवर्नमेंट  भी  इसमें  पार्टी
 बन  रही  है  !  बया  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में
 हिन्दुस्तान  के  लोगों  के  सेटीमेंट्रा  ब्रिटेन  की  गवर्नमेंट
 को  पहुंचायेंगे  ?

 श्री  समरेन्‍्द्र  कुर्द :  जैसा  कि  में  ने  पहले  कहा  है
 यह  बहुत  दुखदायी  घटना  है  श्रौर  इसके  बारे  में
 हमने  पपनी  गहरी  चिन्ता  व्यक्त  की  है  माननीय  सदस्य
 में  जिस  गुप्त  मीटिंग  की  बात  कही  है.  उसकी
 ख़बर  हमारे  पास  नहीं  है  1  ख़बर  यह  है  कि  मैशनल
 फ्रंट,  जिसका  वहां  इलैक्शन  में  कंडीडेट  चुनाव  लड़  रहा
 है,  एक  स्कूल  में  मीटिंग  कर  रहा  था  ।

 श्री  विजय  कुसार  मलहोत्रा  :  जिस  मीटिंग  में  कोई
 प्रैस  वाला  या  कोई  पब्लिक  मैन  नहीं  जा  सकता  है,
 क्या  वह  गुप्त  मीटिंग  नहीं  है  ?  कोई  प्रैसमैन  या
 पब्लिकमन  नहीं  वहां  जा  सकता  था  ।  चारों  तरफ़
 पुलिस  ने  घेरा  हुआ  था

 श्री  समरेन्द्र  कुम्डू ;.  हमारी  खबर  यह  है  कि  वह
 पब्लिक  मीटिंग  थी।  और  उस  मीटिंग  के  होने  के
 पहले  बहां  कंबल  हिन्दुस्तानी  और  एशियन  ही  नहीं
 बल्कि  जो  वहां  के  नागरिक  हैं,  वहां  के  आदमी
 है,  और  जो  नाज़ी  टैन्डेन्सी  का  विरोध  करते  हैं,
 उन  सब  ने  इकट्ठे  होकर  कहा  कि  यहां  पर  मीटिंग
 होना  ठीक  नहीं  है  तब  जाकर  वहां  उस  समय  सें
 गोलमाल  शुरू  हुमा,  यह  लड़ाई  भी  हुई।  उसके  बारे  में
 जो  कुछ  खबर  भाई  है,  उसके  बारे  से  ब्रिटिश  सरकार  भी.
 डिटेल  से  इन्क्वायरी  कर  रही  है  ।

 जैसे  कि  मैंने  कहा  कि  यह  बहुत  दुख्दायी  घटना
 है,  इसके  लिये  हम  भी  वहां  से  रिपोर्ट  ले  रहे  हैं
 और  उनकी  भी  रिपोर्ट  क्या  है,  यह  भी  देख  रहे  हैं
 इसमें  कानून  के  बारे  में  भी  बात  उठाई  गई  है  --वहां
 दो  कानून  हैं  एक  वहां  रेस  रिलेशन्स  एक्ट  है  झौर
 दूसरा  पब्लिक  भाईर  एक्ट  है  ।  मैं  यहां  पर  साफ
 साफ  कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  कुछ  भ्रादभियों
 का  यह  प्रभ्तिमत  है  कि  इस  रेस  रिलेशन्स  एक्ट  और
 यस्लिक  भाई र  एक्ट  में  ऐसी  मीटिंग  शौर  मा्चेज  को

 APRIL  27,  979

 parties,  should  deeply
 happened  yesterday.”
 said  something  else
 the  relevant  part;  “The  doctines  of

 Asian  community  272
 in  Southall  (CA)

 बैन  किया  जा  सकता  है,  लेकिन  उनके  होम  सैक्रेटरी.
 का  मत  है  कि  इलैंक्शन  के  समय  पर  मीटिग्ज़  बैन
 नहीं  कर  सकते  हैं,  यह  कानूनी  १बन्दी  है,  मार्च  को  बैन
 कर  सकते  थे।  ताउनका  डिबेट  चल  रहा  है  और  एक.
 अच्छी  घटना  उसमें  यह  हुई  कि  उत्होंने  कहा  है  कि
 यह  जो  कानून  है  उसे  रिव्यू  करेंगे  श्रौर  भविष्य  में  देखेंगे
 कि  किस  को  फायदा  देकर,  पीपल्स  रिप्रेजेन्टेटिव  एक्ट  को
 फोयदा  दें  कर,  जो  ज्यादा  नेशनल  फ्रंट  के  माफिक  है,
 रेसिस्ट  आग्रेनाइजेशन  है,  वहां  विद्वेष  के  भाव  पर
 जाति  और  रंग  के  श्राघार  पर  बविह्ेप  भाव.
 त  फैले  |

 दूसरे  इन्टोंने  बताया  है  कि  मि०  कैलहन  ने  जो
 स्टेंटमेंट  दिया  है,  उन्होंने  इस  घटना  के  बारे  में  कुछ  नहीं
 कहा।  मैं उन  से  सहमत  नहीं  ह््जों  मेरे|पास  उनका]
 कोटेशन  है,  उसमें  यह  लिख।  हैँ  :--

 “T  think  that  everybody,  of  all
 deplere  what
 Then  he  has

 and  then  comes

 the  National  Front  are  pernicious,
 provocative;  they  are  reminscent  of

 Nazism......  »

 SHRI  VIJAY  KUMAR  MALHO-
 TRA:  What  about  the  police?

 SHRI  SAMERENDRA  KUNDU  :
 I  read  that  out,

 PROF.  P,  G  MAVALANKAR:
 (Gandhinagar):  When  did  he  say
 this?

 SHRI  SAMERENDRA  KUNDU  :
 On  24th,  The  incident  *.ok  place  om:
 23rd,

 I  have  already  answered  the  ques--
 tion  about  Commonwealth.

 These  matters  are  also  taken  up:
 the  meetings  of  the  Commonwealth.

 SHRI  SAUGATA  ROY  (Barrack--
 pore):  Let  me  take  this  opportunity”
 to  pay  my  tributes  to  the  very  brave
 non-Asians  who  participated  in  the
 anti-Nazi_  demonstration;  particular-
 ly,  let  me  pay  my  homage  to  the
 great  New  Zealander  who  laid  downy
 his  life  in  the  face  of  severe  police
 bhutalities  to  support  the  anti-Nazi
 cause.  The:  problem  of  racialism  im
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 Britain  has  been  growing  from  year
 to  year,  First,  we  had  the  skin  heads
 in  Britain,  people  with  shaved  heads
 who  used  tg  beat  up  the  Indians,
 Such  incidents  became  very  common
 in  the  last  few  years,  Then  the
 racialist  National  Front  was  sect  up
 under  the  racist  pig)  Enoch  Powell,
 and  led  by  Martin  Webster  and  John
 Tydall.  They  raiseq  8  new  _  anti-
 Indian  and  anti-black  hysteria  in
 the  country,  It  is  a  wonderful  thing
 that  though  Britain  had  q  Labour
 Government,  under  the  pressure  of
 the  new  extermist  Nationaj  Front
 the  British  Government  has  been
 making  its  immigration  laws  tignter
 and  tighter.  The  fact  that  there  are
 virginity  tests  against  Indian  wemen
 immigrants  in  Britian  now  is  proof
 of  how  much  pressure  thege  racialist
 wield  on  the  British  Government.
 They  have  laid  down  the  ©  strictest
 laws  today  for  immigration.

 The  whole  question  is  how  our
 Indian  Government  leaks  at  this
 whole  problem  because  the  serious-
 ness  of  the  situation  has  not  been
 brought  out  by  the  statement  of  the
 Minister  of  State  for  External  Affa-
 irs  I  am  very  sorry  that  g  former
 fire-brand  socialist  like  Samarendra
 Kundu  came  out  with  such  a  wishy
 washy  statement  giving  both  version
 of  the  incident,  Of  course,  now  he  is

 a  Janatay  man.  (Interruption)

 A  week  before  this  incident,  there
 was  another  incident  in  Leicester
 where  another  racialist  meeting  was.
 held  by  the  National  Front,  where
 the  local  people  had  protesteq  and
 where  there  had  been  massive  pclice
 reinforcements  to  protect  the  raualist
 Front  meeting.  When  this  meeting
 took  place  in  Scuthhall,  as  the
 Minister  has  pointed  out,  the  In-
 dian  High  Commissioner  point-
 ed  out  that  this  meeting  would  dis-
 turb  the  public  peace  in  Southall.
 The  Ealing  Council,  which  had  ear-
 lier  refused  permission  to  hold  the
 meeting,  suddenly  gave  them  permi-
 ssion  this  time,  A  5000  strong  conti-
 ngent  @  policemen  surrounded  the
 meeting  to  protect  59  supporters  of

 Asian  communitu
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 the  racist  National  Front.  The  anti-
 Nazi  demonstrators  were  standing
 outside,  The  police  prevented  jour-
 nalists  from  going  inside  the  meet-
 ing,  This  was  the  incident  that  led
 to  the  conflagration,  What  happened?
 59  people  stood  on  the  steps  of  the
 Southhall  public  hall  and  they  chan-
 ted  abuses  at  the  Asians—3000  of
 them  who  were  outside.  It  is
 no  small  wonder  that  in  spite  of  all
 this  provation,  violence  दांव  not  break
 out  in  a  bigger  way,  After  all,  the
 main  victims  of  violence  were  the
 Asian  people  who  were  demonstrat-
 ing,  including  Tariq  Ali,  the  Pakis-
 tani  firebrand,  a  very  piquant  situ-
 ation  is  obtaining  in  the  U.K,  today.
 Though  the  official  posture  of  all  the
 parties  is  that  they  are  against  ra-
 cialism,  the  administration  is  acting
 totally  in  collusion  with  the  racists.
 James  Callaghan  hag  Jenownced  the
 National  Front  as  a  racist  organisa-
 tion.  We  have  also  heard  Mrs,  That-
 cher  condemining  this  incident.  But
 what  does  the  British  Home  Secretary
 Mr.  Merlyn  Rees  say?  He  said  in  an
 interview  that  these  incidents  were

 unprovokeg  incidents  by  Asians  and
 that  caused  violence,  Worse  still  is
 the  statement  made  by  the  Scotland
 Yard  Chief,  Sri  David  McNee  who
 said:

 “The  incidents  ,.were  unprovoked
 attacks  against  the  police  and  pro-
 perty  by  groups  of  people  deter-

 mineg  to  create  an  atmosphere  of
 tension  and  hatred.”

 This  ig  the  statement  of  the  chief
 of  the  official  police  and  of  Britain
 and  this  shows  the  attitude  of  the
 administration.  In  spite  of  what  the
 Jeaders  are  saying,  the  attack  is

 mainly  against  the  Indian  people,
 The  people  have  protesteq  in  Britain
 also.  To  protect  a  few  people,  5000

 policemen  had  to  be  brought  at  a
 cost  of  a  quarter  million  pounds.
 This  is  the  trouble  the  British  Gov-
 ernment  i;  taking  to  protect  the  ra-
 cists.  They  say  that  in  order  to  have
 ful]  democracy  election  meetings
 should  be  held.  But  is  it  the  right
 of  anybody  in  any  country  where
 there  is  democracy  to  have  racist
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 organisations  hold  election  mectings?
 This  is  a  point  which  we  have  to
 seriously  consider,  I  am  sorry  that
 the  Government  has  at  stage  con-
 demneg  the  brutalities  of  the  police
 against  the  defenceless  Asians,  it
 has  not  protested  that  sc  many  peo-
 ple  have  been  injured  The  High
 Commissioner  00  not  ह  to  the
 cremation  ground  and  nobody
 went  to  the  hospital  This  3५  situation
 that  is  prevailing,  I  woulq  urge  up-
 On  the  Mimster  to  make  a
 study  of  the  situatron.

 serious

 It  is  high  time  that  Indian  abruad
 cease  to  be  whipping  boys.  Indians
 £0  ‘abroad  because  we  do  nit  give
 them  jobs  They  go  broad,  get  em-
 ployment  and  sent  remittances,
 which  our  Government  utilise  for
 their  foreign  exchange  requirements,
 Now  these  people  ate  beaten  up  and
 our  Government  do  not  stand  by  them
 The  Indian  people  abroad  have  been
 the  whipping  boys  of  Idi  Amin,  in
 Sri  Lanka,  in  Burma  and  now  mn
 Britain.  It  will  spread  to  France  also.
 Then  with  what  face  will  you  send
 Indians  abroad  and  with  what  face
 We  shall  ask  them  to  send  remittan-
 ces  to  our  country?  It  i;  high  time
 that  the  Government  take  a  firm
 stand  in  this  matter.

 I  would  like  to  remind  the  hon.
 Minister  that  not  only  are  we  stil
 in  the  Commonwealth,  maimtaining
 our  umbilical  card  with  our  historical
 Brtish  masters,  but  today  the  British
 investments  in  India  exceed  the  Bri-
 tish  investments  before  1947,  There
 are  more  British  personnel  working
 in  this  country  today  than  there  were
 in  1947.  There  is  so  much  remit-
 tance  going  out  of  the  country.  Yet,
 the  Government  at  no  stage  showed
 that  it  has  guts  to  stand  by  the  Asain
 Community  abroad.  to  give  them
 confidence  by  taking  some  stiong
 stand,  sv  that  people  abroad  under-
 stand  that  if  the  interests  of  Asians
 are  hampered,  if  Indians  are  hit,  if
 Indians  are  insulted,  if  Indians  are
 discriminated  against,  the  Govern-

 Asian  community  2
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 ment  of  India  38  there  to  protect  the
 Indian  interests  abroad  and  that  in-
 side  the  country  we  wiil  take  such
 steps  so  that  the  racist  pigs  do  not
 repeat  such  incidents  abroad.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mond  ‘Harbour):  There  should  be  a
 full-fledged  discussion  on  this.

 SHRI  SAMARENDRA  KUNDU:  I
 listened  to  the  speech  made  by  my
 most  esteemed,  distinguished  and
 ebulhent  frend;  whethe:  i  should
 cal  Thim  firebrand,  I  do  not  knew.
 If  one  has  to  be  a  firebrand  or  one
 loves  to  be  firebrand,  a  firebrand
 has  to  be  responsible.

 AN  HON.  MEMBER:  So,  you  are
 irresponsible.

 SHRI  SAMERENDRA  KUNDU
 I  have  never  been  irresponsible,  I
 have  only  said  that  qa  fire  brand  has
 to  be  responsible.

 Government  have  to  act  according
 to  the  information  they  get,  I  have
 already  shareq  with  the  House  what-
 ever  information  |  have  got.  I  en-
 tirely  associate  myself  with  the  feel-
 ings  and  sentiments  expressed  by  the
 hon.  Member  about  racial  discrimi-
 nation  and  the  difficulties  encoun-
 tered  by  Indian  citizens  abroad.
 Whenever  there  are  any  incidents,
 we  have  always  gone  to  their
 rescue,  within  the  verious  constr-
 aints  ta  our  approach;  we  have
 alway;  gone  to  the  help  of  Indians
 abroad....(Interruption)  There  are
 many  examples,  We  have  acted  pro-
 mptly  whenever  such  cases  have
 come  to  our  motice,  Our  High  Com-
 missioner  to  the  spot  and  discussed
 the  matter  with  the  people,  It  iz  not
 true  to  say  that  nobody  has  gone  to
 the  hospital,  I  can  say  that  one  of
 Our  Officers  hag  gone  and  visited  the
 hospital.  My  information  is  that  none
 of  the  injured  are  now  in  the  hos-
 pital  Three  or  four  persons  had
 gone  to  the  hospital  and  some  of
 them  have  been  discharged  also.
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 AN  HON.  MEMBER:  What  about
 the  High  Commissioner?

 SHRI  SAMARENDRA  KUNDU  :
 I  can  check  up  whether  the  High
 Commissivner  has  gone  there  or  not.
 Further,  the  High  Commissioner
 sannot  go  everywhere,  as  you  cannot
 expect  the  Munister  to  ६७  every-
 where,  As  I  said,  the  High  Commis-
 sioner  hag  gone  to  Southnall  and
 had  a  meeting  with  the  Indians.

 The  High  Commissioner  had  gene
 to  the  spot  and  had  a  meeting  with
 the  Indians  and  Asians  also  there  |
 can  say  that  no  other  Ambassador
 or  High  Commissioner  had  gone  to
 the  spot  This  is  one  thing  which
 Mr.  Saugata  Roy  must  also  appreci-
 ate,  to  give  the  devil  its  due,  You
 can  criticise,  but  to  criticise  blindly
 without  giving  the  devil  its  due  is
 not  constructive.

 SHRI  G.  M.  BANATWALLA:  On
 a  point  of  order,  Referring  to  the
 High  Commissioner,  the  hon,  Minis-
 ter  has  said,  “give  the  devi]  it;  due”
 Does  he  take  him  to  be  a  devil?

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  It  is  a
 devil’s  point,  it  is  400  a  point  of
 order!

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  He
 has  second  hand  information.  If  the
 went  in  cognito  and  tried  to  find
 out,  he  will  see  that  he  has  the  most
 unhelpful  and  unsympathetic  peo-
 Ple  abroad.  It  is  a  waste  of  money
 to  maintain  these  missions.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER  :  Let
 him  finish  his  answer.

 SHRI  SAMARENDRA  KUNDU  :
 Mr,  Jyotirmoy  Bosu’s  views  on  this
 are  very  well  known.

 The  last  part  of  the  question  is
 about  strong  action.  We  are  taking
 appropriate  action,  and  we  are  in
 constant  touch  with  the  Government
 there  and  also  with  our  High  Com-
 mission  qynd  ‘whatever  is  necessary

 ‘to  tackle  thig  problem  we  will  cer-
 ‘tainly  do
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 (Chittoor):  I  learn  that  the  Indians
 wanted  a  ban  on  the  racist  meetings
 in  Southhall.  Why  have  they  not  been
 banned?  I  am  told  that  four  meetings
 are  going  to  be  held  up  to  3rd  May.
 The  National  Front  is  a  racist  orga-
 nisation,  They  are  abusing  Indians,
 they  are  saying  so  many  things
 against  Indians,  and  they  are  insti-
 gating  people  against  Indians  and
 creating  an  atmosphere  which  gene-
 rates  violence,  Therefore,  I  want  to
 know  from  the  Minister  whether  he
 has  asked  the  British  Government
 to  ban  such  meetings  in  the  area
 where  Indians  are  concentrated.

 We  are  not  able  to  protect  them.
 Is  it  possible  for  the  Government
 to  protect  them  or  not,  we  want  to
 know  What  are  the  steps  they  are
 going  to  take  to  protect  them?  Sup-
 pose  in  future  such  violence  errupts,
 then  what  action  are  Government
 going  to  take?  When  we  wanted
 India  to  come  »ut  of  the  Common-
 wealth,  our  External  Affairs;  Minis-
 ter  said  that  it  was  quite  necessary
 for  us  to  be  in  it  because  the  British
 Government  was  not  going  to  do
 anything,  and  we  were  in  a  majority
 there.  Are  you  going  to  densure
 the  British  Government  througt  the
 Commonwealth?  Can  you  give  that
 assurance?

 SHRI  SAMARENDRA  KUNDU  :
 These  questions  have  been  answered.
 I  can  give  my  personal  opinion,  but
 being  a  Minister  I  am  _  prevented
 from  giving  it.  If  ~  hag  been  there,
 I  would  have  said  many  things,

 About  banning  this  organisation,
 I  have  said  that  it  is  one  of  the  most
 dirty  racist  organisations,  It  foments
 racia]  hatred,  and  is  a  Nazi  type  of
 organisation,  It  has  no  love  for
 Indians,  Asians  and  almost  all  the
 parties  ,the  Liberal  Conservative  and
 Labour  party  leaders,  have  conde-
 mned  this  incident.  I  think  the  Bri-
 tish  Government  are  examining  the
 law  whether  they  can  ban  it  or  not,
 they  will  decide.

 el
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 42.50  hrs.

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 HUNDRED  AND  TWENTY-SEVENTH,  HUND-~
 RED  AND  FORTY-SECOND  AND  HUNDRED

 AND  FORTY-THIRD  REPORTS

 SHRI  ASOKE  KRISHNA  DUTT
 (Dum  Dum):  [I  beg  to  present  the
 following  Reports  of  the  Public  Ac-
 counts  Committee: —

 (l)  Hundred  and  twenty-seventh
 Report  on  paragraph  ll  of  the  Ad-
 vance  Report  of  the  Comptroller  and
 Auditor  General  of  India  for  the
 year  1976-77,  Union  Government
 (Civil)  on  JLoktak  Hydro-electric
 Project  relating  to  the  Ministry  of
 Energy.

 (2)  Hundred  and  forty-secong  Re-
 port  on  Action  Taken  by  Govern-
 ment  on  the  recommendations  con-
 tained  in  the  Seventy-ninth  Report
 on  Direct  Taxes  relating  to  Minis-
 try  of  Finance.

 (3)  Hundred  and  forty-third  Re-
 port  on  Action  Taken  by  Govern-
 ment  on  the  recommendations  con-
 tained  in  the  Seventy-eighth  Report
 on  Direct  Taxes  relating  to  Ministry
 of  Finance.

 2.52  hrs.

 ESTIMATES  COMMITTEE

 THIRTY-THIRD  AND  ‘THIRTY-FIFTH  RE-
 PORTS  AND  MINUTES  AND  THIRTY-
 SECOND  AND  /THIRTY-SEVENTH  TO

 FORTIETH  REPORTS.

 SHRI  SATYENDRA  NARAYAN
 SINHA  (Aurangabad):  I  beg  to
 present  the  following  Reports  and
 minutes  of  the  Estimates  Commit-
 tee:

 (QQ)  Thirty-third  Report  on  the
 Ministry  of  Finance  (Department
 of  Revenue)—Customs.
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 (2)  Thirty-fifth  Report  on  the
 Ministry  of  Agriculture  and  Irriga4
 tion  (Department  of  Agricultural
 Research  and  Educalion)-~-Indien
 Council  of  Agricultural  Research
 Working  conditions  of  agriculiural
 scientists.

 (3)  Minutes  of  sittings  of  the  com=
 mittee  relating  to  the  Thirty-fifth
 Report,

 (4)  Thirty-second  Reort  on  Action
 Taken  by  Government  on  the  recom-
 mendations  contained  in  the  Tenth
 Report  of  the  Committee  on  the
 Ministry  of  Railways—Passenged
 Amenities,

 (5)  Thirty-seventh  Report  on
 Action  Taken  by  Government  on  the
 recommendations  contained  in  the
 Twelfth  Report  of  the  Committee  on
 the  Ministry  of  Agriculture  and
 Irrigation  (Department  of  Irriga
 tion)—Development.  of  Trrigatio
 Facilities.

 (6)  Thirty-eight  Report  on  Action
 Taken  by  Government  on  the  re
 commendations  containeg  in  the  Six-!
 teenth  Report  of  the  Committee  on
 the  Ministry  of  Energy  (Department of  Power)—Power.

 (7)  Thirty-ninth  Report  on

 sm

 Taken  by  Government  on  the  recom
 mendations  contained  in  the  Nine
 teenth  Report  of  the  Committee  on
 the  Ministry  of  Railways—Loss  and
 Damage  Claims  on  Indian  Railways,

 (8)  Fortieth  Report  on  Action
 Taken  by  Government  on  the  re
 commendations  contained  in  the
 Ninth  Report  of  the  Committee  on
 the  Ministry  of  Education  and  Social
 Welfare  (Department  of  Education)-
 Higher  Technical  Education.
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 42.5]  hrs,

 COMMITTEE  ON  SUBORDINATE
 LEGISLATION

 TWENTIETH  REPORT
 SHRI  SOMNATH  CHATYERJEE

 (Jadavpur):  I  beg  to  present  the
 Twentieth  Report  (Hindi  and  English
 versions)  of  the  Committee  on  Sub-
 ordinate  Legislation.

 COMMITTEE  ON  THE  WELFARE
 OF  SCHEDULED  CASTES  AND

 SCHEDULED  TRIBES

 TWENTY-NINTH,  THIRTIETH,  THIRTY-
 FOURTH,  THIRTY-FIFTH,  THIRTY-SEVENTH

 AND  THIRTY-EIGHTH  REpORTS
 SHRI  RAM  DHAN  (Lalganj):

 I  beg  to  present  the  following  Re-
 ports  (Hind:  and  English  versions)
 of  the  Committee  on  the  Welfare  of
 Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes:

 (l)  Twenty-ninth  Report  on  the
 Ministry  of  Works  and  Housing
 (Works  Division)—-Reservations  for

 and  employment  of  Scheduled  Castes
 and  Scheduled  Tribes  in  the  Central
 Public  Works  Department.

 (2)  Thirtieth  Report  on  Action
 ‘Taken  by  Government  on  the  recom-
 mendations  contained  in  the  YVifth
 Report  on  the  Ministry  of  Railways
 (Railway  Board)—  Reservations  ior,
 and  employment  of,  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Trikes  in  the
 Workshop;  of  South  Eastern  Rail-
 way  and  also  award  of  petty  con-
 racts  to  Scheduled  Castes  and  Sche-
 duled  Tribes  in  the  South  Eastern
 Railways.

 (8)  Thirty-fourth  Report  on  Action
 Taken  by  Government  on  th2  recom-
 mendations  contained  in  the  Sixth
 Report  on  the  Ministry  of  External
 Affairs—Reservations  for  and  emp-
 loyment  of,  Scheduled  Caste  and
 Scheduled  Tribes  in  the  Ministry  of
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 External  Affairs  and  its  subnicinate
 offices  including  Indian  Missions  ab-
 road.

 (4)  Thirty-fifth  Report  on  Action
 Taken  by  Government  on  the  ie-
 commendations  containel  in  tne
 Twenty-third  Report  on  the  Muustry
 of  Finance,  Depaitment  of  Revenue
 (Indirect  Taxes  Division)  keserva-
 tions  for,  and  employment  of,  Sche-
 duled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 in  the  Central  Board  of  Excise  and
 Customs  and  its  field  furmations.

 (5)  Thirty-seventh  Report  on  whe
 Ministry  of  Railways  (Railway
 Board)  —Reservations  for,  and  emp-
 loyment  of,  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  in  Northeast  Fron-
 tier  Railway  and  award  of  petty  con-
 tracts  to  Scheduled  Castes  and  Sche-
 duled  Tribes  in  Northeast  Frontier
 Railways.

 (6)  Thirty-enghth  Report  on  the
 Ministry  of  Petroleum,  Chemicals
 and  Fertilisers  (Department  of
 Petroleum)—Reservations  fur,  and
 employment  of,  Scheduled  Castes
 and  Scheduled  Tribes  in  the  Indian
 Oil  Corporation  Limited  (Markcting
 Division).

 2.56  hrs

 COMMITTEE  ON  PUBLIC  UNDER-
 TAKINGS

 FirtretH  REPORT

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU_  (Dia~
 mond  Harbour):  Sir,  I  have  the
 honour  to  present  the  Fiftieth  Report
 of  the  Committee  on  Public  Under-
 takings  on  Bharat  Heavy  Electricals
 Ltd.

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chiray-
 inkil):  Will  we  have  a  discussion  on
 it?

 DR,  SUBRAMANIAM  SWAMY
 (Bombay  North-East):  Yesterday,
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 when  we  raised  questions  on  the
 Government  Business,  we  did  say
 that  there  should  be  a  discussion
 on  this  Report.

 Mr.  DEPUTY  SPEAKER.  You
 give  a  Motion  and  it  will  be  consi-
 dered.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA
 (Delhi  Sadar):  A  motion  has  _  al-
 ready  been  given.  We  _  want  a
 discussion  on  it.

 MR.  DEPUTY  SPEAKER:  It  is  for
 the  speaker  to  consider  it.

 DR.  SUBRAMANIAM  SWAMY  :
 Will  you  kindly  convey  our  feelings
 to  the  Speaker?

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  AT  the
 moment,  you  are  the  Speaker.  You
 may  allow  a  discussion  on  it.  Let
 us  have  a  discussion  on  the  Report.

 12,58  hrs.

 STATEMENT  BY  HOME  MINISTER
 RE.  HIS  RECENT  VISIT  TO  JAMMU

 AND  KASHMIR  STATE

 THE  MINISTER  OF  HOME  AIFF-
 AIRS  (SHRI  Il.  M,  PATEL).  Sn,  the
 Hon’big  Members  would  remember
 that  on  the  ]9th  Apiil,  1979,  there  was
 a  discussion  in  this  House  on  a  Call-
 ing  Attention  Motion  regarding  the  re-
 cent  large-scale  violence  and  arson  in
 the  State  of  Jammu  &  Kashmir  Dur.
 ing  the  discussion,  a  suggestion  was
 made  that  ]  should  pav  a  visit  to  the
 affected  areas  to  acquaint  myself  with
 the  various  incidents  that  took  vlace
 on  the  4th,  5th  and  6th  April,  1979.
 Accordingly,  I  visited  the  Srinagar
 and  the  surrounding  areas  on  the  22nd
 April,  1979,  The  Chief  Minister  of
 the  State,  whose  headquarters  at  the
 moment  are  at  Jammu,  also  arranged
 to  accompany  me  when  J  visited  the
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 places  in  Srinagar  which  had  suffered
 from  mob  violence  as  algo  the  villages
 in  which  varying  numbey  of  houses
 were  almost  totally  gutted.

 In  Srinagar  town,  I  saw  the  various
 buildings  which  had  been  completely
 or  virtually  completely  gutted,  namely,
 the  Srinagar  Club,  the  Office  of  the
 United  Nations  Military  Observers”
 Camp,  the  residence  of  the  Director  of
 Doordarshan  next  door,  and  the  All
 Saints  Church  and  the  buildings  in
 its  compound.  These  had  been  ap-
 parently  selected  as  the  targets  of
 attack  and  arson  by  the  mob,  Im-
 mediately  afterwards,  I  visited  some
 of  the  villages  in  which  residential
 houses,  mainly  of  Jamait-e-Islamt  and
 Ahmediays  were  burnt  down.  The
 villages  I  went  to  were,  Hassanpur,
 Sicharoo,  Darigaon-Devsar  ang  Arwanij
 m  Anantnag  District,  In  some  villages,
 large  number  of  trees  in  orchards,
 belonging  to  members  of  these  groups
 were  cut.  It  was  clear  that  in  all
 these  villages,  the  burning  and  ‘ther
 damage  was  causeq  in  a_  selective
 manner,  the  attack  being  directed  to-
 wards  the  followers  of  Jamait-e-Islumi,
 and  persons  belonging  to  the
 Ahmediya  sect  According  to  tbe  in-
 formation  given  to  me  by  the  State
 Government  more  than  900  residential
 and  non-residential  structures  were
 burnt;  3  mosques  and  one  church  were
 damaged  by  fire;  about  800  shops,
 cow-sheds  and  stores  were  damaged,
 Ahout  200  houses  were  looted.  Five
 lives  were  fost  in  Police  firings;
 while  three  persons  died  in  clashes
 hetween  the  villagers  and  the  rioutous
 mobs  Two  persons  died  as  a  result
 of  drowning  in  the  melee.

 Later  in  the  even:ng,  I  received
 tations  representing  Jamati-Islami,
 Jamait-ulTulba,  Jamait-e-Ahmediya,
 the  Christian  Residents  of  Srinagar,
 Congress  (I),  Awami  Action  Committee
 and  the  State  Janata  Party,  Almost
 all  of  them  emphasised  the  need  for
 immediate  steps  for  rehabilitation  of
 the  affected  persons  and  families;
 punishment  to  the  guilty;  and  aderq-
 uate  preventive  steps  so  that  such
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 incidents  do  not  occur  in  the  future.
 [  also  discussed  the  situation  with  the
 Chief  Minister  as  also  State  Govern-
 ment  officials.

 33  hrs.

 Having  been  the  strong  reaction  of
 the  people  in  Srinagar  in  particular
 early  in  978  when  the  late  Shri
 Bhutto  was  found  guilty  by  the  Lahore
 High  Court,  the  State  authorities  had
 expected  that  there  would  be  repercus.
 sions  if  and  when  Shri  Z,  A.  Bhutto
 came  to  be  hanged.  They,  however,
 did  not  expect  that  the  reaction  would
 be  so  violent  ang  widespread,  Nor
 did  they  think  that  it  would  be  so
 selective  against  the  specific  groups
 which  became  victims  ci  mob  fury.
 As  soon  as  the  State  authorities  realis-
 ed  the  magnitude  of  the  trouble,  they
 took  all  possible  steps  to  bring  the
 situation  under  control.  But  valuable
 time  was  lost  in  getting  together  the
 requisite  additional  police  force  and
 umts  of  the  Borde,  Security  Force  as
 well  as  the  Army.  The  situation  was
 brought  completely  under  control  by
 7th  April.  The  State  Government
 arrested  a  number  of  persons  suspect-
 ed  to  be  responsible  for  the  violence
 and  arson,  Quite  a  few  of  those  who
 were  believed  to  have  led  the  -nobs
 are  said  still  to  be  free.  And  people
 in  the  villages  I  visiteq  resented  the
 fact  that  many  of  those  arrested  were
 released  almost  immediately  on  bal,

 The  State  Government  and  other
 non-official  voluntary  agencies  like  the
 Red  Cross  have  distributed  blankets,
 clothes  and  grains  in  the  affected
 villages  The  State  Government  is
 arranging  to  sanction  loans  for  timber
 ang  G,  C.  sheets  to  the  persons  whose
 houses  have  been  damaged  or  burnt.
 It  has  now  approached  the  Central
 Government  for  special  assistance  fur
 the  rehabilitation  of  the  victims  and
 this  request  will,  of  course,  be

 ——
 and  speedily  consi-
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 While  this  is  the  bare  narration  of
 what  happened  ang  what  had  been
 done  to  restore  normalcy,  I  must  also
 state  that  it  is  my  impression  that
 considerable  tension  still  prevails  and
 certain  groups  told  me  that  they  felt
 insecure  and  uncertain  of  the  future.
 For  this  reason  and  also  because  of
 some  aspects  of  all  that  occurred,  I
 feel  that  it  would  be  in  the  interest  of
 all  concerned  to  subject  the  occurrence
 of  the  4th  and  5th  April  to  a  close
 scrutiny.

 The  Chief  Minister  of  the  State
 agrees  with  this  view  and  intends  to
 have  a  thorough  enquiry  made  to  find
 out  why  the  authorities  were  not  able
 to  anticipate  its  nature  or  take  ap-
 propriate  preventive  steps  or  contain
 the  violence  more  effectively  when  it
 dig  occur.  The  Chief  Minister  is  also
 determined  to  see  that  prompt  and
 deterrent  action  is  taken  against  the
 culprits  so  as  to  create  a  sense  of  confi-
 dence  amongst  the  affected  groups
 of  people,  I  have  assured  the  Chief
 Minister  that  the  Central  Government
 will  give  all  necessary  assistance  to
 the  State  Government  to  enable  them
 to  take  all  measures  necessary  to
 restore  confidence  among  al!  sections
 of  the  people  anq  to  ensure  that
 such  disturbances  do  not  occur.

 DR  KARAN  SINGH  (Udhbam-
 pur):  May  I  seek  one  clarification?
 In  view  of  the  fact  that  there  is  a
 widesoreag  feeling  that  the  ruling
 party  which  the  Chief  Minister  heads,
 the  National  Conference,  was,  'n  fact,
 largely  responsible  for  instigating
 and  leading  these  mobs,  will  the  hon.
 Home  Minister  please  assure  the
 House  that  whatever  inquiry  takes
 place  is  not  under  the  auspices  of
 that  very  Government  and  that  Party
 but  it  is  an  impartial  and  judicial
 inquiry?  Otherwise,  it  will  not  be
 able  to  serve  the  purpose  of  restor-
 ing  public  confidence.

 SHRI  H.  M,  PATEL:  I  do  not  think
 I  am  in  a  position  to  tell  him  any-
 thing  on  this,  My  point  really  would
 be  this.  I  have  said  that  an  inquiry
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 would  ha  made  to  ascertain  the  facts
 The  hon  Member's  statement  that
 there  728  a  widespread  feeling  that
 the  National  Conlerence  was  respon-
 sible  for  this,  I  think,  is  a  statcment
 which  has  not  heen  acceptable

 33.05  hrs.

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 THE  MINISTER  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  T.ABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  With
 your  permission,  Sir,  I  rise  to  an-
 nounce  that  Government  Business  in
 this  House  during  the  week  com-
 mencing  30th  April,  ‘3979,  will  consist
 of:—

 qd)  Consideration  of  any  item  of
 Government  Business  carrieg  over
 from  today’s  Order  Paper,

 (2)  Consideration  and  passing  of
 the  Aligarh  Muslim  University
 (Amendment)  Bill,  1978.

 (3)  Consideration  of  amendments
 made  by  Rajya  Sabha  in  the  Spe-
 cial  Courts  Bill,  979

 (4)  Consideration  and  passing
 of:

 (i)  The  Inte’-State  migrant
 Workmen  (Regulation  of  Em-
 ployment  and  Conditions  of
 Service  Bill,  1979.

 (ii)  The  Salary,  A%lowances
 and  Pension  of  Members  of  Par-
 liament  (Amendment)  Bill,  1979

 SHRI  V.  M.  SUDHEERAN  (Allep-
 pey):  With  your  permission,  Sir,  I
 would  request  the  Minister  of  Parla-
 mentary  Affairs  to  find  some  time  to
 discuss  the  increasing  road  accidents
 in  Delhi.

 Sir,  road  accidents  in  Del  are
 increasing  alarmingly

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  Let  us  not
 ge  into  the  subject.
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 SHRI  V  M  SUDHEERAN:  This  is  a
 very  important  sub,at  The  hon.
 Minister  ot  State  itor  Home  Affairs
 sfafed  in  the  Rajya  Sabha  on  9th
 April  978  that  nearly  730  persons  were
 hille  {  ated  4488  persons  injured  in  road
 acc  jents  in  the  Delhj  during  the
 veriod  July  1, 1977  to  June  30,  1978.
 On  the  save  day  one  of  our  colleague
 Yecame  a  viet  m  of  neghgent  and  rash
 driving—Mr  Parmenand  Govindjl-
 wala  who  died  and  the  other  triend,
 Shr)  Mohan  Jain  3s  still  suffering  Suir,
 DIC  operation  is  found  to  be  totally
 unsafe

 MR  DEPUTY-SPEAKER:  We  can-
 not  discuss  DTC  naw  You  are  only
 wanting  time  for  a  discussion.

 SHRI  V  M  SUDHEERAN  Day  be-
 fore  yesterday,  Mr.  P.  8.  Narayan,  a
 DAVP  official  died  because  of  careless
 driving.  He  was  about  to  beard  the
 bus  Everyday  3  or  4  persons  die  on
 account  of  road  accidents.  Even  to-day
 three  jneidents  have  been  reported.  I
 appeal  to  fhe  hon  Minister  to  find  some
 time  to  discuss  the  functioning  of  the
 DTC.

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayin-
 kil)  We  cculd  not  discuss  the  Demands
 of  either  the  Shipping  and  Transport
 Ministry  or  the  Communications
 Ministry.  DTC  comes  under  Shipping
 and  Transport.  There  is  an  alarming
 situation  in  Delhi  because  of  the  series
 of  accidents.  I  know  the  hon  Minister
 38  aware  of  the  fact  and  I  only  wish
 that  a  discussion  takes  place  to  support
 the  Minister  to  take  all  measures  ta
 tone  up  the  DTC  in  the  jnterests  of
 safety  of  the  passengers  but  also  to  re-
 form  the  whole  thing  and  also  see  that
 the  precious  lives  of  the  people  are
 protected.

 The  other  things  is  the  Communica-
 tions  Ministry  The  Communications
 Ministry  was  not  discussed  on  the  fioor
 of  the  Ministry  for  the  lest  7  years.  The
 last  discussion,  if  I  remember  correct-
 ly,  was  when  Mr.  Bahuguna  was  the
 Minister.  It  is  one  of  the  vital
 subjects  concerning  the  citizens  of  the
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 country.  We  could  not  find  time  to
 discuss  this  Ministry.  Some  motion
 or  something  the  hon.  Minister  for
 Parliamentary  Affairs  should  find  so
 that  we  can  get  a  chance  to  discuss
 this  Ministry,  wherein,  I  am  sure,
 every  member  will  participate.  There
 are  certain  new  elements  coming.  Re-
 cognition  has  been  given  to  a  new
 union  which  has  created  a  lot  of  ten-
 sion.

 Secondly,  the  telephone  connectjons
 are  not  functioning  properly.  My  own
 problem  is  with  regard  to  Cochin  it  is
 a  terrible  thing.  I  demand  a  discus-
 sion  should  take  place  on  this  aspect
 also.

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  The
 subjects  which  the  hon.  Members  have
 raised  are  undoubtely  important,  and
 they  will  be  considered  by  the  Busi-
 ness  Advisory  @emmittee.

 43.0  hrs.

 MULTI-STATE  COOPERATIVE  SO-
 CIETIES  BILL

 EXTENSION  OF  TIME  FOR  PRESENTATION
 or  Report  OF  JOINT  COMMITTEE

 SHRI  KRISHNA  CHANDRA  HAL-
 DER  (Durgapur):  I  beg  to  move:

 “That  this  House  do  further  ex-
 tend  upto  the  last  day  of  the  next
 Session,  the  time  for  presentation  of
 the  Report  of  the  Joint  Committee
 on  the  Bill  to  consolidate  and  amend
 the  law  relating  to  co-operative  so-
 cieties  with  objects  not  confined  to
 One  State  and  serving  the  interests
 of  members  in  more  than  one  State.”

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH
 (Hoshangabad):  I  oppose  the  motion

 i  invite  your  attention  to  Rule  303
 which  reads  as  follows:—

 “As  soon  as  may  be,  after  a  Bill
 has  been  presented  and  referred  to

 १99  L.S.—0.
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 ;  Select  Committee  ,the  Select  Com-
 mittee  shall  meet  from  time  to  time
 in  accordance  with  rule  264  to  con-
 sider  the  Bill  and  shall  make  a  report
 thereon  within  the  time  specified  by
 the  House.

 “Provided  further  that  the  House
 has  not  fixed  any  time  for  the  pre-
 sentation  of  the  report  by  a  Select
 Committee  ow

 See  the  next  Proviso  also  which  says:

 “Provided  further  that  the  House
 may  at  any  time,  on  a  motion  being
 made,  direct  that  the  time  for  the
 presentation  of  the  report  by  the
 Select  Committee  be  extended  to  a
 date  specified  in  the  motion.”

 I  am  sorry  to  say  that  there  are  cer-
 tain  features  in  this  memorandum
 which  cry  for  a  satisfactory  explana-
 tion.  The  Committee  was  constituted
 on  a  motion  adopted  by  this  House  on
 the  7509  May  last  year  and  concurred
 im  by  the  Rajya  Sabha  on  the  i8th
 May.  That  is  in  the  last  budget
 session,  it  was  constituted  by  the
 House  and  it  was  instructed  to  report
 to  the  House  by  the  last  day  of  the
 first  week  of  the  net  session.  That
 means,  last  July,  on  2lst  July,  1978,
 they  were  asked  to  report.  Then  what
 happened?  The  Committee  was  grant~
 ed—it  is  laughable—two  extensions
 for  the  presentation  of  the  report—
 first,  on  the  2lst  July.  They  were  to
 present  the  report  on  that  date.  The
 first  extension  was  granted  on  up  ta
 2ist  July,  1978.  The  first  extension
 was  given  upt>  22nd  December  till
 just  before  the  winter  session  adjourn-
 ed  in  1978.

 Again,  the  seccend  extension  was,
 given  from  24th  November  upto  the
 last  date  of  this  session,  that  js,  8th
 May,  1979.

 Now  comes  the  most  inexplicable
 part  of  the  whole  memorandum—Para
 3.  The  Committee  has  held  I  sittings
 so  far.  That  is  all  mght.  I  do  not
 question  the  number  ll.  But  please
 see  how  many  were  held  after  these
 two  extensions  were  granted.  The
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 Committee  has  held,  after  the  first  ex-
 tension,  two  sittings  and  seven  sittings
 after  the  second  extension.  That  is  to
 say  this  is  s.mple  arithmetic,  this  does
 not  need  higher  mathematics--  that
 means  they  have  held  only  two  sittings
 between  May  and  July  last  year—2+
 19;  .—9-—2,  Only  two  _  sittings
 were  held  from  the  date  of  the  ad-
 journment  of  the  last  budget  session
 till  the  last  day  ot  the  mensoon  session
 and  on  which  date  they  were  to  submit
 the  report.  Why  no  explanation  as  to
 why  more  5  ttings  could  not  be  held?
 Two  sittings  only  were  helg  in  Delhi.
 They  could  have  done—easily  tnree  or
 four  sittings.  We,  when  Mr.  Shyam-
 nandan  Mishra,  my  colleague.  was  the
 Chairman  of  the  Committee  on  Lokpal
 Bill,  used  to  hold  many  sittings  from
 day  to  day.  So,  Sir,  this  is  most—I!
 will  not  use  the  word  ‘atrocious’  or
 ‘outrageous’;  had  I  been  in  the  Oppo-
 site  side,  I  would  have  used  the  words
 ‘atrocieus’,  ‘Unpardonable’—‘inexcus-

 able’.

 Now,  Sir,  they  want  this  extension.

 We,  Sir,  must  set  arm  example.  It
 is  high  time  that  we  had  the  aus-
 terity  and  efficiency  and  all  that
 otherwise  with  what  face  can  we  tell
 the  Government  to  be  efficient  when
 ‘we  are  ourselves  not  efficient,  when
 our  Committee  is  not  efficient,  I
 am  sure,  you,  the  Chair,  are  equally
 anxious  to  set  a  good  example.  Our
 Committee  should  set  an  example  for
 efficient  ang  hard  work.

 Now,  please  read  para  4—

 “with  a  view  to  acquainting
 themselves  with  the  working  and
 existing  conditions  of  the  Multi-
 State  Co-operative  Societies  and
 also  to  look  into  the  implications
 of  the  Co-operative  principles  in
 their  application  to  these  societies...”

 Now,  Sir,  for  looking  into  the  impli-
 eations  of  the  Co-operative  princi-
 ples  they  76९6  not  go  on  an  all-India
 tour.  This  work  could  have  been
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 done  while  sitting  in  Delhi,  I  read
 further—

 “...in  order  to  formulate  their
 views  before  taking  up  clau%e-by-
 Crause  consideration  of  the  Bill.”

 The  second  part  of  this  sentence
 is  al]  redundant.  They  could  do  it
 in  Delhi.  Then  further  for  this
 laudable  objective—

 “the  Committee  undertook  on-
 the-spot  study  visits  of  various
 States...”

 Sir,  I  know  as  per  rules  it  is  very
 difficult  for  the  Committees  to  go  on
 all-India  tour  for  on  the  spot  visits.
 I  have  been  Chairman  of  the  Peti-
 tion;  Committee  for  two  years  and
 only  once  I  asked  the  permission  of
 the  Speuker  to  go  on  a  visit  outside
 Delhi,  Here  this  Joint  Committee
 undertook  on-the-spot  visits  of
 various  States.  They  have  not  men-
 tioned  the  number.  Further  it  says
 ‘in  phases’.  Itis  a-phased  programme,
 The  phased  programmes  consisted
 of  three  phaseg  for  on-the-spot  visit.
 Two  phases  they  have  finished.
 First  phase  began  in  September  28
 after  the  extension  was  granted,
 After  the  budget  session  during  the
 summer,  either  because  of  fatigue  of
 the  budget  session  or  summer  heat
 they  did  not  go  for  on-the-spot
 visits.  The  first  phase  was  complet-
 eq  from  i8th  to  25th  September,  978
 soon  after  the  monsoon  session
 adjourned.  The  second  phase  was
 completeq  between  Srd  and  lith
 January,  1979.  It  is  a  very  good
 season.  The  third  phase  ig  yet  to
 begin.  I  cannot  understand  why
 they  could  not  complete  the  third
 phase  at  the  end  of  January  or  in  the
 beginning  of  February.  No  reasons
 have  been  given  as  to  why  the  third
 phase  could  not  be  completed.  It  is
 yet  to  begin.

 Now,  Sir,  what  have  they  done  sit-
 ting  in  Delhi?  It  is  para  5—

 “The  Committee  heard  oral  evi-
 dence  of  experts  in  the  field  of
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 Cooperative  movement  and  repre.
 sentative  of  various  National  Level
 Cooperative  Federations/Organisa-
 tions,  etc...  bi

 They  have  not  mentioneg  the  number
 ot  experts.  J  read  further—

 “at  their  sittings  held  on  the
 9th  August,  1978,  22nd  to  25th  Jan-
 uary,  1979,  and  lith  ang  !2th  April,
 1979.”

 So,  during  the  :nter-session  recess
 they  have  helg  only  four  sittings.  It
 is  most  unpardonable  In  the  recess
 you  had  four  sittings,  On  the  9th
 August  you  hag  a  sitting  and  on  the
 llth  and  i2th  April  you  had  a  sitting
 and  these  were  during  session.  In  the
 recess  you  had  four  sittings  only,  that
 4s,  from  22nd  to  25th  of  January.  How
 many  days?  I  am  not  good  at  count-
 ing.  These  are  four  sittings,  Mr,
 Deputy  Speaker,  may  I  know,  if  the
 committee  sits  both  in  the  morning
 and  in  the  evening,  is  it  to  be  consider.
 ‘ed  as  two  sittings  or  one  sitting?

 MR.  DEPUTY  SPEAKER.  Depent.
 ing  on  the  sitting.  If  they  sit  twice,
 it  is  considered  two  sittings,

 “SHRI  KRISHNA  CHANDRA  HAL.
 DER.  I  am  told  8  sittings.  I  was  in
 hospital  at  that  time.

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH:
 Any  other  member  of  the  committee
 ‘present  in  the  House?  He  was  in
 ‘hospita]  then.

 MR,  DEPUTY  SPEAKER:  You  have
 <  specific  amendment.

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH:
 I  am  stating  the  background.  77  there
 ny  other  member  of  the  Comn.ittee
 now  present  in  the  House?

 SHR:  DINEN  BHATTACHARYA
 {Serampore).  Everybody  was  eager  to
 join  the  committee.

 SHR:  HARI  VISHNU  KAMATH:
 t  can  now  understand  ‘their  eagerness!
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 Sir,  I  now  come  to  the  juicy  part  of
 the  whole  memorandum,

 MR,  DEPUTY  SPEAKER:  How
 much  justice  would  you  extract  out  of
 this?

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH:
 The  Memorandum  says:

 "The  (  ommittee  have  yet  to  under-
 take  third  phase  of  the  study  tours
 of  some  of  the  remaining  States  «nd
 take  up  clause-by-clause  considera-
 tion  and  complete  other  states  of
 the  Bill.’

 And  then  it  says’
 ‘The  Committee,  after  considering

 the  quantum  of  unfinished  work,
 felt  that  it  would  not  be  possible  for
 them  to  complete  the  work  and
 present  their  report  by  the  stipulat-
 ed  date,  i.e.  l8th  May,  979.’.

 —That  is  about  3  weeks  from  now.
 And  then  it  says:

 ‘  The  Committee  have,  there-
 fore,  decided  to  seek  further  ex-
 tension  of  time  for  presentation  of
 their  report  upto  the  last  day  of
 the  next  Session.’

 My  amendment  says:
 In  item  T3,
 For  ‘the  last  day’

 Substitute  ‘the  first  day’.

 I  beg  to  move  my  amendment:

 In  item  13,
 For  ‘the  last  day’

 Substitute  ‘the  first  day’.

 If  that  is  accepted  by  the  House,
 the  motion  would  read  as  follows:

 “That  this  House  do  further  ex-
 tend  upto  the  first  day  of  the  next
 Session,  the  time  for  presentation  of
 the  Report  of  the  Joint  Committee
 on  the  Bill  to  consolidate  and
 amend  fhe  law  relating  to  coopera-
 tive  societies  with  objects  not  con-
 fined  to  one  State  and  serving
 ‘the  interests  of  members  ijn  more
 than  one  State.”
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 [Shri  Hari  Vishnu  Kamath]  MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  will.
 I  am  sure  my  colleagues  here—I

 am  confident  that  my  hon.  colleagues
 on  the  right,  left  and  centre—and
 centre  includes  Mr.  Halder  also—
 will  agree  with  the  amendment,  in
 view  of  the  facts  which  I  have  stated.

 I  move  my  amendment  and  I  com-
 mend  it  for  the  acceptance  of  the
 House.

 MR.  DEPUTY  SPEAKER:  The
 amendment  has  been  moved.

 SHRI  NIRMAL  CHANDRA  JAIN:
 (Seoni):  Let  it  be  first  week.

 PROF.  P.  6.  MAVALANKAR
 (Gandhinagar):  It  should  be:  Last
 day  of  the  first  week.

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE
 (Jadavpur):  Last  day  of  the  first
 week  of  the  next  session.

 MR.  DEPUTY  SPEAKER:  Mr.
 Kamath,  do  you  accept  that  amend-
 ment?

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATS:
 He  wants  to  be  a  little  more  gener-
 ous,  but  generosity  misplaced!  Any-
 way,  Sir,  I  accept  this  amendment
 to  my  amendment.

 SHR]  KRISHNA  CHANDRA  HAL-
 DER:  I  accept  the  amendment  by
 Prof.  Mavalankar  to  Shri  Kamath’s
 amendment.

 MR.  DEPUTY  SPEAKER:  All
 right.  I  will  put  the  amendment  of
 Shri  H.  V.  Kamath,  as  amended  by
 the  amendment  of  Prof.  Mavalan-
 kar.

 The  question  is:

 In  Item  13,  for  the  words  ‘last  day
 of  the  next  Session’  substitute  ‘last
 day  of  the  first  week  of  the  next
 Session’.

 The  motion  was  adopted.

 now  put  the  motion  meved  by  Shri
 Krishna  Chandra  Halder,  as  amend—
 ed.  The  question  is:

 “That  this  House  do  further  ex-
 tend  upto  the  last  day  of  the  first
 week  of  the  next  Session,  the  time
 for  presentation  of  the  Report  of
 the  Joint  Committee  on  the  Bilt
 to  consolidate  and  amend  the  law
 relating  to  co-operative  sovieties
 with  objects  not  confined  to  one
 State  and  serving  the  interests  of
 members  in  more  than  one  State.’””

 The  motion  was  adopted.

 3.20  irs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for
 Lunch  till  twenty  minutes  past

 Fourteen  of  the  Clack,

 The  Lok  Sabha  re-assembled  a*tte™
 Lunch  at  twenty  minutes  past  Four~

 teen  of  the  Clock

 [SHRIMATI  PARVATHI  KRISHNAN  wn  the
 Chair]

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 (i)  Rzporrep  SHorr  Stvppty  or
 WAGONS  FOR  CARRYING  FOODGRAINS.
 FROM  KARELI  AND  GADARWARA)
 MANDIs  IN  JABALpUR  DivISION  To
 OTHER  PLACES.”

 SHRI  NIRMAL  CHAND  JAIN
 (Seon):  Madam  Chairman,  Karelh

 tnd  Gadarwara  jin  Jabalpur  divisicn
 of  Madhya  Pradesh  are  two-important
 grain  mandis.  There  have  been  regular
 complaints  of  short  supply  of  wagons
 to  these  two  mandis  besides  others  in
 Madhya  Pradesh.  I  had  drawn  the
 attention  of  the  hon,  Railway  Minister
 to  this  effect  on  receipt  of  telegrams
 from  Grain  Merchants’  Association,
 Gadarwara  vide  my  letter  dated  4th
 April,  3979  which  has  been  acknow-
 ledged  on  17th  April,  1979.  But  no
 redress  has  been  provided.  Karelé
 Grain  Merchants’  Association  have  setit
 a  detailed  letter  which  has  been  filed

 ¢
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 by  me  along  with  my  notice.  Now  १
 regular  Satyagrah  has  started.  The
 incident  may  take  an  ugly  turn  any
 moment.  The  issue  has  been  also
 raised  in  the  Madhya  Pradesh  Vidhan
 Sabha,  Redress  is,  therefore,  imme-
 diately  solicited.

 4ii)  SHorT  Supply  OF  RAW  MATERIALS
 TO  SMALL  INDUSTRIES  LOCATED  IN
 ASANSOL  DurGAPUR  INDUSTRIAL
 BELT,

 SHRI  ROBIN  SEN  (Asansol):
 Madam  Chairman,  the  Asansol-Durga~
 pur  small  and  ancillary  industries  ace
 the  worst  sufferers  and  speedy  growth
 of  small  and  cottage  industries  in  this
 important  jndustrial  belt  is  deterred
 due  to  step-motherly  and  non-co~
 operative  attitude  of  the  big  public
 sector  undertakings  specially  under
 SAIL  and  HSL  Due  to  non-availabi-
 lity  of  jobs  from  these  giant  public
 sector  undertakings,  the  capacity  of
 these  small  industries  remains  id'e
 during  most  of  the  days  m  the  year.
 This  idle  capacity  of  these  industries
 means  retrenchment  of  workers,  lay-
 off  and  also  unsteady  and  fluctuating
 -economy  of  these  small  industries,
 These  small  jndustries  in  Asansol-
 Durgapur  industrial  belt  also  suffer
 due  to  non-having  raw  materials  from
 Government  supply  sources.  Although
 in  the  last  year,  a  gala  opening  7
 stock  yards  was  made  dt  Durgapur
 by  HSL/SAIL  with  ‘the  intention  to
 supply  raw  materials  to  SSI  units  of
 Durgapur-Asansol,  but  it  is  experienc-
 ad  that  required  quantity  of  stee]  has
 not  been  supplied  till  to  date  to  any
 of  these  SSI/Ancillary  industries.

 In  view  of  the  above,  it  is  urged
 upon  the  big  public  sector  undertak-
 ings  in  this  industrial  belt  particularly,
 HSL/SAIL  that  reservation  of  certain
 items  should  strictly  be  off-loaded  to
 these  small  industries  on  a  fair
 price  and  also  regular  supply
 of  required  quantity  of  raw
 materials  be  ensured  for  toth  the
 survival  and  growth  <of  these  small
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 and  ancillary  industries  and  thereby  to
 create  employment  opportunity  to
 certain  extent.
 (iii)  ProcepurE  FOR  GIVING  GALIANTRY

 AWARDS  AND  PROMOTIONS  TO  OFFICER
 OF  THE  DEFENCE  FORCES
 SHRI  D.  D,  DESAI  (Kaira):  Madam

 Chairman,  from  the  days  of  Shri
 Krishna  Menon  to  Babuji,  the  House
 has  been  repeatedly  assured  about  the
 Sound  health  of  Defence  Forces,

 MR,  CHAIRMAN:  The  rules  provide
 that  you  confine  yourself  to  the  writ-
 ten  statement,

 SHRI  D.  D.  DESAI:  Madam,  we  had
 been  led  to  believe  that  the  Defence
 forces  had  learnt  the  lessons  of  i%62
 debacle  and  had  carried  out  improve-
 ments  of  Command  performance  all
 along  the  line.  But  the  article  by  Lt.
 Gen,  Harbakhsh  Singh  (Retd.)  in  the
 Indian  Express  on  April  25,  issue  re~
 veals  that  the  Command  failures  of
 3962  were  reported  in  965  and  1971.
 This  should  cause  grave  concern  since
 there  is  little  public  debate  on  the
 issue  about  the  capabilities  of  the
 Defence  forces.  Also  in  the  same
 newspaper  Lt.  Col.  J.  R.  Saigal  has
 revealed  serious  deficiencies  in  selec-
 tion  procedures  particularly  above  Lt.
 Col.  rank  and  in  giving  gallantry
 awards,  While  awards  and  promotions
 given  to  right  persons  build  up  army
 morale,  these  given  to  the  wrong
 ones,  shatter  it.  Mr.  Saigal’s  revela-
 tion  that  in  1971  an  award  was  ‘thrust
 upon’  a  Commanding  Officer  of  Singals
 and  that  award  became  a  topic  of
 ridicule,  is  shocking.  The  Govern-
 ment  must  come  out  with  a  statement
 about  these  deficiencies  in  order  to
 allay  public  apprehensions  about  our
 Defence  forces.

 (iv)  LacK  OF  ‘TRANSPORT  FACILITIES
 FOR  EXPORT  OF  EDIBLE  MUSTARD
 Om  FROM  BHARATPUR  AND  KHAIR-

 LY  MANDIS  OF  RAJASTHAN.

 aft  राम  किशन  (भरतपुर)  :  सभावति  महीदया,
 “पिछले  दो  महीनों  से  राजस्थान  की  भरतपुर
 तथा  खेरली  मंडियों  से  खाने  योग्य  तेल  सरसों  का
 निव्रात  नहीं  होने  मे  तेल  उद्योग  संकट  में  प्रा  गया
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 [श्री  राम  किशन]
 है।  एक  तरफ  कारखाने  बंद  हो  रहे  है।  मजदूरों
 की  छटनी  हा  रही  है, माल  सड  रहा  है,  दूसरी
 रेल  सुविधा  क  प्रभाव  में  ट्रको  स॑  थाड़ी  मात्रा,  भ्रधिक
 समय  और  ज्यादा  मालभाड़ा  देने  के  श्राधा  कारण
 तेल  मगाने  वाले  म्ासाम,  बंगाल  एसे  प्रान्ता  में  तल
 की  कमी  प्रौर  भारी  महगाई  से  हाहाकार  मच  रहा  है।
 राजस्थान  राज्प  स  रेलवे  लदान  का  सुविधा  नहीं  हाने
 से  तल  सग्सा  मायात  निर्यात  करन  वाला  की  परेशानी
 तोहेही  इसके  श्रलावा  जहा  खरीदार  की  हालत
 खस्ता  हा  रही  है  वहा  सरसा  उपजाने  वाले  किसानो  को
 भी  भ्रपनी  उपज  को  सही  कीमत  नहीं  सिलने  द. 3
 उनमे  भी  भारी  व्रम तोष  फैल  रहा  हैँ  vr

 (५)  NEED  FOR  TAKING  OVER  THE
 MANAGEMENT  OF  SipHPuUR  COTION
 TEXTILE  MILL,  SIDHPUR.

 SHRI  AHSAN  JAFRI  (Ahmedabad):
 Madam  Chairman,  Sidhpur  Cotton
 Textile  Mill  at  Sidhpur  has  been  closed
 since  last  three  months  and  nearly
 23,000  workers  have  gone  jobless,  The
 mill  has  been  closed  due  to  ineficient
 Management.  The  atteniion  of  the
 Government  was  drawn  several  times
 by  the  workers  towards  the  mis-
 management  practices  ot  the  manage-
 ment  but  no  attention  was  paid.  In
 the  result  the  mill  has  been  closed
 down  adding  2500  workers  in  the  huge
 army  of  unemployed  in  the  country.

 There  is  no  likelihood  of  reopening
 of  the  mili  in  the  near  future  by  the
 old  management  and  if  at  all  it  38  re
 opened  by  the  said  management,  it
 will  fail  to  give  smooth  and  clean  ad-
 ministration

 The  National  efforts  so  far  did  not
 achieve  the  goal  of  cloth  production  in
 the  country.  The  Central  Government
 are  announcing  time  and  again  its
 policy  regarding  the  cloth  production
 and  the  textile  industry  but  with  no
 results.

 Instead  of  reducing  the  unemrloy-
 ment,  such  closures  of  units  in  the
 various  parts  of  the  country,  the  pro-
 blem  is  becoming  acute  and  the  in-
 vestment  of  crores  of  rupees  is  becum-
 ing  idle  adding  to  the  gross  national
 Joss.

 The  Government  has  adopted  the
 policy  of  not  taking  over  of  such  sick
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 units  declaring  that  such  units  will  be
 given  to  profit  making  units  but  the
 procedure  is  lengthy  and  does  not  help
 quickly.  Particularly  when  the  mill
 machineries  are  good  and  management
 is  been  upon,  closing  it.  Sidhpur  Textile
 Mill  tg  a  good  example  in  this.

 J  :equest  the  Government  to  cume
 forward  immediately  to  take  over  the
 mills  immediately  to  help  the  produc-
 tion  of  cloth  in  the  country  and  4  will
 also  request  the  Government  not  to
 ask  for  the  Report  under  Section  118A,
 of  the  Industrial  Development  and
 Control  Act  of  96l  and  take  over  the
 mull  straight-forward  looking  tuo  the
 peculiar  situation  prevailing  of  Sidhpur
 Mill  and  help  the  lot  of  the  workers.

 MERCHANT  SHIPPING  (SECOND
 AMENDMENT)  BILL

 MR.  CHAIRMAN:  The  House  will
 now  take  up  consideration  of  Rajya
 Sabha  Amendments.  Now,  I  would
 hike  to  point  out  before  the  Minister
 moves  the  amendments  that  they  are
 purely  of  a  verbal  or  technica!  nature.
 It  only  concerns  changing  the  figure
 and  the  dates.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 CHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF
 SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI
 CHAND  RAM):  I  beg  to  move:

 “That  the  following  amendments
 made  by  Rajya  Sabha  in  the  Bull
 further  to  amend  the  Merchant
 Shipping  Act,  1958,  be  taken  inte:
 consideration:

 Enacting  Formule
 (1)  That  at  page  l,  line  1  for  the-

 word  “Twentyninth’  the  word
 “Thirtieth”  be  subshitude.

 Clause  4

 (2)  That  at  page  l,  line  3,  the  word
 “Second”  be  omitted.

 (3)  That  at  page  l,  line  4,  for  the-
 figure  “l978”  the  figure  “1979”  be-
 substituted,
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 Clause  2

 (4)  That  at  page  l,  line  13,  for  the
 words,  brackets  and  figure  “(Second
 Amendment)  Act,  1978”  the  words,
 brackets  and  figure  ‘“(Amendment)
 Act,  1979”  be  substituted.”

 SHR]  8.  RACHAIAH  (Chamaraja-
 nagar):  This  Buiil  serves  a  very
 limiteg  purpose.  It  wiil  have  a  dis-
 criminatory  effect  on  the  persons
 working  in  the  field  of  navigation.
 The  changes  are  consequential,  but
 still,  this  Bill  attracts  Article  44  of  the
 Constitution.

 MR.  CHAIRMAN:  This  has  been
 discussed  when  the  Bill  came  up  here
 originally.  This  is  not  the  occasion  for
 repeating  that  discussion.

 SHRI  8,  RACHAIAH:  The  Minister
 has  given  an  assurance  that  he  would
 bring  in  a  comprehensive  Bill  cover-
 ing  all  aspects  of  navigation,  and  of
 service  conditions  of  the  personnel.

 I  want  to  know  when  those  improve-
 ments  in  the  service  conditions  of  the
 perscyunel  will  be  brought  about.

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayin-
 kil):  This  Bill  has  been  debated  al-
 ready.  I  will  not  repeat  the  points  made
 earlier.  The  whole  purpose  of  the  am-
 endments,  as  I  have  understood  them,
 is  to  limit  the  scope  for  people  leaving
 service  before  a  certain  period.  The  Mi-
 nister  feels  that  the  availability  of
 trained  hands  to  serve  our  own  country
 is  very  limited.  When  we  train  people,
 we  want  that  their  services  should
 be  utilized  in  this  country  for  4  years.
 We  lack  adequate  number  of  trained
 handg  in  the  country.  This  is  the  sub-
 stance  of  the  Bill.

 When  the  Minister  himself  goes
 through  the  report  made  in  this  con-
 nection,  he  will  see  that  the  number
 of  trained  people  is  so  limited.  The
 Minister  is  a  miser  in  giving  training
 to  people.  He  mentioned  6  raining
 certres—i  have  not  read  the  कहछ00ण
 2  in  Caleutta  and  4  in  Bombay.  Does:
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 he  think  that  Bombay  ang  Calcutta
 are  the  only  areas  where  we  can  estab-
 lish  training  centres  and  give  training
 to  700  or  800  people  in  this  country  of
 600  million  people  which  has  so  many
 unemployed  persons?  There  is  scope
 for  establishing  training  centres  in
 Madras,  Tuticorin  and  Cochin.  What
 prevents  the  Minister  from  establising
 the  training  centres  there  and  training
 employees  whom  he  can  lend  to  other
 countries  and  earn  money?  I  am  not
 accusing  the  present  Minister.  He  38
 there  only  for  the  last  2  years,

 I  was  surprised  to  know  another
 thing.  The  pilots  are  so  scarce  in  this
 country,  ang  they  are  so  much  in
 demand—pilots,  second  commanding
 officers  and  sea-men  are  in  demand
 I  want  the  Minister  tu  reply  to  these
 points  and  to  see  that  Cochin  gets  &
 training  centre.

 श्रीमती  हिलया  पो०  रांगनेकर  (बम्बई  उत्तर
 मध्य)  :  सभापति  महोदय,  इस  बिल  पर  भाषण  करने
 की  जरूरत  नही  है  |  मै  खाली  एक  ही  ट्रेनियग
 के  मुद्दे  पर  कहता  चाहती  हू  ट्रेनिंग  सैटर  का  भी
 सवाल  नहीं  है,  हम  यह  कहना  चाहते  है  कि
 ट्रेलिग  की  सहुलियल  जिनको  मिलेगी,  उसकी  जो
 शर्तें  है,  तत  डिस्क्रिमिनेशन  हो  रहा  है  1
 एक  कोर्स  के  लिये  इटर-साइस  पास  होता
 जरुरी  है।

 बम्बई  मे  117 मे  से  30  लड़के  पहले  झा
 गये  और  उस  समय  बम्जई  से  इटर  साहस  का
 एग्जामिनेशन  नहीं  लिया  गया  ।  यह  लड़के  पहले
 झा  गये  लेकिन  इंटर  साइस  का  सर्टिफिकेट  नहीं  था
 इसलिये  उनको  नहीं  लिया  सया  ।  जब  सूनिवर्सिटी
 एग्जामिनेशन  नही  लेती  है  इसके  बारे  में  मिनिस्ट्री  के
 श्री  रानाडे  को  सब  प्रालूस  है,  लेक्रिन  कुछ  नहीं  किया
 गया ।  ऐसा  कहा  जाता  है  कि  ट्रेनिग  क ेलोग  मिलते
 नहीं  ,लेक़ि  न  जो  जाने  की  कोशिश  करते  हैं,  उनको  इस
 तरह  से  रोक  देते  है  ।  इसके  आरे  में  भाज  जांच  कीजिये,
 इतना  ही  मै  कहना  चाहती  ह्

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 CHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF
 SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI
 CHAND  RAM):  Mr.  Chairman,  I  am
 thankful  to  the  three  hon,  Members
 who  have  suggested  some  concerte
 measures  for  the  intake  of  the  tramnece.

 J  can  only  assure  them,  specially  Mr.
 Rachaiah  and  Mr.  Vayalar  Ravi
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 that  we  are  already  seized  of  this
 matter.  In  fact,  the  remedy  does  not
 lie  in  restricting  these  trained  people
 from  going  abroad.  ~  have  my  full
 symoithy  with  them;  and  I  have
 assuied  them  that  no  undue  harass-
 ment  will  be  caused  to  them.  We  will
 use  this  measure  only  when  it  is  neces-
 sary  in  the  national  interest.  I  assur-
 ed  the  maritime  union  and  their  Jeader,
 Mr  Kola  al}  the  necessary  help  80
 far  as  arrangement  for  training  is  con-
 cerned,  I  have  already  taken  steps  in
 respe*t  of  250  cadets  which  we  are
 training  at  the  moment.  Previously,
 we  were  training  25  cadets;  from  125,
 we  heve  increased  the  number  to  250
 cadets.  Now,  I  am  trying  to  see  that
 this  number  of  250  cadets  be  increased
 to  500  per  annum.  And  I  am  _  trying
 to  get  another  fulfledged  training  ship
 from  abroad  for  which  I  had  sent  my
 Directn*-Genera]  of  Shipping  to  locate
 one.  He  is  going  to  submit  a  report
 in  that  regard;  and  after  that  report  is
 considered,  we  will  certainly,  with  the
 help  of  the  Finance  Ministry,  acquire
 another  training  ship  on  the  lines  of
 T.S.  Rajinder.  I  have  asked  the  DG
 to  make  ship  by  ship  assessment  to
 see  whether  the  present  capacity  of
 the  ships  can  be  increased.

 So  far  as  maritime  engineering
 officers  are  concerned,  there  are  two
 institutions.  One  is  at  Calcutta  and
 another  is  at  Bombay.  Here  also,  I
 am  trying  to  see  that  the  number  of
 present  cadets  of  400  is  increased  to
 200  per  year.  I  think  the  hon.  Mem-
 bers  know  that  there  is  a  great  short-
 age  of  pilots  ang  navigation  officers.
 Mr.  Rachaiah  has  pointed  out  that  I
 did  assure  the  House  that  |  wil]  bring
 forward  a  comprehensive  and  _  con-
 solidated  Bill  But  this  is  a  very  minor
 amendment.  In  fact,  this  Bill  had  been
 passed  by  the  House  itself;  and  then
 it  was  transmitteq  to  the  Rajya  Sabha.
 The  Raiya  Sabha  had  made  certain
 amendments;  and  these  amendments,
 as  you  were  pleased  to  remark,  are  of
 a  very  technical  nature.  And,  there-
 fore,  I  can,  once  again,  assure  Mr.
 Rachaiah  that  certainly  I  will  be  able
 to  bring  forward  some  kind  of  a  com-
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 prehensive  and  consolidated  Bill  at
 some  suitable  time,

 MR  CHAIRMAN:  As  early  as  pos-
 sible.

 SHR]  CHAND  RAM:  So  far  as
 Shrimat;  Ahilya  Rangnekar’s  com-
 plaint  about  admission  and  qualifica-
 tion,  etc.  is  concerned,  I  will  try  to
 fing  it  out  But  the  minimum  quali-
 fication  728  Inter-Science  Previously  all
 those  boys  who  were  Matriculates  with
 science  were  admitted.  But  the  course
 was  for  two  years.  Now,  in  order  to
 increase  the  intake,  [  have  reduced  the
 course  to  one  year.  But  the  qualifica~
 tion  has  to  be  raised  from  Matriculate
 to  Inter  Science  of  1042.  The  quali-
 fication  was  enhanced  only  to  enable
 us  to  increase  the  intake.

 SHRIMATI  AHILYA  P.  RANGNE-
 KAR:  This  time,  the  Bombay  Univer-
 sity  exempted  all  students  from  ap-
 pearing  in  Inter  Science;  and  then  they
 did  not  get  a  certificate  of  promotion
 from  the  Bombay  University.

 SHR]  CHAND  RAM:  That  ma‘ter
 of  the  question  I  will  have  to  examine;
 and  there  is  a  great  competition  to  get
 admission  into  these  institutions,

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Ravi  had
 pointed  out  about  the  shortage.

 SHRI  CHAND  RAM:  I  will  appeal
 to  the  hon.  Members  that  this  is  @
 very  minor  amendment  of  a  technical
 nature,  I  hope  the  House  will  pass  it.

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is:

 “That  the  following  amendments
 made  by  Rajya  Sabha  in  the  Bill
 further  to  amend  the  Merchant
 Shipping  Act,  1958,  be  taken  into
 consideration:

 Enacting  Formula

 q)  That  at  page  l,  line  ,  for  the
 word  “Twentyninth”  the  word  ‘“Thir-
 tieth’”  be  substituted.”
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 Clause  l

 (2)  That  at  page  i,  line  3,  the
 word  “Second”  be  omitted,

 (3)  That  at  page  l,  line  4,  for  the
 figure  “l978”  the  figure  “1979”  be
 substituted.
 44.47  hrs.

 Clause  2

 (4)  That  at  page  l,  Ime  18,  for  the
 words,  brackets  and  figure  ‘(Second
 Amendment)  Act,  1978”  the  words,
 brackets  and  figure  “(Amendment)
 Act,  1979"  be  substituted.

 The  motion  was  adopted,
 MR.  CHAIRMAN:  Now,  we  will

 take  up  amendments.  First,  the
 Enacting  Formula.  The  question  is:

 “That  at  page  l,  line  l,  for  the
 word  ‘Twentyninth’  the  word  ‘Thir-
 tieth’  be  substituted.»

 The  motion  was  adopted.
 MR.  CHAIRMAN:  Now  we  take  up

 amendments  to  clause  .  The  question
 is:

 “That  at  page  1,  line  3,  the  word
 “Second”  be  omitted.”

 The  motion  was  adopted.

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is:
 “That  at  page  l,  line  4,  for  the

 figure  1978,  the  figure  1979",  be
 substituted.”

 The  motion  was  adopted.

 MR.  CHAIRMAN:  Now  we  take  uo
 amendment  in  clause  2,  The  question
 -is:

 “That  at  page  l,  line  13,  for  the
 words,  brackets  and  figure  ‘(Second
 Amendment)  Act,  1978"  the  words,
 brackets  and  figure  ‘(Amendment)
 Act,  979°  be  substituted.”

 The  motion  was  adopted.

 (Alteration  of  Bounda-
 res)  Bull

 SHRI  CHAND  RAM:  I  beg  to  move:
 “That  the  amendments  made  ny

 Rajya  Sabha  in  the  Bill  be  agreed  0."

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is:
 “That  the  amendments  made  by

 Rajya  Sabha  in  the  Bill  be  agreed
 to.”

 The  motion  was  adopted.

 HARYANA  AND  UTTAR  PRADESH
 (ALTERATION  OF  BOUNDARIES)

 BILL

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHR  DHANIK  LAL  MANDAL):  I
 beg  to  move.

 “That  the  bill  to  provide  for  the
 aiteration  of  boundaries  of  the  States
 of  Haryana  and  Uttar  Pradesh  and
 for  matters  connected  therewith,  be
 taken  into  consideration.”

 Sir,  I  am  happy  to  bring  forward
 this  measure  which  seeks  to  make  an
 adjustment  in  the  boundaries  between
 the  States  of  Haryana  and  Uttar
 Pradesh.  This  Bill  is  the  product  of
 an  agreed  approach  made  by  the  Chief
 Ministers  of  Haryana  and  Uttar  Pra-
 desh  to  find  a  satisfactory  solution  to
 the  problems  which  arise  in  the  villages
 in  the  vicinity  of  the  Inter-State
 boundary  between  these  two  States
 determined  by  the  deep-stream  of
 Yamuna  which  changes  from  time  to
 time  on  account  of  fluctuation  in  the
 course  of  the  river.

 2.  I  may  briefly  narrate  the  back-
 ground  of  this  problem.  The  present
 boundary  between  the  two  States.
 Haryana  and  Uttar  Pradesh,  owes  its
 origin  to  notifications  issued  by  the
 Government  of  India  in  the  year  2884
 and  1887.  These  notifications  were
 consolidateg  in  a  notification  issued  in

 *Movwed  with  the  recommendation  of  the  President.
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 the  year  933  which  continues  to  be
 in  force  Thus  ut  present  the  boundary
 between  these  two  States  is  partly
 fixed  with  reference  to  the  boundaries
 of  adjacent  border  villages  and  partly
 variable,  being  the  deep-streim  ot  the
 river  Yamuna  which  often  cuanges  its
 course.  Out  of  the  five  border  dis-
 trict,  of  Haryana  and  ax  of  Uttar
 Pradesh,  the  houndury  between  Am-
 bala  and  Kurukshetra  distucts  of
 Haryana  and  Saharanpur  district  of
 Uttar  Pradesh  3s  fixed,  and  so  is  “he
 boundary  between  Gurgaon  district  ot
 Haiyana  ang  Mathura  district  of  Uttar
 Pradesh.  The  decp-stieam  of  the
 Yamuna  has  all  along  been  declared  to
 be  the  boundary  between  Karnal  and
 Sonepat  districts  of  Haryana  on  the
 one  side  and  Saharanpur,  Muzaffar-
 nagar  and  Meerut  districts  of  Uttar
 Pradesh  on  the  other,  and  also  letween
 Gurgaon  district  of  Haryana  and
 Bulandshahr  and  Aligarh  districts  of
 Uttar  Pradesh.

 Attempts  were  made  from  time  to
 time  in  the  past  to  :eplace  the  river
 boundary  by  gq  fixed  boundary,  parti-
 cularly  in  the  portion  covering
 Ballabhgarh  tehsil  of  Gurgaon  disirict’
 but  for  one  reason  or  another,  ihese
 attempts  remained  inconclusive,
 Latterly,  after  the  establishment  ०
 Haryana  as  a  separate  State,  the  dis-
 agreement  between  the  two  State
 Governments  over  the  exact  ljocation
 of  the  river  boundary  between
 Gurgaon  and  Bulandshahr  districts
 gtew  more  and  more  pronounced.

 With  a  view  to  settling  once  for  all
 the  problems  arising  out  of  the
 fluctuating  boundary,  the  then  “hief
 Ministers  of  Uttar  Pradesh  and  Harya-
 ma  and  suggested  to  the  then  Home
 Minister,  Shrj  Uma  Shakar  Dhnkshit,

 in  May,  1974,  that  the  latter  might
 agree  to  arbitrate  in  this  matter  in
 his  personal  capacity;  and  that  the
 Award  of  his  arbitration  would  be
 accepted  by  both  the  parties.  Accord-
 ingly,  Shri  Dikshit  gave  his  Award
 On  i4th  February,  1975,  recommend-
 ing  the  replacement  of  the  variable
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 boundary  hy  a  fixed  boundary  des
 eribed  therein.  The  Bull  seeks  to  give
 effect  to  the  Award.

 As  required  by  the  proviso  the
 article  3  uf  the  Constitution,  this  Bll
 was  referred  by  the  President  in
 August  976  to  the  Legislatures  of
 the  States  of  Haryana  and  Utlar
 Pradesh  tor  expressing  their  views.
 The  Vidhan  Sabha  and  Vidhan  Pari-
 shad  of  Uttar  Pradesh  discussed  tie
 Bul  on  3rd  ang  8th  November,  1976
 respectively.  The  Haryana  Vidhen
 Sabha  discussed  the  Bill  on  359
 November,  ‘1976.  The  Legislatures  of
 both  the  States  adopted  resolutions  in
 support  of  the  alteration  of  buund-
 aries  gS  contemplated  in  the  Bill
 (The  proceedings  in  both  the  State
 Legislature,  regarding  this  Bill  have
 been  placeqd  in  the  Parhament
 Library),  The  views  of  the  Chief
 Ministers  of  these  two  States  vere
 again  ascertained  when  new  Govern-
 ments  were  formed  in  these  States
 after  the  elections  in  ‘1977.  Both  the
 States  urged  that  steps  should  he
 taken  to  sponsor  legislation  ty  give
 effect  to  Shri  Uma  Shankar  Dikshit’s
 Award  to  replace  the  variable  deep
 stream  boundaries  by  fixed  bound-
 aries,

 Now  coming  to  the  main  features
 of  the  Bill,  I  would  like  to  say  that  it
 follows  the  pattern  of  the  States  re-
 organisation  laws,  particularly  the
 Bihar  ang  Uttar  Pradesh  (Alteration
 of  Boundaries)  Act,  1968,  passed  by

 this  House  in  the  past.  It  is,  there
 fore,  not  necessary  to  go  into  many
 of  the  details.  I  would  like  to  confine
 myself  to  certain  special  features  of
 the  Bill.  The  territories  to  be  trans-
 ferred  from  one  State  to  the  other
 have  been  described  in  clause  4(1)
 Of  the  Bill  and  the  fixed  boundaries
 in  clause  3  read  with  the  Scheduled
 to  the  Bill.  The  description  of  the
 fixed  boundary  is  the  same  as  that
 given  by  Shri  Um»  Shankar  Dikshit
 in  his  Award.  Even  though  the  fixed
 boundary  has  been  described  in  the
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 Bill,  it  will  be  necessary  to  ttanslate
 it  on  tae  ground  and  lovate  the  exact
 position  of  the  boundary  puilla:s,  For
 this  purpose,  we  have  included  a  spe-
 cia]  provision  7  clause  3  of  the  Hull.
 Sub-clause  (2)  of  that  clause  pro-
 vides  tor  the  demarcation  eng
 done  by  an  authority  to  be  appointed
 by  the  Central  Government,  It  lus
 been  madc  clear  that  in  maxing  the
 actual  demarcation  ihe  authority
 should  follow  the  aliynucnt  of  the
 fixed  boundaries  as  described  in  the
 Schedule  The  deseliption  ot  the
 fixcd  boundary  in  the  Schedule  is  in
 terms  of  “the  present  deep  stream
 line”  which  was  verified  and  deter-

 mined  by  the  Survey  of  India  during
 the  months  November  974  to  Feb-
 ruary  975  and  in  terms  of  inter-
 village  boundaries  ag  ascertaineq  and
 mappeg  at  the  setticnient  of  Gurgaon
 district  completed  im  the  year  4943,
 For  the  purprse  cf  demarcating  the
 boundary,  the  authority  has,  there-
 jore,  been  empowered  to  mterpret  the
 description  of  the  fixed  boundary  and
 take  into  account  the  relevant  records
 This  measure  of  discretion  which  is
 necessary  has  been  provided  for  the
 demarcating  authority.

 It  is  also  necessary  that  the  ad-
 ministrative  authorities  as  well  as  the
 people  of  the  area  should  have  a  cor-

 rect  idea  of  the  areas  which  would  be
 affecteq  by  this  Bill,  It  has,  therefore,
 been  provided  in  clause  3(4)  of  the

 Bill  that  the  authority  shall  prepare
 maps  of  the  areas  on  both  sides  of
 the  fixed  boundary  and  in  the  vicinity
 thereof  which  would  show  the  “pre-
 sent  deep  stream”  line  and  the  fixed
 boundaries  in  relation  to  it  and  also
 the  names  and  boundaries  of  the
 villages  on  both  sides  of  the  fixed-
 boundary  as  indicated  by  the  State
 Government  concerned  with  reference
 to  the  revenue  records  of  that
 Government.  The  authenticated
 copies  of  these  maps  shall  be  sent  to
 the  Governments  of  both  the  States.

 As  the  jurisdiction  of  the  States  has
 been  changing  in  the  areas  to  be
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 transferred  due  to  fluctuations  in  the
 deep-stream,  there  has  naturally  been
 some  apprehension  on  the  part  of  the
 peopie,  particularly  the  cu:tivators,  as
 to  how  their  ,ights  would  be  ailected
 atter  the  transter  We  hav  inady  a
 FIOVISIOn  In  Clause  27  of  the  Buil  to
 the  effect  that  the  existing  law,  siall
 continue  to  operate  in  the  translorred
 territorie;  1.e.  Haryana  laws  will
 operate  in  the  areas  which  would  be
 transferred  to  UP,  and  the  UP  laws
 will  operate  in  the  area,  whieh  will
 be  transferred  to  Haryana  until  other-
 wise  provided  by  a  compctent  |r  gista-
 ture  or  other  competent  authotity.
 Ali  mghts  which  the  veopir  have
 acquired  under  the  existing  laws  over
 the  land  would  therefoie,  continue  by
 virtue  of  this  provision.  Clause  52  of
 the  Bill  makes  special  provisions  re-
 garding  construction  and  maintenarce
 of  the  boundary  pillars.

 We  had  felt  that  it  would  be  de-
 sirable  to  locate  the  fixed  boundary
 On  the  ground  so  that  the  transfer  of
 territories  coulq  be  given  effect  to
 straightaway  on  the  passing  of  this
 law.  Work  has  been  started  for  this
 purpose  in  consultation  with  both  the
 State  Governments  and  this  is  nearly
 complete  except  for  a  smal)  stretch
 of  about  B-10  Kms,

 Specia]  provision  has  been  made  in
 Clause  3(3)  (c)  of  the  Bill  to  em-
 power  the  demarcating  authority  to
 enter  upon  and  survey  anv  area  in
 the  vicinity  of  the  boundary  line  and
 take  necessary  measures  m  connection
 with  the  demarcation  work  Clause  33

 of  the  Bill  seeks  to  validate  the  things
 already  done  and  the  action  already
 taken  so  that  to  the  extent  possible.
 surveys  etc.  already  made  could  be
 utilised,

 The  passing  of  this  Bill  would  be
 an  important  step  in  the  direction  of
 stabilising  the  administrative  arrange-
 ments  in  the  area  which  is  subjected
 ६0  .so  much  uncertainty  at  present.  It
 is  based  on  a  principle  which  has
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 [Shr  Dhanik  Lal  Mandal]
 been  accepted  by  both  the  State
 Governments  and  I  commend  the  Bill
 to  the  House  for  acceptance

 MR.  CHAIRMAN  Motion  moved.

 ‘That  the  Bull  to  provide  for  the
 alteration  of  boundaries  of  the
 States  of  Haryana  and  Uttar  Pra-
 desh  and  for  matters  connected
 therewith,  be  taken  into  considera-
 tion.”

 SHRI  M  RAM  GOPAL  REDDY
 (Nizamabad):  May  I  know  why  only
 these  two  States  have  been  selected?
 If  there  7६  to  be  any  boundary  altera-
 tion,  that  must  be  done  throughout
 India

 MR  CHAIRMAN  The  Minister  has
 explained  why  this  Bill  is  necessary.

 SHRI  M  RAM  GOPAL  REDDY:
 Similar  reasons  are  there  for  all
 States  If  there  38  any  award  for
 other  States  also,  that  also  should  be
 implemented.  I  request  the  Muanuister
 to  constitute  a  committee  or  commis-
 si0n_  to  go  into  the  disputes  of  all
 States  so  that  a  final  decision  may  be
 taken

 MR.  CHAIRMAN:  You  want  him
 to  clarify  why  other  States  have  not
 been  covered

 SHRI  M  RAM  GOPAL  REDDY:
 Yes.  iad

 SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL:
 ‘This  question  has  been  clarified  time
 and  again  Wherever  there  is  a  dispute
 between  two  States  relating  to  any
 area  and  there  are  claims  ang  count-
 er-claims,  both  the  Governments  can
 sit  together  and  sort  out  their  prob-
 lems.  If  they  neeg  our  help,  we  are
 realy  to  extent  our  cooperation,  help
 and  assistance,  because  we  think  that
 for  a  lasting  solution,  it  7३  better  that
 the  States  concerned  sholg  st  to-
 gether  and  soit  out  their  pr  blems  In
 this  particular  case,  both  Haryana
 and  UP  Governments  sat  toyether  and
 asked  the  then  Home  Minister,  Shri
 Uma  Shankar  Dikshit,  to  arbitrate.

 of  Boundaries)  Bill
 They  assured  him  that  his  arbitration
 will  be  accepted.  That  was  done.

 MR.  CHAIRMAN:  He  wanted  to
 know,  when  you  have  taken  this  up,
 why  have  you  not  taken  up  the  issues
 about  other  States  also.

 SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL:
 This  legislation  was  pending  for  a
 long  time  because  the  award  was
 given  in  ‘1975,

 MR  CHAIRMAN:  A_  whole  lot  of
 others  are  also  pending

 SHRI  B.  RACHAIAH  (Chamaraja-
 nagar)  Regarding  the  boundary  dis-
 putes  between  Karnataka  ang  Maha-
 rashtra  and  Karnataka  ang  Kerala,
 there  75  the  Mahajan  Award  which
 has  been  with  the  Government  of

 India  for  a  long  time  I  want  to  know
 what  you  876  doing  about  that.

 SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL:
 The  Governments  of  the  two  States
 should  sit  together  and  sort  out  their
 problems  I¢  they  want  any  assis-
 tance  from  us,  we  are  ready  to  help.

 MR.  CHAIRMAN  We =  shall  now
 take  up  pTivate  members’  business.

 i5  hrs, सार
 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEM-

 BER’S  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 Thirty-second  Report

 SHRI  PABITRA  MOHAN  PRAD-
 HAN  (Deogarh):  I  beg  to  move

 “That  this  House  do  agree  with
 the  Thirty-second  Report  of  the
 Committee  on  Private  Members’
 Rills  and  Resolutions  presented  te
 the  House  on  the  25th  April,  i979.”

 MR  CHAIRMAN:  The  question  is:
 “That  this  House  do  agree  with

 the  Thirty-second  Report  of  the
 Committee  on  Private  Members®
 Bills  and  Resolutions  presented  te
 the  House  on  the  25th  April,  1979".

 The  motion  was  adopted.
 od
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 5.02  brs.

 RESOLUTION  RE  PROCEDURE  FOL-
 LOWED  REGARDING  PROMOTION

 OF  A  JUDGE

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Stephen.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA
 (Delhi  Sadar):  I  wrote  a  letter  to

 the  Speaker  to  say  that  I  wanted  to
 raise  a  point  of  order,  I  think  that
 must  be  with  you.  I  have  informed
 him  in  advance.

 My  submission  is  that  please  see
 the  language  of  the  Resolution  of  my
 learned  friend,  the  Leader  of  the
 Opposition:

 “Having  considered  the  statement
 made  by  Shri  Shanti  Bhushan,  Min-
 ister  of  Law,  Justice,  and  Company
 Affairs  on  the  floor  of  the  House  on
 6th  March,  499  on  the  circum-
 stances  under  which  the  promotion
 of  Shri  O  N  Vohra  took  place
 after  the  pranouncement  of  judg-
 ment  in  ‘Kissa  Kursi  Ka’  case.

 This  House  records  its  displea-
 sure  a  id

 SHRI  C  M.  STEPHEN  (Idukki):
 Iam  on  a  point  of  order.  This  point
 of  order  was  disposed  of  on  that  day
 ang  I  had  gone  on  with  my  speech.  I
 am  half  the  way  through  my  speech,

 MR.  CHAIRMAN:  He  has  spoken
 for  nearly  half-an-hour.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  He
 had  Not  spoken  for  half-an-hour  He
 did  not  speak  even  for  a  minute,

 MR  CHAIRMAN:  But  the  record
 shows  that  time  taken  by  him  is  29
 minutes,

 SHI  KANWAR  LAL  GUPTA,  No,
 he  did  not  speak.  You  kindly  allow
 me  tu  raise  my  point  of  order.

 re  promection  of  ३374
 a  Judge  (Res.)

 MR.  CHAIRMAN:  The  point  is
 that  many  points  of  order  were  raised
 and  those  points  of  order  were  dis-
 posed  of.  Mr.  Stephen  had  started
 his  speech  while  moving  the  Resolu-
 tion,  So,  if  you  have  got  a  point  of
 order  in  relation  to  something  he
 has  said,  that  is  pertinent  at  this  mo-
 ment.  Now,  once  the  Resolution  has
 been  taken  up,  I  am  sorry  you  can-
 not  raise  tois  point  of  order,

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 Kindly  listen  to  me  and  then  vou  de-
 cide.  You  are  the  final  authority.  I
 do  not  challenge  your  authority.

 MR.  CHAIRMAN:  You  were  read-
 ing  out  the  Resolution  ang  you  want-
 ed  to  raise  a  point  of  order  on  this.
 Points  of  order  on  the  Resolution
 were  raised.  They  were  disposed  of
 and  Mr.  Stephen  had  started  his
 speech.  He  has  moved  the  Resolu-
 tion.  Therefore,  are  you  raising  the
 point  of  order  on  something  he  has
 said?  Only  that  is  pertinent  at  this
 stage.  You  cannot  reopen  something
 by  continuoug  points  of  order.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA’
 What  happened  last  time  was  that
 some  points  of  orders  were  raised,
 but  the  Chairman  at  that  time  said
 that  he  cannot  consider  these  points
 of  orders,  because  the  Speaker  has
 admitteq  the  Resolution.  Therefore
 he  said  the  question  of  rauing  the
 point  of  order  does  not  arise  I  hope
 you  wil]  agree  that  when  you  are
 here  as  the  Chairman,  then  you  hav?
 every  right  to  accept  or  reject  a
 point  of  order,  because  you  are  here
 acting  as  the  Speaker;  so,  you  have
 all  the  powers  which  the  Speaker
 has,  when  you  are  in  the  Chair.  But
 at  that  time  ,the  Chairman  said  that
 he  cannot  entertain  the  point  of  order,
 whatever  it  mav  be  because  the  Re-
 solution  was  admitted  by  the  Snea-
 ker.  So,  if  it  is  your  ruling  that
 you  will  not  entertain  any  point  of
 order  because  the  Speaker  has  ad-
 mitted  the  Resolution,  then  |  have
 nothing  to  sav  except  to  bow  before
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 our  verdict  But  if  you  think  you
 Can  entertain  the  point  of  order,  be-
 cause  you  possess  as  much  power  as
 the  Speaker  possesses,  then  my  hum-
 ble  submission  before  you  As  that  you
 sindly  allow  me  to  raise  the  point  of
 order.  In  fact,  I  wrote  a  letter  to
 the  Speaker  so  that  he  may  think
 over  it,  because  it  raises  a  constitu-
 tiona]  point,  a  matter  of  great  public
 importance.  Now  if  this  thing  poes
 on,  then  the  judiciary  cannot  func-
 tion  freely;  37  the  judiciary  ig  attack-
 ed,  it  would  demoralise  the  judi-

 tary..  (Interruptions)  If  you  allow
 me,  I  wil  raise  it.  But  ig  you  say
 that  the  Speaker  from  his  chamber
 has  admitted  this  Resolution  and  so
 I  have  no  right  to  raise  a  point  of
 order,  I  will  sit  down.

 MR.  CHAIRMAN:  You  raised  a
 -péint  of  order  and  the  Chairman  at
 that  time  ruled  out  your  point  of

 ‘order,  Then  Shri  Stephen  started  his
 ‘speech.  So,  I  think  Shri  Stephen  may
 ‘édntinue  his  speech,

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  Is
 it  not  a  fact  that  I  told  you....

 MR.  CHAIRMAN:  I  have  reag  the
 proceedings.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 Perhaps  you  have  not  read  it  fully.

 MR.  CHAIRMAN:  Mav  be  my
 capacity  for  reading  through  it  is  not
 the  same  as  yours!

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 Shri  Stephen  spoke  for  a  minute  or  a

 minute  and  a  half.  But  that  was  after
 the  Chairman  had  disposed  of  the  point

 ‘of  order  on  the  basis  that  we  cannot
 raise  a  point  of  order,  becuse  it  was

 -admitted  by  the  Speaker.

 MR.  CHAIRMAN:  You  may  resume
 your  seat  i

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 ¥¢  you  also  agree  that  I  cannot  raise
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 a  point  of  order,  because  the  Resolu-
 tion  has  been  admitted  by  the  Spea-
 ker....

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  ‘That  was
 raised,  that  was  over-ruled  and  that
 was  buried  over.

 MR,  CHAIRMAN:  The  Chairman
 has  already  ruleg  on  the  point  of
 order.  I  cannot  give  a  ruling  over
 again.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 You  are  also  a  member  and  you  may
 have  to  face  the  same  difficulty

 SHRI  C,  M.  STEPHEN:  Madam,  in
 the  course  of  the  Private  Members’
 Resolution  last  time...

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Gupta,  I
 hope  you  did  not  mean  that  remark
 seriously,  because  I  dg  not  think  that
 is  a  good  remark  to  make  about  the
 Chair.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 Every  member  will  have  to  face  the
 same  difficulty.  I  have  not  made  any
 adverse  remark,

 MR.  CHAIRMAN:  But  do  not  make
 it  against  somebody  who  is  here;
 do  not  make  it  when  I  am  sitting
 here.  I  do  not  think  that  is  a  nice
 remark  to  make  about  anyone  wo
 is  in  the  chair,  because  it  is  directed
 to  the  chair,

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 You  are  a  member  and  you  are  act-
 ing  as  Chairman.  What  is  wrong  in
 mentioning  it?

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  Madam
 Chairman,  the  Resolution  is  very  very
 limited  in  its  scope  and  I  would  re-
 main  limited  to  it.  I  would  ensure
 that  my  observations  are  limited  to
 the  scope  of  this  Resolution.  The
 operative  part  of  this  Resolution
 reads:

 “This  House  records  its  displea-
 sure  over  the  procedure  adopteq  in
 connection  with  the  said  matter.”
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 What  exactly  is  the  procedure  which
 the  Resolution  seeks  to  impeach?  The
 procedure  I  have  in  view  is  just  this,
 that  after  taking  a  decision  to  pro-
 mote  Justice  Vohra,  after  the  Gov-
 ernment  took  the  initiative,  and  dis-
 cussed  it  with  the  Chief  Justice  of
 the  Delhi  High  Court,  they  decided
 to  delay  the  notification  in  the
 Gazette,  linking  the  act  of  notifica-
 tion  with  the  conclusion  of  a  cas¢
 which  was  pending  before  the  Judge.
 This  is  the  procedure  which  I  seek

 to  attack  by  this  Resolution,

 I  have  nothing  against  the  promo-
 tion  of  the  Judge,  I  have  nothing
 against  the  Judge  as  such.  But  I  do
 consider  that  this  position  taken  up
 by  the  executive,  namely,  that  the
 promotion  of  the  Judge,  recommended
 by  the  Chief  Justice  of  the  Delhi  High
 Court,  recommended  by  ‘the  Chief  Jus-
 tice  of  the  Supreme  court,  approved
 by  the  President  of  India,  was  to  be
 put  in  cold  storage,  saying  that  the
 notification  under  article  27  will  issue
 only  after  the  Kissa  Kursi  Ka  case  iS

 ‘disposed  of,  the  delay  caused  by  this
 is,  according  to  me,  unconstitutional,
 unwarranted,  against  the  public  in-
 terest  and  amounted  to  an  interfer-
 ence  of  the  executive  with  the  due
 judicial  process,  and  has  put  the
 Judge  and  the  judgement  under  a
 cloud  of  suspicion.  This  is,  in  short,
 the  attack  that  I  make  on  the  proce-
 dure,  ang  this  is  the  procedure  I
 have  in  view  also,

 There  are  just  five  points  which  I
 ‘went  to  highlight,  one  by  one:  (l)  Was
 this  enforced  delay  warranted?  (2)
 ‘Was  this  delay  in  the  public  interest?
 (3)  Was  this  delay  in  conformity  with
 the  provisions  of  the  Constitution?
 4)  Was  not  the  delay  an  interference
 of  the  executive  with  due  judicial
 Processes?  (5)  Did  the  delay  not
 bring  the  Judge  and  the  judgment
 under  a  gloud  of  suspicion,  robbing
 the  entire  proceed:nge  of  acceptability,
 credibility,  impartiality  and  detach-

 ‘Ment,  which  alone  would  make  a
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 judgment  acceptable  by  the  people  and
 also  the  accused?

 These  are  the  five  points  which  I
 wish  to  raise.  In  the  first  place,  was
 the  deley  really  warranted.  One  of
 the  reasons  which  Shri  Shanti  Bhus-
 han  mentioned  in  his  statement  was:

 “It  was  felt  that  :t  would  not  be
 in  public  interest  to  elevate  him  till
 the  case  was  conciuded  since  any
 such  step  weuld  necessitate  re-
 examination  of  the  witnesses  by  his
 successor,  causing  great  inconve-
 nience  hoth  to  defence  and  to  the
 prosecution.

 I  do  not  know  which  law  he  is  relying
 upon  in  this  regard.  There  is  section
 326  of  the  Criminal  Procedure  Code,  a
 reading  of  which  will  convince  any-
 bedy  that  merely  because  a  new  Judge
 comes  in,  the  witnesses  need  not  be
 called  back.

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  Ate  you  read-
 ing  the  section  before  it  was  amended
 in  December  i978?

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE
 (Jadavpur):  It  is  before  the  amend-
 ment,  So,  the  first  point  goes

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  It  is  afler
 the  December  amendment;  jt  has  in-
 corporated  Act  No.  45  of  1978.  So,  the
 first  point  does  not  go.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  This
 provision  was  not  there  when  his  name
 was  recommended.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 Therefore,  this  goes.

 SHRI  0.  M  STEPHEN:  It  goes  and
 comes.  You  may  give  the  former
 section  326.  After  all,  this  amendment
 operated  only  in  a  very  small  portion
 of  it.  You  can  correct  me.  I  have  got
 ‘the  text  before  me,  and  the  amend-
 ment  that  was  brought  in  by  Act  45  of
 278  as  incorporated  in  this.
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 There  it  is  stated:

 “Whenever  any  Judge  or  Magis-
 trate..”
 The  amendment  was  that  in  the

 place  of  Megistrate,  “Judge”  also
 was  added  in.  That  was  the  only
 amendment.

 “Whenever  any  Judge  or  Magis-
 trate  after  having  heard  and  record-
 ed  the  whole  or  any  part  of  _  the
 evidence  in  an  inquiry  or  a  trial,
 ceases  to  exercise  jurisdiction  there-
 in  and  is  succeeded  by  another
 Judge  or  Magistrate  who  has  and
 who  exercises  such  jurisdiction,  the
 Judge  or  Magistrate  so  succeeding
 may  act  on  the  evidence  su  recorded
 by  his  predecessor,  or  partly  record-
 ed  by  his  predecessor  or  partly  re-
 corded  by  himself.”

 Provided  that  he  can,  if  he  thinks
 necessary,  call  in  the  witnesses,  re-
 examine  and  all  that.  Therefore,  this
 Section  does  not  make  it  compulsory
 on  the  Judge  to  call  in  or  does  not
 give  a  right  to  the  accused  to  demand
 witnesses  may  be  called  in.  Subject
 to  the  correction,  this  is  ull  the  text  I
 have,  which  I  am  reading.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  Up  to
 December  it  was  compulsory.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  You  g:ve
 me  that  particular  Section  which  was
 in  force  nm  December  976  or  1978,
 You  give  me  that.

 This  is  the  position.  Therefore,
 this  plea  was  not  sustaineble  Even
 if  it  is  sustainable,  may  I  put  a  ques-
 tion:  Was  ‘Kissa  Kursi  Ka’  case  the
 only  case  pending  before  Mr.  Justice
 Vohra?  There  were  other  cases.
 There  were  other  criminal  cases  pen-
 ding  before  Mr.  Justice  Vohra,  with
 respect  to  whom  the  evidence  was
 half-way  through  or  more  than
 through.  Why  the  speciality  about
 ‘Kissa  Kursi  Ka’  case?  You  are  saying
 ‘Kissa  Kursi  Ka’  case  was  taken  up
 in  order  that  inconvenience  may  not
 be  caused  to  the  witnesses  and  all
 that  in  ‘Kissa  Kursi  Ka’  case.  In
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 order  that  inconvenience  may  not  be
 caused,  this  special  solicitude  was
 shown.  What  about  the  other  cases?
 Were  not  the  other  cases  there?  Why
 the  speciality  about  this  one  particu~
 lar  case?  If  the  solicitude  is  showa-
 ble  with  respect  to  this  case.  then
 you  must  concede  that  no  judge  can
 ever  be  promoted  or  transferred  be-
 cause  at  the  moment  of  his  promotion
 or  transfer  inevitably  some  case  will
 be  pending  before  the  trying  judge  or
 magistrate.  If  this  standard  is  accep-
 ted,  then  you  are  bringing  the  entire
 functioning  of  judiciary  to  a  complete
 stop.  This  is  the  main  thing.  There-
 fore,  the  first  point  I  raised  is  really
 relevant.  I  am  raising  the  more  im-
 portant  point  now.  Is  it  going  to  be
 the  guiding  principle  which  would
 mean  that  unless  the  slate  s  complete-
 ly  cleaned  off,  nobody  can  be  promo-
 ted?  Then  he  will  say,  now  that  bar
 is  not  here.  But  what  about  the  pre~
 vious  one?  Was  it  that  no  judge  was
 ever  promoted  or  transferred  when  @
 case  was  pending  before  him?  I  am
 again  emphasising:  Why  this  parti-
 cular  attitude  about  this  perticular
 case?  I  would  here  again  say  that
 looking  into  the  records  I  find  ano-
 ther  very  strange  thing.  When  Justice
 Vohra  was  promoted  as  the  Sessions
 Judge  from  what  he  was—that  was
 Magistrate  Judge  or  something  like
 that—when  that  promotion  was  given
 to  him,  in  that  promotion  order  it  was
 written  that  ‘Kissa  Kursi  Ka’  case
 also  will  go  with  him.  I  request  my
 friend  to  repudiate  this  allegation  I
 am  making.  In  the  appointment
 order,  in  the  proceedings  of  the  ap
 pointment  order,  it  was  specifically
 stated  although  he  is  going  to  be  the
 District  and  Sessions  Judge.  Then
 there  is  a  nothing  there.  Again,  I
 come  to  ‘Kissa  Kursi  Ka’  case.  ‘Kursi”
 case,  I  will  say  from  now  on.

 MR.  CHAIRMAN:  You  say  it  ip
 Malayalam!

 SHRI  om  M.  STEPHEN:  This  ‘Kursi”
 case  also  will  be  tried  by  Justice
 Vohra.  Therefore,  to  begin  with,
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 Justice  Vohra  tried  this  case  along
 with  many  other  cases,  Justice  Vohra
 is  made  the  Sessions  Judge  and  when
 he  is  made  the  Sessions  Judge,  a
 special  mention  is  made  that  the
 ‘Kursi’  case  will  be  tried  by  Im.
 There  are  four  notes  added  on.
 (Interruptions).  The  ‘Kurs’  case  will

 be  specially  tried  by  him.  And  then
 he  is  about  to  be  elevated  as  a  thgh
 Court  Judge.  Then  again,  the  ‘Kursi’
 ease  comes  in  the  way.  May  I  poiat
 out,  there  are  many  other  cases,  there
 is  no  bar,  but  this  case  is  a  bar?  Only
 this  case  75  to  be  disposed  of.

 MR.  CHAIRMAN:  Whicn  case?

 SURI]  C  M  STEPHEN:  ‘Kursi’  case.
 Unles,  the  “Kursi’?  ca8e  is  disposed  of.
 Justice  Vohra  will  not  be  elevated  to
 the  plie  Is  it  a  fair  approach
 to  the  whole  question?  I  am  asking.
 Therefore,  I  may  submit
 that  this  discriminatory  case  is  viola-
 tive  in  a  sense  that—I  do  rot  know
 what  the  legalistic  aspect  of  it  is-  in
 sprit  it  is  violative  of  Article  14;
 equal  treatment,  equality  before  law.
 Accusers  are  before  the  judge  Here
 is  a  special  treatment  accorded  to  one
 particular  case  on  one  particular  00
 ecasion  and  the  case  is  taken  care  of.
 All  are  not  equally  treated.  One  is
 specially  treated,  may  be  to  his  advan-
 tage,  may  be  to  his  disadvantage.
 That  is  violative  of  the  spirit  of  Arti-
 ele  14,  Mr,  Shanti  Bhushan,  the  «mi-
 nent  constitutionalist  as  he  is,  may  be
 able  to  quote  soe  judgement  and  say.
 within  Article  4  it  will  not  come  But
 the  spirit  of  Article  14,  it  wu  cer-
 tainly  violate  A  number  of  accusers
 are  before  a  Judge  and  pick  out  one
 accuser,  give  him  a  special  treatmer.t.
 This  special  treatment  i:  not  avaii-
 able  to  other  accusers—2  59७१४)
 solicitude,  that  is  what  I  say.  Why
 that  special  solicitude  to  that  particular
 accused  so  that  his  witnesses  may  not
 be  inconvenienced;  those  prosecution
 witnesses  may  not  be  inconvenienced?
 A  special  treatment  given  to  a  parti-
 cular  accused  in  a  particular  case  is
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 violative  of  Article  l4,  The  spirit  of
 Article  4  has  been  violated.  This  is
 what  I  am  submitting.  Therefore,  I
 say  this  plea  of  yours  does  not  at  all
 hold  good.  Then  the  question  is:
 Was  this  delay  in  the  public  interest?
 Let  us  remember  that  the  oppoint-
 ment  of  this  Judge  comes  under  Arti-
 cle  224  of  the  Constitution.  Article
 224  comes  when?  When  you  are  ap-
 pointing  additional  judges.  Article
 224()  says.

 “If  by  reason  of  any  temporary  in-
 crease  in  the  business  of  a  High
 Court  or  by  reason  of  arears  of  work
 therein,  it  appears  to  the  President
 that  the  number  of  the  Judges  of  thut
 court  should  be  for  the  time  being
 increased,  the  President  may  appoint
 dulry  qualifieg  persons  to  be  additio-
 nal  Judges  of  the  court  for  any  such
 period  not  exceeding  two  years  as
 he  may  specify

 This  Judge  was  appointed  as  an
 Additional  Judge.  Clearly,  it  comes
 under  Article  224  The  appointment
 was  justified  by  the  fact  that  there
 are  arrears,  that  the  amount
 of  work  pending  before  the  court
 demands  that  for  a  temporary  period
 a  judge  may  he  appointed.  Therefore.
 45  judges  are  sanctioned.  Appoint-
 ment  is  to  take  place  in  a  week.  There
 ty  enough  of  work  for  5  judges  to  look
 after  and  the  Delhi  High  Court  Chief
 Justice  starts  proceedings.  He  de-
 mands  that  an  appointment  may  be
 made.  He  makes  the  recommenda-~
 fion.  It  comes  to  the  executive,  the
 eecutive  puts  it  up,  stalls  the  whole
 thing.  For  how  long,  God  alone
 knows.  Until  ‘Kursi’  case  is  complet-
 ed.  There  is  no  specific  period,  Only
 till  such  time  as  the  ‘Kursi’  case  is
 completed,  this  appointment  will  not
 be  made,  absolutely  held  up.  And
 what  follows?  Not  only  one  Judge,
 because  this  Judge  is  not  appointed,
 the  other  judges  are  not  appointed.
 Sanctioned  posts  are  remaining
 vacant  for  an  idenfinite  period  with
 accumulated  work  remaining  in  the
 court  and  the  whole  disposal  being
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 stalled.  Is  it  public  interest?  Is  it
 in  the  spirit  of  Article  224?  For  a
 single  case  is  this  the  thing  to  be
 done?  Was  it  warranted?  This  is  ab-
 solutely  against  public  interest.

 Look  at  the  personal  aspect  of  this
 matter.  My  friend  Shri  Shanti  Bhu-
 shan  has  given  a  very  good  certificate
 to  Justice  Vohra,  I  do  not  want  to
 differ  from  him.  He  says:

 “Mr  Vohra  had  an  excellent  re-
 cord,  and  the  proposal  to  appoint
 him  was  in  order  in  every  respect.
 It  was  therefore  approved  by  the
 President.”
 Here  is  enough  work  for  the

 Judges,  here  is  a  Judge  perfectly
 competent,  a  Judge  with  an  excellent
 record.  The  appointment  is  recom-
 mended  by  the  Chief  Justice  of  the
 High  Court  and  approved  by  the  Sup-
 reme  Court  Chief  Justice  and  sanc-
 tioned  by  the  President  Working  is
 waiting,  but  the  appointment  is  not
 made,  and  as  a  result  of  that  four
 more  appointments  are  delayed  Work
 remains  accumulated,  that  is  one  as-
 pect.  A  deserving  Judge  is  not  given
 the  posting,  not  because  of  his  fault,
 but  because  he  was  too  excellent.  In
 the  eyes  of  the  Government,  he  was
 the  only  man  who  could  dispose  of
 the  Kursi  case.  Therefore,  he  had
 to  remain  there.  Because  of  his  ex-
 cellence  and  because  of  the  confidence
 of  the  Government  that  nobody  else
 could  possibly  do  better  in  the  Kursi
 case,  he  had  to  remain  there  indefi-
 nitely,  and  a  person  in  the  service  is
 delayed  his  chance  of  assuming
 charge  of  the  post  to  which  he  is
 promoted.  Is  it  in  public  interest?  It
 is  absolutely,  completely,  against
 public  interest.  That  is  the  second
 point  I  want  to  make.

 Thirdly,  was  it  in  conformity  with
 constitutional  procedure?  I  would
 like  to  invite  attention  to  article  217,
 according  to  which  the  appointment
 has  to  be  effected  in  a  particular  man-
 mer.  It  says:
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 “Every  Judge  of  a  High  Court  shall
 be  appointed  by  the  President  by
 warrant  under  his  hand  and  seal
 after  consultation  with  the  Chief
 Justice  of  India,  the  Governor  of  the
 State  and  the  Chief  Justice  of
 the  High  Court....”

 All,  the  preliminary  proceedings  are
 over,  consultations  are  over,  approval
 Is  over,  and  finally  what  do  they  de-
 cide?  They  decide  that  the  appoint-
 ment  be  made  straightaway,  but  the
 notification  may  be  held  aver  T  sub-
 mit  this  is  against  the  spimt  of  ths
 article  which  contempl.  5६०  thot  the
 complete  process  must  take  place.  I
 am  relsing  this  question.  Onze,  in  con-
 sultaton  with  the  Chici  Justice  of
 Indiy,  the  Chief  Juste»  of  the  High
 Cour  and  the  Governor  of  the  State
 conee.ned,  a  decision  is  tixen  that  the
 bost  has  got  to  be  filled  and  that  such
 and  such  a  person  be  appointed,  is  it
 in  the  contemplation  of  the  Const'tu-
 tion  that  the  issue  of  ihe  warrant  be
 delayed  indefinitely?  In  this  vase  it

 is  only  five  or  six  months,  but  to  put
 the  argument  in  an  absurd  manner,
 would  it  be  in  the  contemplation  of
 the  Conslitution  that  you  decide  to
 appoint  somebody  and  hold  over  the
 warrant  for  five  or  ten  years?  If  it  is
 proper  to  hold  over  the  warrant  for
 six  months,  it  is  equally  legally  proper
 to  hold  over  the  warrant  for  five  years,
 it  is  equally  legally  proper  to  hold  it
 over  for  ten  years.  Your  consultation
 with  the  Chief  Justice  and  everybody
 is  over,  the  decision  on  the  appoint-
 ment  is  completed,  but  after  ten  yeas
 you  issue  the  warrant.  Strictly  speak-
 ing  you  need  not  have  a  fresh  consul-
 tation  at  all.  So,  is  it  not  in  the  con-
 templation  of  the  Constitution  that  the
 consultation,  the  decision  and  the  issue
 of  the  warrant  must  be  a  compact  and
 complete  process?  I  can  understand
 the  consultation  and  the  decision  to
 appoint  taking  some  time,  I  can  under-
 stand  your  not  deciding  to  appoint  him
 at  all  but  to  keep  the  whole  thing  with
 you  without  discussing  with  everybody,
 but  you  take  the  step  of  going  to  the
 Chief  Justice  of  the  High  Court,  you
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 do  net  take  the  step  of  to  the
 Supreme  Court.  You  welte to  the  Chief
 Justice  of  the  High  Court,  you  discuss-
 ed  with  him.  The  Chief  Justice  and
 yourself  entered  into  a  contract.  Shri
 Shanti  Bhushan  says:

 ‘The  Chief  Justice  of  the  Dothi
 thigh  Court,  with  whori  [  discussed
 this  aspect,  agreed  with  this  view
 and  was  ot  opinion  that  while  a  cec)-
 si0%  on  the  proposal  couiu  be  taken
 at  that  very  stage,  the  acfaal  notih-
 eaticn  might  be  held  un  fill  the  con-
 tlusion  of  the  ‘Kissa  Kurs,  Ka’  cas?”

 SHRI  VINODBHAI  B.  SHETH
 (Jamnagar):  That  was  in  pubue  in-
 terest.

 SHRI  C  M  STEPHEN:  May  vo:  an
 Janata  Party  interest  Is  it  proper  for
 you?  You  collecteq  up  everything,  the
 recommendations  and  everything.  Was
 it  proper  tor  the  Law  Minister  to  meet
 the  Chief  Justice  of  the  Delhi  High
 Court  and  oi.  ३९  scassien  with  him
 with  8596  ta  .f  €&  cet).  cuss  whch
 is  pending  belore  a  court  urder  his
 Jurisdiction?  Was  it  proper  for  you?
 It  is  an  entirely  different  domuin.
 How  does  the  Law  Minister  go  into
 the  domain  of  a  ९४5९  pend.ng  bel%re  a
 court?  You  reter  to  the  case,  you  go
 to  the  Chief  Justice  and  tell  him
 “Kursi”  case  is  pending  and  there  it
 may  be  difficulty  if  somebody  ‘(comes
 in.”  “Don’t  therefore  insist  that  the
 man  may  be  promoted”  and  they
 agreed.  You  say  that  the  Chief  Justice
 agreed  that  the  matter  may  be  kept
 pending  but  the  Chief  Justice  insisted
 that  the  decision  may  be  taken.  The
 decision  is  taken  that  the  case  may
 be  kept  pending.  Why  did  you  not  89
 to  the  Chief  Justice  of  India?  I¢  ap-
 pointment  is  to  be  made  in  consulta-
 tion  with  the  Chief  Justice  of  India
 and  if  you  consulted  him,  when  you
 decided  to  delay  the  proclamation  or
 the  issue  of  the  warrant,  why  did  you
 not  consult  the  Chief  Justice  of  India?
 He  was  kept  apart,  You  discuss  it
 with  the  Chief  Justice  of  Delhi
 High  Caurt,  under  whose  direct  juri-
 diction,  this  particular  judge  operates.
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 You  tell  him  about  ‘this  particular
 case.  What  business  had  you  to  men-~
 tion  to  the  Chief  Justice  of  Delhi
 High  Court  about  a  case  pending
 before  a  subordinate  court?  How  is
 the  Law  Minister  concerned  with  a
 particular  case  pending  before  a  sub-
 ordinate  court?  Were  you  functioning
 in  a  proper  way  in  discussing  that  case
 with  the  Chief  Justice  of  Delhi  High
 Court?  You  discuss  that  case  with  the
 Chief  Justice  of  Delhi  Court.  You  may
 not  have  said  “you  write  the
 judgement”.  You  showeg  enough  of
 interest  in  that  case.  You  said—“If  you
 are  going  to  promote  Justice  Vohra,
 the  witnesses  will  have  to  be  called
 again  in  this  particular  case,  the  thing
 will  have  to  be  delayed,  inconvenience
 will  be  caused,  early  disposal  will]  not
 take  place.”  You  have  discussicns
 about  a  particular  case  Is  it  proper
 for  the  Law  Minister  of  India  to  dis~
 cuss  with  the  Chiet  Justice  of  the  High
 Court  with  specific  reference  to  a  case
 pending  dispnsal  before  a  subordinate
 court?  It  is  there  that  you  completely
 erred.

 My  submission  is,  the  moment  the
 decisions  taken,  the  lapse  of  time
 is  not  warranted  at  all.  I  again  re-
 peat,  you  could  have  kept  the  file
 with  you,  you  could  have  taken  the
 decision  at  a  proper  time.  But  this
 act  of  yours  was  not  without  a  pur-
 pose  and  there  it  is  that  you  come  in
 to  vitiate  the  entire  proceedings.

 35.33  hrs.

 [Sunt  N.  K.  SHESWALKAR  in  the
 Chair.)

 Therefore,  in  this  whole  procedure,
 you  by-passed  the  Chief  Justice  of
 India,  you  violated  the  spirit  of  Arti-
 cle  217,  Yoy  entered  into  an  arrange-
 ment  with  the  Chief  Justice  of  Delhi
 High  Court,  He  discusseqg  the  case
 with  you  ang  you  took  up  a  case  for
 discussion  with  the  Chief  Justice  of
 Delhi  High  Court.  Who  knows  that
 this  will  not  come  up  for  an  appeal
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 for  the  benefit  of  not  only  an  accused
 but  a  convict,  who  was  proclaimed  a3
 the  crown  prince  of  India,  and  before
 whom  obeisance,  had  to  be  paid  by
 all  ang  sundry,  including  the  Cabinet
 Ministers.

 And,  Sir,  we  had  seen  how  the  dic-
 tates  of,  not  only  the  dictator  but  ofa
 progeny,  as  I  said,  mature,  half  lite-
 rate  progeny  who  ransacked  all  the
 democratic  values  in  this  country,
 played  with  life  of  the  pepole,  how
 his  wishes  become  the  order  of  the
 day.

 SHRI  c.  M.  STEPHEN:  |  rise  on  a
 point  of  crder.  Here  is  8  resoli:tien
 about  the  procedure.  I  took  care  to
 remain  exactly  within  the  framework
 of  the  procedure.  If  he  wants  to  at-
 tack  our  people  who  ar:  20t  counectci
 with  this,  he  is  free  to  do  so.  There

 is  a  procedure  for  that.  But  I  would
 submit  that  this  must  be  stopped.  If
 he  wants  to  carry  on  a  very  reasonable
 debate,  we  must  remain  and  behave  in
 a  very  reasonable  manner.  He  has
 useq  words  which  are  object  en  utie
 So  far  all  right.  J  rai‘e  obje-tien  ay
 the  words  cohorts  of  the  dictator  syco-
 phancy  and  so  many  other  thiitas  he
 was  using  unparliamentaty,  unmen-
 tionable  things.  These  things  are
 being  used  in  reference  to  the  Members
 of  this  House.  He  is  doing  all  that  I
 just  want  to  know  if  this  line  of  sub-
 mission  is  permissible,

 (Interruptions)
 MR.  CHAIRMAN:  I  think  you

 should  stick  to  resolution.

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE:
 The  real  object  has  come  out  I  am
 coMing  to  that.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  What  real
 object  has  come  out?  Are  you  free
 to  call  names  about  person.

 (Interruptions)

 We  know  your  loyality  to  this
 country,  we  know  your  loyalty  to  the
 Constitution.  You  are  talking  of  Nam-
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 boodiripad,  the  fellow  who  was
 convicted  of  the  contempt  of  the  court.

 You  are  coming  here  to  teach  us.

 (Interruptions)

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE:  I
 submit  that  the  real  object  behind  the
 resolution  is  to  express  their  anncoyance
 because  they  could  not  delav  the  dis-
 posal  of  the  case  which  was  pending
 and  then  the  conviction  came.  They
 believed  that  the  case  could  be  kept
 pending  for  months  anq  months  and
 years  and  years.  You  wil]  kindly  re-
 member  that  it  was  the  hon.  Supreme
 Court  who  intervened  and  directed
 the  expeditious  qisposal  of  the  case.
 And  in  the  meantime,  the  accused
 had  to  80  to  the  jail  because  he  had
 been  found  guilty  of  tampering  with
 the  witnesses

 (Interruptions)

 SHRI  c.  M.  STEPHEN:  I  rise  on  a
 point  of  order.  The  particular  case  he
 in  referring  to  is  sub-pudice  now.

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE:  I
 am  not  referring  to  any  particular  case,

 (Interruptions)

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  Dealing  with
 the  merit  of  the  case  is  a_  different
 thing.  (Interruptions)  That  case  is
 sub-judice.  (Interruptions)

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Somnath
 Chatterjee,  you  should  not  refer  to  it.

 (Interruptions)

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE:  I
 have  not  gone  into  the  merit  of  the  case
 at  all.  What  I  am  saying  (Interrup-
 tions)  is  that  I  am  entitled  to  say
 what  is  the  reason  behind  this  resolu-
 tion.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  That  is  sub-
 judice,  he  is  dealing  with  a  case  which
 is  sub-judice.

 SHRi  SOMNATH  CHATTERJEE:  I
 do  not  yield.  I  have  not  gone  into  the
 merits  of  the  case  at  all.  I  am  entitled
 to  say  the  reason  behind  his  resolution,
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 that  this  is  not  ‘a  case’  but  this
 is  ‘the  case.’  This  was  mentioned  to
 him  and  that  his  future  dependeg  on
 this  case  was  alsg  told.  He  reaused  १६
 and  acted  according  to  that.  I  am  not
 casting  aspersions  on  Justice  Vohra,
 But  you  a.d  a  criminal  act  with  res-
 pect  to  the  impartiality  and  the  repu-
 tation  of  the  judiciary  in  this  coun-
 try  by  resorting  to  this  procedwe,
 whereby  you  brought  the  judge  and
 the  judgement  under  a  cloud  of  sus-
 picion,  <A  thing  which  coulg  have
 been  dong  normally,  you  brought  at
 under  a  cloud  of  suspicion,  and  there-
 by  you  corroded,  completely  smash-
 ed  the  basis  on  which  the  judicial
 structure  of  this  country  must  be  rear-
 ed  up  It  is  here  that  I  am  attacking
 the  procedure.  Originally,  Mr,  Sathe
 told  that  Mr.  Ram  Jethmalan:  or
 somehody  has  said:  “The  judgement
 is  in  my  pocket”  That  was  a  wanton
 slatcment  and  could  have  been  ignor-
 ed,  By  your  explanation  you  made
 the  whole  thing  biased.  Somebody
 disposing  of  a  case,  he  ig  getting
 a  promotion,  nothing  wrong  about
 if,  but  now  you  have  come  for  ward
 and  told  us  sc)  many  _  thing,  which
 ralsed  so  many  questions  umpteen
 interrogation  marks  spring  up  out  of
 the  statement  you  have  made  before
 us.  That  has  made  the  whole  position
 completely  vitiated,  Therefore,  I  am
 attacking  the  procedure  followed.

 This  is  a  black  chapter  in  the  judi-
 cial  process  of  this  country,  This  +s  a
 wrong  step  you  took,  4  charge  you
 with  impropriety  in  discussing  this
 matter  with  the  Chief  Justice  of  India
 I  charge  you  with  impropr.ety  in  tak-
 ing  a  special  interest  in  a  case  out  of
 many  cases  which  were  pending  be-
 fore  magistrates  and  judges  of  this
 country,  I  charge  you  with  violation
 of  article  74  in  picking  up  a  case  and
 giving  it  a  special  treatment.  I  charge
 you  with  vitiating  the  judiciary  and
 its  reputation  by  bringing  it  under  a
 cloud  of  suspicion  and  by  robbing  it
 of  its  credibility  and  respectability.  I
 charge  you,  in  the  matter  of  appoint.
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 ment,  with  a  procedure  adopied  in
 violation  of  article  27,  charge  you
 with  violation  of  public  interest  in
 this  repect  that  for  the  purpose  of
 serving  your  intentions  with  respect
 to  ‘Kissa  Kursi  Ka’  case,  you  allowed
 accumulation  of  arrears  to  cary  cn
 in  Delhi  High  Court  for  quite  a
 month  and  kept  about  five  posts  unfil-
 led  so  that  this  case  may  be  d  sposed
 of

 A  greater  violation  of  public  inte-
 rest  canot  be  contemplated.  The  Law
 Minister  of  India  by  this  conduct  has
 dealt  the  heaviest,  the  most  grievous
 and  the  cruelest  blow  on  the  judiciary
 of  this  country  and  it  is  on  this  pasis
 I  attack  the  procedure  adopted  in  tiie
 whole  process,

 With  these  words,  I  commend  the
 resolution  for  the  acceptance  of  the
 House

 MR  CHAIRMAN.  Motion  moved:

 “Having  considered  the  statement
 made  by  Shri  Shanti  Bhushan,
 Minister  of  Law,  Justice  and  Com-
 pany  Affairs  on  the  floor  of  the
 House  on  6th  March,  979  on  the
 circumstances  under  which  the  pro-
 motion  of  Shri  O.  N.  Vohra  took
 place  after  the  pronouncemen:  of
 judgement  in  ‘Kissa  Kursi  Ka’  case.

 “This  House  records  its  dispiea-
 sure  over  the  procedure  adopted  in
 connection  with  the  said  matter”

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  (Delhi
 Sadar):  Mr.  Chairman,  Sir,  I  heard  my
 learned  fmend,  the  Leader  of  the  Op-
 posjtion,  with  rapt  attention  for  about
 45  minutes.  After  ljstening  fer  45
 minutes,  I  tound  that  he  has  absolutely
 no  case.  He  is  trying  to  find  out  a
 black  cat  in  a  dark  room  in  which  it
 does  not  exist.  He  has  tried  to  build
 up  the  case  and  made  an  attempt  to
 charge  the  Law  Minister  But,  I  must
 say,  he  has  failed  and  failed  mise  ab-
 ly

 His  motive  was  to  malign  the  judge,
 to  demoralise  judiciary  and  to  tell  the
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 people  that  this  Government  is  not
 capable  of  running  the  country,  is  not
 capable  of  running  the  administration
 of  the  country  well  and  to  create  a  do-
 ubt  jn  the  minds  of  the  public  that
 judiciary  is  functioning  in  the  same
 way,  the  way  during  Emergency
 it  used  to  function.  They  want  to
 equate  us  with  them.  That  is  his  mo-
 tive.

 When  the  Law  Minister,  Mr.  Shanti
 Bhushan,  made  a  statement,  I  may
 quote  Mr.  Sathe  on  the  basis  of  which
 he  made  a  statement  That  is  the  real
 purpose  behind  this  resolution.  Other-
 wise,  there  is  no  case.  Every  procedure
 has  been  followed  I  do  not  want  to
 waste  time  of  the  House  by  reading
 out  all  that.  Every  article  specified
 in  the  Constitution  fer  the  appoint-
 ment  of  a  judge  hus  heen  hterally  fol-
 lowed.  The  Chief  Justice  of  India  has
 been  consulted;  the  President  has  been
 consulted.  Every  procedure  has  been
 followed.  Still,  my  hon.  friend  says
 that  the  procedure  followed  was  wrong

 l  quote:

 “During  the  course  of  discussien
 on  the  Special  Courts  Bill  on  Ist
 March,  1979,  a  reference  was  made
 to  the  ‘Kissa  Kurs:  Ka'  case  and  in
 that  context,  the  hon.  Member,  Shri
 Sathe,  made  the  observation  that  an
 assurance  had  been  given  to  the  dis-
 trict  and  sessions  judge  Delhi  to  try
 that  case,  ‘if  you  hand  over  the  con-
 viction,  you  would  be  made  a  High
 Court  Judge.”  ’.

 This  is  the  real  purpose  of  Mr.  Sathe
 and  this  is  your  real  purpose  also.
 When  you  say  that  the  judge  is  under
 a  cloud,  the  whole  judiciary  is  under
 a  cloud,  what  is  the  main  purpose  be-
 hind  it?

 You  want  to  see  that  people  lose
 faith  in  the  judiciary.  You  expect  us
 to  behave  in  the  same  manner  as  you
 did  during  the  Emergency  I  say  ‘no’.
 You  have  failed  and  failed  miserably.
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 Here  the  procedure  has  been  fully  fel-
 lowed.  He  says  that  delay  had  been
 made  in  issuing  the  notification  be-
 cause  he  was  conducting  the  ‘Kissa
 Kurs:  Ka’  case.  Mr.  Stephen  is  a  good
 firjend  of  mine,  2  want  to  tell  him
 that  there  was  no  mala  fide  intention
 Even  now  there  are  vacancies  in  the
 Delhi  High  Court.  It  could  have  been
 delayed,  the  process  need  not  have
 been  started.  Even  the  process,  after
 starting  it,  could  have  been  delayed.
 But  the  process  was  started  in  time:
 it  was  completed  in  time.  That,  by
 itself  clearly  shows  that  there  was
 no  mala  fide  intention.  The  only  idea
 behind  that  was  this;  the  case  was  ina
 very  advanced  stage;  it  was  about  to
 he  completed,  within  a  month  or  so;
 therefore,  the  judge  who  was  dealing
 with  it  for  two  years  should  complete
 it.  That  was  al.  Nothing  more  than
 that.  If  you  read  in  between  the  lnes,
 then  I  would  only  say  that  you  are
 in  the  habit  of  doing  that  like  your
 leader  and  you  have  to  dance  to  her
 tune

 AN  IiON  MEMBER:  He  is  himself
 a  Leader.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  He
 is  Leader  cf  the  Opposition  so  far  85
 we  are  concerned  But  he  has  a  super
 leader.  On  her  directon,  he  has  to
 dance  and  he  is  dancing  (Interrup-
 tions),

 AN  HON.  MEMBER:
 your  leader,  Mr  Deoras?

 What  about

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  Mr.
 Deoras  is  not  in  the  dock.  It  is  Mrs,
 Indira  Gandhi  and  her  son  who  are
 in  the  dock.  The  whole  attempt
 through  this  Resolution,  the  split  cf
 the  Congress  Party,  the  agitation,  all
 these  things  combined  together  is  a
 pre-planned,  pre-calculated  conspiracy
 to  politicalise  the  whole  issue  and  tell
 the  world  that  the  boy  ang  his  mother
 are  innocent  and  that  the  Janata  Party
 is  vindictive.  That  is  the  attempt.
 This  Resolution  js  a  part  ef  that  at-
 tempt.  This  is  all  calculated,  pre-
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 planned,  Is  it  not  to  malign  the  judi-
 ciary  and  demoralise  it  and  see  that
 the  faith  in  the  judiciary  goes?  That
 is  your  attempt.  You  want  to  tell  the
 people  that,  even  under  the  Janata
 which  claims  that  jt  follows  the  rule
 of  law,  the  judiciary  is  a  government
 department.  It  is  not  so.

 What  happened  when  the  Emergency
 was  there?  I  filed  a  writ  petition.  Mr.
 Stephen  knews  aboyt  it.  I  have  told
 him.  He  is  a  very  good  friend  of  mine.
 ]  was  sick  and  34  was  not  given  treat-
 ment  filed  a  writ  jn  the  High  Court.
 There  was  a  friend  of  mine  who  ap-
 peared  on  my  behalf.  No  lawyer  was
 ready  to  appear  on  my  behalf,  Only
 a  friend  of  mine  appeared.  But  on
 the  same  day  he  appeared,  in  the  even-
 ing,  a  MISA  warrant  was  issued  against
 him.  The  next  day  when  I  appeared.
 he  was  not  there.  [  was  told  that  a
 MISA  warrant  had  been  issued  against
 him  and  the  fellow  had  to  ask  fer
 forgiveness,  he  had  to  give  in  writing
 {hat  he  would  not  appear  for  me,  it
 was  a  mistake  and  all  that.  The  only
 plea  of  mine  was  that  I  should  be  al-
 Jowed  to  be  treated.  The  judge  allow-
 ed  me  treatment,  And  what  was  the
 result?  The  Judge  was  transferred
 from  Delhi  to  Orissa.  This  ig  the  way
 you  have  been  functioning....(Inter-
 ruptions).

 SHRI  M.  RAM  GOPAL  REDDY
 (Nizamabad):  You  want  to  copy  us?

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  This
 is  the  way  you  have  been  functioning.
 You  see  everything  with  the  same  eyes.
 Perhaps  yeu  are  seeing  your  own  face
 in  the  mirror.  Is  it  not  a  fact?  We
 do  not  believe  in  this  type  of  things.
 We  have  allowed  you  to  give  all  types
 of  evidence  that  you  have,  Did  we
 not?  We  could  have  put  you  under
 MISA,  the  MISA  wh.ch  was  enacted
 by  you.  We  did  not.  And  you  say
 that  a  lot  cf  repression  is  going  on,
 the  MISA  is  stili  continuing  and  peo-
 ple  are  being  harassed  and  arrested
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 and  all  that.  All  sorts  of  charges  are
 being  levelled....

 SHRI  C.  M.  STEPTEN:  New  the  dis-
 cussion  is  not  on  the  Home  Ministry.
 the  discussjon  is  on  the  resolution.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  What
 I  say  is  that  the  prescribed  procedure
 is  being  followed  in  this  case....

 SHRI  C.M,  STEPTEN,  J  made  many
 points—pcint  No.  l,  2,  3,  4  and  5.  An-
 Swer  those  points.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  It
 is  not  in  the  public  interest  to  delay
 the  matter.  Why?  We  have  to  settle
 that  case  at  the  earliest  in  the  publ.c
 jnterest.  The  whole  country  was  in-
 terested  in  that.  And  what  was  Mr.
 Sanjay  doing?  He  was  spending  lakhs
 of  rupees  in  purchasing  the  people  with
 the  result  that  many  witness  became
 hostile  That  was  going  on  and  you
 know  the  Supreme  Court  verdict  on
 that.  The  Supreme  Court  asked  the
 High  Court  to  put  him  behind  the  bar
 for  one  month.  Only  for  that,  because
 he  was  creating  mischief.  Is  ‘it  not  a
 fact?

 SHRI  cM.  STEPTEN:  Even  when  he
 was  in  jail,  the  witnesses  were  turning
 hostile—the  whole  lot  of  them.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  They
 were  already  paid.

 '  सभापति  महोदय,  मेरा  कहना  यह  है  कि  पब्लिक
 * इंटरेस्ट  में  यह  चीज़  थी  कि  इस  केस  को  जल्दी

 खत्म  किया  जाता  ।  अगर  उस  समय  ही  जज  को
 बदल  दिया  जाता  तो  शायद  और  एक,  डेढ़  साल
 लग  सकता  था  |  भर  यह  चीज़  ही  उनके  सामने
 थी  ।  इसके  अलावा  इनके  मोटिव  को  चैलेज
 फरना,  इंटेशन  को  चैलेंज  करना  या  यह  कहता

 ॥कि  जज  भी  क्लाउड  के  भ्रन्दर  झा  गया,  यह  बिल्कुल

 ४  द्
 बात  है,  और  इसका  तथ्य  से  कोई  ताल्लुक

 '

 हमारे  साथी  ने  यह  कहा  कि
 सकदा

 ट्यूशन  के
 खिलाफ़  है।  कौन  से  कांस्टीट्यूशन  के  खिलाफ़  है।  जो
 झ्राटिकल  हैं  उसमें  दी  हुई  सब  चीज़ों  को  उन्होंने
 फ़ौलो  वैकया  है  ।  जो  हिले भी हुई उस भी  हुई  उस  चीज़  के
 बारे  में  भी  शीरा  जस्टिस  से  बात  हो  गई,  प्रेसीडेंट  से
 भी  बात  हो  पयई  ॥  प्रेसीडेंट  के  इलेक्शन  में  भ्रापका
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 [att  कंवर  लाल  ग्प्त]
 भी  साथ  भा।  वह  जनता  पार्टी  a  रा.  अंसीडेंट
 नहीं  है।  तो  प्रेसीडेंट  ने  भी  इसमें  स्वीकृति  दी,  चीफ़
 जस्टिस  न  भी  स्वीकृति  दी  ny  aa  चीफ़  जस्टिस  और
 प्रसीडेंट  स्वीकृति  देते  शौर  श्राप  दोप  अताते  हैं  मंत्री
 महोदय  का  ।  जो  काम  किया  जो  आपका
 पेन  है  t

 I  can  appreciate  your  agony  and  the
 pain  because  that  boy  has  to  be  punish-
 ed  and  he  has  been  punished.  You
 have  a  right  to  gc  to  the  High  Court.
 Go  to  the  High  Court,  go  to  the  Su-
 preme  Court.  But  you  think  that  in
 the  eyes  of  law  there  should  be  two
 exceptions—
 One  is  Mrs,  Gandhi  and  the  other  is
 Sanjay  Gandhi.  They  are  above  law.

 जहां  तक  जनता  पार्टो  का  सवाल  है,  जनता
 पार्टी  की  निगाह  में  चाहे  प्रधान  मंत्री  हो  या
 तांगा  चलाने  बाला,  दोनों  कानन  में  समान  हैं,
 कानून  को  निगाह  में  प्रलग  अलग  नहीं  हो  सकते  1
 झापने  प्रधान  मंत्रों  के  लिये  श्रलग  कानन  बनाया
 था।  आपने  कहा  था  कि  प्रधान  मत्री  के  लिये
 श्रलग  कानून  होगा  श्रौर  बाकी  लोगों  के  लिये!
 झलग  कामन  होगा  ।  जनता  पार्टी  इन  चीजों  में
 विश्वास  नहीं  करती  t

 झापने  जो  ग्रत्याचार  किया,  20  महीने  जो
 कुछ  हन्दिरा  जी  न  किया,  संजय  गांधी  ने  किया,
 वह  चीज  अगर  पीनल  कोड  में  श्राती  है,  और
 ग्राज  उन  पर  अगर  कंस  चलाया  जाता  है,  तो
 उसमें  आपको  अ्रधिकार  है,  श्राप  भो  लाइयर  करें।
 एक  एक  केस  में  7,7  लाइयर  आपके  यहां  से
 पेश  होते  है,  यह  पैसा  कहां  से  श्राता  है  और  कौन
 पैसा  देता  है,  यह  समझ  में  नहीं  आता  है।

 तो  इत्तना  कुछ  होने  के  बाद  भी  राइट  आफ
 अपील  हैँ,  प्रापको  सुप्रीम  कोर्ट  तक  जाने  का
 प्रधिकार  है  ।  जब  यह  सब  भ्रधिकार  है  तोमें
 नद्दी  समझता  कि  श्राप  किसी  एक  जज  को,  जो  बनाया
 शया  है,  उसके  बारें  में  कुछ  कहें  1

 श्रगर  ज्यादा  एरियर  हैँ  तो  एडीशनल  जज
 बनाये  जायेंगे।  भाज  भी  हाई-कोर्ट  में  बहुत  केसेज
 हैं  ।  में  गलती  नहीं  करता,  लेकिन  शाति  भूषण
 जो  बतायेंगे  कि  भभी  भी  कई  हाईकोर्ट  के  जज
 दिल्ली  में श्रौर  होने  है।  प्रगर  इसकी  नियत  ठीक
 नहीं  होती  तो  यह  प्रासंज  हो  शुरू  नहीं  करते
 यह  सभी  प्रासज  शुरु  करते  जब  “किस्सा  कुर्सी
 का”  केस  खरम  हो  जाता  ।  तत्र  आपको  कोई
 शिकायत  नहीं  होती  t  यह  इनके  हाथ  मेंथा  t  यह
 प्रौसेज  को  इतना  लंबा  कर  देते  कि  “किस्सा
 कुर्सी  का!  केस  का  फैसला  होने  के  बाद  उनको
 क्लीयरेंस  मिलती  ।  इसलिये  स्टीफन  साहब,  आपका
 कोई  केस  नहीं  है,  लेकिन  आपके  भनन्‍्दर  बरीड़ा  है,
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 झ्राजकों  बाहर  से  भादेश  है,  भाषकों  नाचना  है.
 नाचिये,  मुझे  कोई  एतराज  नहीं  &  t  लेकिन  मेरा
 कहना  यह  है  कि  यह  सारी  कोशिशें  सिफ
 पोलिटिक्लाइज  करने  की  हैं।

 जब  कांग्रेस  के  दो  टकड़े  हुए,  मैंने  कहा  छ।
 कि  इन्दिरा  जी  दो  टकड़े  करेंगी  झौर  स्वयं  प्रध्यक्
 बनेंगी  क्योंकि  जब  उनको  सजा  होगी  तो  अखबारों
 में  यह  आयेगा  कि  कांग्रेस  का  प्रजीडेंट  कन्विक्ट
 हो  गया  है।  सो  यह  पोलिटिक्लाइज  करने  की
 कोशिश  है  आपकी  ।  इसीलिये  इॉन्दरा  जी
 ने  कांग्रेस  को  तोड़ा  i  प्रखिर  में  जब  कांग्रेस की
 यूनिटी  की  बात  हो  रही  थी,  वह  क्यों  टूटी  ?
 उन्होंने  कहा  कि  झ्रापको  उन्हें  और  संजय  गांधी
 को  झुलेभाम  समर्थन  देना  होगा  ।  अगर  आप
 समर्थन  देने  के  लिये  तैयार  नहीं  हैं  तो  श्राप  हमारें
 साथ  नहीं  आ  सकते  av  तो  लोगों  ने  कहा  कि  हम
 नहीं  शा  सकते  ह्

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  He  is  mak-
 ing  a  political  speech.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  This
 is  a  political  resourtion.  What  else  is
 it?

 मेरा  कहना  यह  हैं  कि  यह  पोलिटिकल
 रेज्यूल्शनन  है  और  इनका  उद्ण्य  यही  है  कि
 जुड़िशयरी  पर  से  फथ  जाय,  सरकार  पर  से
 विश्वास  उठे  झौर  इस  चीज  को  पोलिटिकलाइज
 किया  जाये  और  यदि  इससे  'भी  देश  में  कुछ  न  हो
 तो  देश  में  बद-अमनी  पैदा  की  जाये  भौर  लड़ाई
 गलियों  तक  जामे ।  इंदिरा  जी  ने  कांग्रेस  कमेटी
 में  कहा  ह  कि  लड़ाई  के  लिये  लैयार  े  जाओ ।
 आहिस्ता-पझ्राहिस्ता  ग्न  पर  जब  बैट  चारों  तरफ
 नजदीक  होता  जायेगा,  तो  घबराहट  बढ़ती  जाती
 हैं  ।  स्पेशल  कोट  बिल  पास  हुआ  तो  ऐसा  लगा  कि
 मार्शल-ला  पास हो  गया  है।  (व्यकधान)  झगर  माननीय
 सदस्या  एक  महीना  भी  मीसा  में  बंद  रहतीं--
 में  नहीं  चाहता  कि  वह  रह  में  नहीं  चाहंगा
 कि  हिन्दूस्तान  में  मेरी  कोई  भी  बहन  मीखसा  में
 बंद  रहे,  लेकिन  भ्रगर  वह  रहतीं--  तो  उन्हें

 पता  लगता  कि  लोगों  के  साथ  कया  व्यवहार  किया
 गया  है।  जब  इनके  गले  मैं  चारों  तरफ  से  फंदा
 झा  रहा  है,  तो  इस  हरयू  को  पोलिटिकलाइज
 करन  और  उसे  गलियों  में  लें  जाने  की  कोशिश
 की  जा  रही  है।

 46  hrs,

 मेरा  कहना  हैं  कि  जनता  पार्टो  उसमें  विश्वास
 नहीं  करती  है।  जनता  पार्टी  रूल  आफ  ला  में
 विश्वास  करती  है।  जनता  पार्टी  का  विश्वास  है.
 कि  हर  एक  कानून  को  माना  जायेगा,  झाई 0.
 पी0  सी0  और  साए  झार0  पी  0सी0  को  पूरी  तरह
 से  मानता  जायेगा,  उनकी  कोई  अवहेलना  नहीं.
 होगी,  लेकित  चाहें  इन्दिरा  गांधी  हो  भा  मोरारजी
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 भाई,  तांगेवाला  हो  या  रेहड़ी  चलाने  वाला,  हर
 एक  को  एक  ही  निगाह  से  देखा  जायेगा।  जनता
 पार्टी  इसमें  भी  विश्वास  करती  है  कि  हमे  किसी
 के  प्रति  विडिक्टिव  नहीं  होना  चाहिए।  हम
 विडिक्टिवनेस  की  भावना  से  कोई  काम  नहीं  कर
 772  जैसे,  जब  सा  लाख  रपये  वाले  केस  के
 बारे  में  कमीशन  ने  कहा  कि  उसमे  इन्दिरजी
 का  हाभ  नहीं  हू,  तो  गवर्नमेट  ने  उसको  एक्ससेप्ट
 कर  लिया,  हालाकि  श्री  मोरारजी  देसाई  का
 बयान  दूसरा  था  |  किसी  कमीशन  या  श्रदालत
 का  जो  भी  हुक्म  होगा,  जनता  पार्टी  उसे  मानेगी।

 मेरा  कहना  है  कि  हमारे  मित्र  भी  उसे  माने  ।
 अगर  व  सचमच  जुडिणरी  में  विश्वास  करते  है,
 जनता  के  नमायदा  पर  विश्वास  करते  है,  जनता
 पर  विश्वास  करते  हैं,  ता  व  इग तरह  की  बाता
 को  छोड  द।  श्गर  किसी  ने  काई  बुसर  क्या  है,
 ता  उसे  सजा  मिलगी,  और  हमारे  मित्र  उसको
 सजा  होने  4  ॥

 में समझता  है  वि  श्री  शान्ति  भूषण  न  जो
 प्रोसीजर  झपनाया  है,  वह  बिल्कुल  ह-11.  है  और
 गा  कोई  कम  नहीं  किया  गया  हैं,  जिसस  उस
 प्रामीजर  का  वायलशन  हां  मेर  स्याल  से  ग्रह
 प्रस्ताव  बाई  इटसल्फ  भ्रनकास्टीट्यूणनल,  शन
 वारटिड,  मूजलेस  और  मीनिगलस  है  और  इसका
 काई  बेस  नहा  «  ।  इस  लिए  में  लीडर  आफ
 दि  श्रापोजीशन  से  प्राथना  करूगा  कि  भ्रगर  बह
 इस  प्रस्ताव  बा  वापस  ल  लें,  तो  बहुत  श्रच्छा  होगा।

 I  think  absolutely  no  case  is  made  out
 and,  as  such,  I  oppose  the  Resolution.

 Bro  wm  सिंह  (भागलपुर)  =  समापति
 महादय,  इतने  खराब  मुकदर्म  को  इतनों  णी
 पैरवी  श्री  स्टीफन  ने  की  है,  इसके  लिए  मै  उन्हें
 बधाई  देता  हू  t  जब  कास्टीन्युए नट  एसेम्बली  में
 हाई  कोर्ट  के  न्‍्यायमृतियो  की  निमक्ति  के  विषय
 मे

 मे
 चर्चा  हुई  थी  ता  उसके  सदस्यथा  मम  भी  विचार

 वैभिन्‍्य  था।  उस  समय  डा०  पी०  एस०  देशमुख
 ने  कहा  था

 “The  appointments  otf  the  judges
 oi  the  [I  gh  Courts  have  neen  left
 fo  the  President  ana  only  in  co"sul-
 tation  with  the  Chief  Justice  of  India
 and  the  Gevernor  of  the  State  has
 been  provided  for”

 at  पोकर  साहब  ने  कहा  था  ि  चीफ
 जस्टिस  की  प्रनुशसा  झौर  रा्ट्रपति  के  अनुमोदन पर  मियुक्ति  होनी  चाहिए  ।

 अगर  जज  की  नियुक्ति  ठीक  तरीके  से  नहीं
 होती  है,  तो  उसकी  हनटेग्रिटी  भी  एफेक्ट है  भौर  उसकी  जजमेंट  भी  एफेक्ट  होती  है। श्री  स्टोफन  कहते  हैं  कि  जजों  की  तियुनितको
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 तरीके  पर  उन  को  एतराज  हैं,  मगर  जज  की
 ईमानदारी  की  तरफ  उनका  काई  इशारा  नहीं  है।
 जज  के  निर्णय  का--“किस्सा  कुर्सी  का”  के  केस
 में  जो  भी  निर्णय  है,  उसका--वह  समर्थन
 करत  है,  क्योकि  प  उन  को  जज  धौर  जज
 के  निर्णय  पर  कोई  बात  कहने  की  अ्रनुमति  नहीं
 देता  है।  लेकिन  उन  को तो कुछ  कहना  था  भर
 उन्होने  बहुत  खबसूरती  से  कहा  t  सर्विधान
 की  धारा  2:7  के  उल्नघन  का  जो  उन्‍होंने  जिक्र
 किया  है,  कई  आर  उन्होने  उस  वे  उल्लधन  का
 जिक्र  किया  लेकिन  यह  नहीं  कहा  कि  उस  धारा
 का  बहा  उल्लंघन  हमा  है।  2:7  वी  धारा  इस
 प्रकार  है--

 Every  judge  ot  the  high  court  shall
 ve  appomited  by  the  President  by  war-
 rat  under  his  hand  and  seal  after
 cons  utatjon  with  the  Chet  Justice  of
 India

 हस  में  कौन  से  शब्द  का  उल्लघन  हुमा,  यह
 उन्होंन  नहीं  बताया  t

 फिर  उन्होंने  कहा  कि  14वीं  धारा  का
 उल्लंघन  हमा,  यानी  डिस्क्रिमिनेशन  हुप्ा,  तो
 ची  धारा  यहं  है--

 The  State  shall  not  deny  to  any  per-
 son  equalty  hefore  the  law  or  the
 equal  protection  of  the  laws  within  the
 territory  of  India.

 तो  यह  कहा  किस  के  साथ  डिस्क्रिमिनेशन  हमरा  है,
 यह  उन्होंने  नहीं  बताया  1  मझे  ता  ऐसा  लगता
 है  कि  संविधान  की  धारा  का  झगर  हमारी  सरकार
 ने  उल्लघन  किया  होता  ता  वह  सुप्रीम  कोर्ट  का
 महारा  लेते  कि  यह  भ्रप्वाइटमट  गलत  हुमा  ह,
 इस  के  लिए  सुप्रीम  कार्ट  में  जाना  चाहिए
 सर्वधानिक  गलती  हुई  है  ता  उस  के  लिए  हम  ने
 संविधान  का  द्वार  और  न्यायपालिका  का  ह्वार
 बन्द  नहीं  क्या  है।  सचम्‌ृथ  मे  जब  हम  एप्वाइटमेट
 का  बात  करते  है  सुप्रीम  कोर्ट  या  हाईकोर्ट  के  जज
 की  तो  यह  बहुत  महत्व  रखता  है।  यह  बान  ठीक
 है  कि--
 Equals  of  justice  is  greatly  aftect-

 ed  by  the  quality  of  individuals  who
 become  judges  Therefore  the  method
 by  which  we  sele  ६  our  judges  i8  cru-
 cial

 तो  कोन  सा  मथधह  जो  संविधान  मे  दिया  हुम्रा था  उस  का  उल्नधन  हमारी  सरकार  ने
 किया  ?  (व्यवधान)

 स्टीफेन  साहब  में  बहुत  झष्छा  सवाल  उठाया।
 में  यहू  कहना  चाहता  हूं  कि  उन  कोतो  यह
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 [to  रामजी  सिंह  ]
 ऐसा  लगता  हैं  पने  बैक्ग्राउन्ड  में,  उन  की  अपनी
 जा  पूर्व  पीटिका  है  उसा  में  वह  इस  को  समझन
 की  कोशिश  कर  रहे  है।  श्री  मधु  दडढवते  जी  ने
 एक  हाफ  एन  भवर  डिस्कशन  उठाया  था,  उम बा.
 थाड़ा  ता  झश  में  पढ़ना  चाहता  हु--

 In  the  book  SuperSession  of  Judges’
 by  Kuldip  Nayar  on  page  32  a  very
 interesting  lootnote  appears  The  foot-
 note  says

 ‘At  the  oath-takmg  ceretrony,
 Shr  Kumaramangalam  went  to  Jus-
 tice  Ray  and  told  him  jovularly
 Such  posts  aie  a  reward  tor  pol  tical
 services  rendered  Justice  Ray  re-
 phed  J]  do  not  recall  rendering  any
 political  servyce  to  anybody  except
 to  truth  and  justice

 यह  है  जडिशियरी  का  पिक्चर  ।  इसलिए  सचमुच
 म  बह  ता  वही  देखत  है  t  श्लरौर  यह  जा  मयनी
 लीगल  जनल  है  लाइयस  का  उस  म  सथोडासा
 में  पढ़ना  चाहता  हु  -  जब  सुपरसशन  ह्भ्ा  था
 जजेज  का  उस  सम्बन्ध  मे  यह  बात  शाई  थी
 मे  ज्यादा  नहीं  पढ़गा  कवल  उस  काजो  प्रन्तिम
 निष्कर्ष  है  वही  पढ़ना  चाहृगा।

 It  would  not  be  out  of  place  te  add
 that  the  Government,  after  the  sixth
 Panmiamentary  election  3५  willing  to
 adhere  to  the  poliry  of  maximum  rcs-
 pect  for  judiciary  The  due  status  of
 yudiiiary  which  was  eroded  during
 emergency  period  is  heing  restoied
 Let  us  hope  the  present  Gevernment
 will  not  follow  the  non-adhereme  po-
 licy  of  previous  Governments  and  will
 appoint  Jurists  as  Judges

 मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  कि
 इन  का  कोई  एतराज  नहीं  कि
 याहरा  साहब  को  जज  नहीं  बनाया  गया  जो  ह
 सब  से  ज्यादा  सीनियर  थ  जिन  का  बाई  सब
 से  भ्रष्छा  था।  उन  के  विषय  म  कस  कह  सकते
 है  कि  नहीं  बनाया  है।  उन  के  विषय  म  उन
 की  झापत्ति  नहीं  है  ny  उन्होंने  यह  भी  आपत्ति
 नहीं  की  कि  “किस्सा  का  केस  का  गलत

 कक
 ।  उन  का  इतना  ही  प्राक्षेप  है

 कि  देर  क्यो  को  गई  कभीकभी  होता
 है  कि  हाम  करन  से  भी  हाथ  जल  जाता  है।
 झच्छा  काम  करने  से  भी  कभी  कभों  कलक  लेना
 पहता  है।  यही  हुभा ।

 We  should  not  only  be  honest  in  oublic
 life  but  we  should  also  appear  to  be
 honest

 APRIL  27,  979  re  porotion  of  340
 G  Judge  (Res)

 स्‍्यायपालिका  की  पवित्रता  को  सम्पूर्ण  राष्ट्र  के
 सामने  शुद्ध  रूप  से  रखने  के  लिए  जो  किया  गया
 उसके  शम्बन्ध  मे  उनको  निराशा  होती  है।  झच्छा
 हांता  अगर  नहीं  करते  लेकिन  नहीं  होता  तो  उसके
 बाद  भी  कुछ  धौर  कहते  कर्मठ  व्यक्ति  तो  भ्रपने
 कर्तव्य  को  सामने  रखकर  काम  करते  है।  स्टीफन
 साहब  को  कही  एतराज  नहीं,  केवल  जो  विलम्ब
 हुआ  उस  पर  एतराज  है।  उन्होने  पब्लिक  इन्ट्रेसट
 श्रौर  यूटिलिटी  की  बात  कही  तो  पब्लिक  यूटिलिटी
 में  यह  भी  एक  बात  है  कि  न्याय  होना  चाहिए
 तथा  साथ  ही  दूधरों  को  भी  लगे  कि  न्याय  हां a रहा  है।

 Selection  and  Appointment  of
 Supreme  Court  Judges’

 एक  कस  हिस्ट्री  है  उसमे  जा  बकश्ाउट  क्या
 गया  है  उसके  जो  निष्कष  हैं  वह  मैं  पढ़ना  चाहता

 \  कितना  सुपरसशन  हुभा  इत्यादि--उसके  बारे
 मे  ता  गुप्त  जो  न  बताया  है।

 The  real  problem  that  we  face  i5
 that  a  mghly  competitive  legal  pro
 tession  has  been  engrafteg  on  ३3  high-
 ly  structured  status-oriented  socic  ty
 Judicial  appointments  excite  thus
 competitive  and  at  the  same  time
 reinforce  the  status-orienteq  struc-
 ture  No  Government  can  change
 all  this  by  itself

 क्या  आप  सोचते  हे  शाति  भूषण  जी  इसमें  कोई
 परिवतन  कर  दते  ?  ह. ह  परिवतन  नहीं  बर  सकते
 थे  ।  उन्‍्हान  कवल  न्याय  के  दाटिकोण  से,
 प्रोप्रायटी  के  दप्टिकाण  से  किया  और  शायद  कोई
 भी  दूसरा  कानन  मत्री  यह  नहीं  करता  |  जिस
 व्यक्ति  को  सकोच  हांता  है,  जिसकी  श्रास्रो  में
 पानी  होता  है  उसम  जनतब्र  के  लिए  लज्जा  होती
 है  इसीलिए  उन्होंने  यह  काम  क्या  है।

 में  दौर  ज्यादा  तो  नहीं  कहता  लेकिन  स्टीफन
 साहब  की  झजिस्विता  झौर  प्रखरता  उस  समय  कहा
 चली  गई  थी  जबकि  डि-बैल्याशन  प्राफ  जुडीशियरी
 हुआ  था  ?  यह  समूचा  चप्टर  जां  हू

 “Supersession  of  Judges  The
 supersession  ot  3  senior  Judges  and
 the  appointment  of  A  N  Ray  as
 Chief  Justice  of  the  Supreme  Court
 on  Apri]  25  973  and  three  and  half
 years  later,  the  supersession  of  Jus-
 twe  H  R  Khanna  in  favour  of  Jus-
 tice  M  H  Beg  generated  considera-
 ble  heat  in  judicial  and  pohtical
 carcles”

 इसके  सम्बन्ध  में  जो  सारे  बढे  बड़े  ्यायविद  हैं
 उनका  कथन  एक  जगह  पर  है
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 “It  cannot  be  denied  that  the  3
 Judges  were  passed  over  only  be-
 cause  their  rulings  displeased  the
 Government.”

 This  was  the  structure  of  their  Gov-
 ernment.

 “There  can  be  no  two  opinions  re-
 garding  calibre  and  total  suitability
 of  each  of  the  three  superseded
 judges;  Two  of  them  have  already
 served  with  distinction  as  Chief
 Justice  of  High  Courts.”

 इसलिए  मे  कहूंगा  कि  उनको  कस  से  कम
 सोचना  चाहिए  कि  श्ाज  उनकी  बातों  पर  किक्षको
 विश्वास  आयेगा  जब  थे  न्यायपालिका  की  प्रतिष्ठा
 की  बात  कह  रहे  हैं।

 झन्त में  में  एक  बात  झौर  कहना  चाहूगा
 कि  झाटिकल  i4  और  27  के  सम्बन्ध  में  वे
 एक  शब्द  भी  बता  दे  जिसका  वायलेशन  हुभा  हो।
 क्  राष्ट्रपति  की  प्रनुमति  नहीं  ली  गई  है  या  किस
 विधान  का  उल्लंघन  हमा  है?  हा,  जहां  पहले
 हिन्दुस्तान  में  जुडीशियरी  की  स्वतंत्रता  बलल्‍कुल
 खत्म  कर  दी  गई  थी  वहा  अब  लोगों  के  विश्वास
 मे  न्यायपालिका  प्रतिष्ठित  हो  गई  है।

 Therefore,  David  Gwynn  Morgan  in
 the  book  titled  ‘Asian  Affairs”  in  his
 writings  under  “A  Controversial  Issue”
 Says  as  follows;

 “Restoration  is  the  air  in  India
 today.  The  draconian  quality  of
 Mrs,  Gandhi’s  Emergency  coupled
 with  the  emphatic  defeat  which  ter-
 Minated  it,  has  encouraged  the  new
 Government  to  say  that  it  intends  to
 expunge  al  the  charges  made  during
 8  months  period.”

 तो  मैं  इतना  ही  कहना  चाहूंगा  कि  इस  सम्बन्ध
 में  जो  उन  के  विचार  हैं  This  is  a  part  of

 Political  conspiracy  to  denigrade
 Judiciary.  क्योंकि  उन  को  विश्वास  नहीं  है

 भाजाद  न्यायपालिका  पर,  उन  को  विश्वास
 नहीं  है  भ्ाजाद  संसद  पर  ।  ये  बन्दी  संसद  में

 करते  हैं,  बन्दी  न्यायपालिका  में  विश्वास
 करले

 कर
 यही  कारण  है  कि  शाह  पभायोग

 को  उत्होंने  नाटक  कहा  और  श्री  बोहरा  के
 एपान्मेंड  पर  इस  तरह  से  कुठाराघात  किया  स्याय-
 प्रा  पर  ।  इस  प्रकार  से  प्रहार  करने  बाला
 जनतंत्र  का  कभी  पक्षपाती  नहीं  हो  सकता  है।

 VAISAKHA  7,  1901  (SAKA)  re  pruvvotion  of
 a  Judge  (Res.,

 मैं  इस  को  एक  राजनीतिक  संकल्प  मानता  हूं।
 झगर  इस  में  कोई  बात  रहती,  तो  मैं  उस  का
 स्वागत  करता  |  चाहे  इस  पक्ष  से  भावे  ौर  थाहे
 उस  पक्ष  से  भावे,  में  उस  का  स्वागत  करता
 क्योंकि  जनता  पार्टी  रहेगी  या  कांग्रेस  पार्टी  प्राएगी,
 यह  तो  झाना  जाता  रहेगा  लेकिन  सर्वोच्य  न्याय-
 पालिका  रहेंगी,  यह  सदन  रहेगा  ।  इस  को
 कभी  भ्रपमानित  मत  कीजिए,  न्यायपालिका  को
 कलंकित  मत  कीजिए,  वह  जो  हमें  रक्षा  देती
 है,  वह  जो  भ्राप  को  रक्षा  देती  है,  भ्रपने  शुद्ध
 सवारों  को  पूरा  करने  के  लिए  न्यायपालिका  के
 मूल्यों  पर  कभी  कुठाराधात  मत  कीजिए  t

 इतना  कह  कर  मै  समाप्त  करता  हूं।

 शी  निर्मल  चन्द्र  जन  (सिवनी)  :  सभापति  महोदय,
 यह  प्रस्ताव  श्री  स्टीफन  द्वारा  इतने  विलम्ब  से
 क्यों  लाया  गया,  यह  चिन्ता  का  भी  विषय  है  और
 इसका  कारण  भी  ढूँढना  बढ़ा  झ्रावश्यक  है।  यह  मौका
 श्री  साठे  को  क्‍यों  दिया  गया  कि  सब  से  पहले  वोहरा
 साहब  पर  वे  लांछन  लगाएं  जबकि  विपक्ष  के  नता
 श्री  स्‍्टीफन  है।  यह  भ्रवसर  नेता  पद  का  साठे  साहब
 को  क्‍यों  दिया  गया,  यह  भी  एक  विचारणीय  विषय  है
 कोई  इसका  विशष  मतलब  है  ?  कंवर  लाल  गृप्त
 जी  ने  कहा  कि  किसी  नेता  ने  झादेश  दिया  कि
 ऐसा  सकलप  लाभो  क्योकि  इस  समय  इन्दिरा
 गांधी  कांग्रेस  में  सजय  की  राजनीति  धूम  रही  है
 चाहे  वह  श्री  उसे  शौर  श्रीमती  गांधी  में  मतभेद
 पैदा  करने  की  बात  हो,  प्रथवा  संजय  को  बचाने  की
 बात  हो  या  जिस  समय  पहला  भ्रस्ताव  भाया  जो
 झगड़े  हुआ  उस  झगड़े  के  बाद  झादेश  दिये  गये
 स्टीफन  साहब  को  कि  इस  प्रकार  का  प्रस्ताव  लाझों
 और  जूडीशियरी  को,  न्यायपालिका  को  बदनाम  करो
 और  इस  के  बारे  में  दूसरी  साजिश  यह  है  कि  झभी  यह
 मामला  “किस्सा  कुर्सी  का”  दिल्‍ली  को  हाई  कोर्ट  मे
 चल  रहा  है  |  इसलिये  वोहरा  साहब  को  बदनाम
 कर  के,  न्यायपालिका  को  बदनाम  कर  के  मे  स्तंभित
 करना  चाहते  हैं,  श्रातंकित  करना  चाहते  हूं,  इन्टीमिडेट
 करना  चाहते  हूँ  हाई  कोर्ट  के  जजों  को,  जो  उस  भ्रपील
 को  सुनेगे  ।  यह  इन  की  साजिश  है  जिस  के  कारण
 यह  प्रस्ताव,  यहू  राजनीतिक  प्रस्ताव  इस  रूप  में  लाया
 गया  है  wa  इन्होंने  कारण  क्‍या  बताया  है  1  एक
 कहावत  है  कि  साथन  के  अंधे  को  हरा  ही  हरा
 सुझता  है  ।

 A  person  who  becomes  blind  in  the
 autumn  season  has  got  always  the
 image  of  greenary  around  him.

 सावन के  प्रंधे  को  हरा  ही  हरा  सूझता  है।  जिन्होंने  यह
 पाप  किया  है  न्यायपालिका  को  दबाने  को,  झाज  वे  यह
 समक्षते  हैं  भौर  धाज  @  यह  बताना  चाहते  हैं  कि
 बाकी  के  सब  लोग  भी  न्यायपालिका  को  दबाना
 चाहते  हैं,  लेकिन  यें  बात  सच  नहीं  है  1  न्याय-
 पालिका  को  दबाने  का  काम  पहले  चलता  था  प्रौर
 माननीय  कंवर  लाल  गुष्त  ने  उस  का  एक  उद्धरण  विया  है
 ौर  में  भी  एक  उद्धरण  देता  चाहता  हू  |  मेरी  भी
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 ली  निर्मल  चन्द्र  जैन|
 हीबियस  कोरपस  की  पेटीशन  मध्य  प्रदेश  हाई  कोर्ट
 मे  जब  प्राई  थी,  तो  में  ने  स्वत  वहा  जा  कर  बहस  की
 और  उन्होंने  यह  होल्ड  किया  कि  यह  जस्टीसियेबिल
 है।  और  मिस्टर  जस्टिस  70  do  सेन  का  वहा  से
 ट्रांसफर  कर  के  राजस्थान  भेज  दिया  गया  ।  यह  क्यों
 भेजा  गया  था,  किस  कारण  से  भेजा  गया  था  आप  यह
 समझते  थे  कि  हड़युममेट,  थे  टूस,  प्रामिजिज,  ध्रमकी
 काम  करते  है  ।  झाप  उन्हें  धमकाता  चाहते  थे  a
 स्थायपालिका  का  धमकाना  चाहते  थे  T
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 सभापति  महोदय,  संविधान  की  धारा  237  की
 बात  कही  गयी  ।  इस  धारा  27  में  यह  स्पष्ट  ह ैकि--

 consultation  wth
 would  make  the

 The  President,  in
 the  Chief  Justice,
 appointments.

 'एबीडेस  एक्ट  की  घारा  .49  साफ  है--यहे
 प्रिज्यूम  किया  जाएगा,  यह  माना  जाएगा  ि  सब
 इसी  प्रकार  से  हुआ  है,  इसी  प्रकार  से  इसका  निष्य

 *
 है  जिस  प्रकार  से  कानून  है  1  यदि  यह  माना  जाता

 कि  प्रजीडेट  ने,  चीफ  जरिटिस  ने  दा-दा  जगर  उनका
 नियुक्ति  को  रिकमण्ड  कर  दिया  तो  फ्रि  यह  सब
 क्यों  ?  काग्रेम  आई  के  दा  मुदे  है,  बह  दो  मह  से  बाते
 करती  है  ।  जसी  कि  अभी  उसने  उपयास  के  सम्बन्ध  मे
 की  है|  श्री  मावलकर  जो  गप्त  ने  bo  1-74  को
 एक  प्रश्न  किया  था  और  उसी  दिन  नागरे  आई  के
 श्री  बसत  साठ  ने  यह  प्रश्न  पूछा  था  कि  हाई  कार्ट
 के  जजिज  की  जा  वेकेन्सीज  है  उनको  भरा  क्‍या  नहीं
 जा  रहा  है  1  माननीय  विधि  मन्नी  जी  ने  उस  के  उत्तर
 में  यह  आश्वासन  दिया  था  कि--

 “Steps  are  being  taken  to  ‘ll  up
 the  vacancies  expeditioucly  fhe
 State  Governments  and  the  Chici
 Justices  have  been  reminded  to  ex-
 ped.te  their  recommendations  They
 have  also  been  asked  {o  adheice  to
 ceitain  specified  time  scheduleo  in
 sending  proposals

 श्र्ब  उस  में  प्रगर  बोहरा  साहब  का  नाम  आ  गया
 तो  भ्राप  कहते  हैं  कि  जब  नाम  शाया  था  तो  तभी
 आपने  उन्हें  अपाइटमेट  क्यो  नही  दे  दी  ।  श्राप  चाहते  थे
 कि  कंस  जो  एडवास  स्टेज  पर  पहच  गया  था  श्रौर
 प्रासीक्युशन  एवीडेस  कम्प्लीट  हा  गयी  थी  उस  टायल
 को  फिर  से  शुरू  किया  जाता  क्योंकि  सजग  गांधी  का
 सजा  हां  गयी  है,  क्योकि  उन्होंने  आपके  खिलाफ  जजमेट
 दे  दिया  है।  झाप  इसलिए  क्षब्ध  हैं  कि  सजय  गांधी
 को  सजा  हो  गयी  है  1  एक  केस  को  आपने  मायदण्ड
 बना  दिया  है।  राष्ट्रपति  ने  एक  रिपोर्ट  दी,  सी0  जे  0
 ने  एक  रिपोर्ट  दी,  सुप्रीम  कोर्ट  ने  रिपोर्ट  दी  गौर  उस  के
 आधार  पर  वह  सब  प्रारम्भ  हमा  |  झापने  वहा  जि  से  बहुत
 झज्छे  झादमी  है  शौर  विधि  मत्री  ने  जा  कहा  उसे
 में  स्वीकार करता  हु  :  भ्रगर  पभ्राप  विधि  मत्री  नेजो  कुछ
 कहा  उसे  स्व्रीकार  करने  को  तैथार  है  श्रौर  बोहरा
 साहब  डिजथिंग  झादमी  @  और  उनका  प्रमोश
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 होना  ही  था  तो  इसे  ग्रापकों  कबूल  करना  चाहिए
 था  प्रापने  तो  इसे  किस्सा  क्सी  केस  से  लिक  कर
 दिया  ।  इस  तरह  से  सामिस  करके  भाप  सारी
 न्यायपालिका  को  बदनाम  करना  चाहते  है,  ईस  तरह
 से  श्राप  अकेले  प्रैजीडेंट  को  बदनाम  नही  कर  रहे  है  ।
 आपने  शाति  भषण  जी  के  ऊपर  6  चार्ज  लगाये  है
 जिस  तरह  से  भ्रापने,  ये  चाज  लगाये  है  उस  तरह  से
 आपका  इशारा  इन  चाजों  का  भारत  के  चीफ  जस्टिस
 पर  भी  जाता  है,  दिल्‍ली  के  चीफ  जस्टिस  पर  भी
 जाता  है

 झापकों  यह  प्रस्ताव  लाने  से  पहले  इस  बारे  में
 गवनमट  से  विचार  कर  लेना  चाहिए  था  ।  अगर  श्राप
 विचार  कर  लेते  और  भ्रापका  यह  बात  लगती  कि  यह
 प्रमाणन  पक्षपात  के  कारण  हुई  है  ता  श्राप  यह  सब  नहीं
 कहते  कि  बोहरा  साहब  हिज्ब  करते  थे,  उनको  प्रमोशन
 दना  चाहिए  था  और  पहल॑  क्यों  नहीं  दिया  गया  t
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 orgy  आटिक्ल  i  को  बात  कही  कि  उनके
 प्रमाणन  का  क्‍यों  नही  रदृद  कर  दिया  गया,  उसे  क्‍या  रोवे
 रखा  गया,  यह  उनके  साथ  श्न्याय  हुआ  है।  आपने
 जहा  यह  कहा  वहा  फिर  आपको  यह  नहीं  बहना
 चारिए  था+-

 Any  self-respecting  Judge  should  throw
 away  the  case

 आपने  क्‍या  इतना  सरल  समज्ञ  लिया  है  कि  थे  यह  बह
 दमे  कि  हम  यह  कस  नहीं  करना  चाहते  क्योंकि
 इस  में  हमारा  सेल्फ  रेस्पेक्ट  इन्चाल्व  हो  गया  है।  जब  सल्फ
 रेस्पक्ट  या  सेल्फ  न्ट्रस्ट  होगा  ता  हर  आभ्रादमी
 करना  चाहेगा  ny  जहां.  आपका  स्वा्थे  टकरायगा,  वहा
 ता  आप  वरना  ही  बाहेग  t

 मैं  श्राप  से  कहना  चाहता  ह  कि  शयर  कोई  जज
 ईमानादरी  से  काम  वरता  है  ता  उसकी  तारीफ  करनी
 चाहिए,  भत्सना  नहीं  वरनी  चाहिए  t  जिस  तरह  की
 झ्ापने  करने  की  चेप्टा  की  है  t  झ्रापके  विचार।  में  स्वत
 कन्ट्राडिक्शन  है  ।  एक  तरफ  ग्राप  तारीफ  करते  है
 दूसरी  तरफ  आप  बात  करत  हँ--दृट  इज  ॥  वोयेड
 आफ  सेल्फ  रेस्पेक्ट  ।  बहुत  दिना  से  बहुत  से  स्थान
 खाला  पड़े  थे।  एक  बार  काग्रेस  क  शासन  काल  में  जब
 श्री  नीति  राज  सिह  विधि  मत्री  हुआ  करते  थे  तो  में
 उनके  पाश  गया  शौर  उनको  कहा  कि  मध्य  प्रदेश
 में बहुत  से  स्थान  खाली  पड़े  है,  श्राप  भरते  क्‍यों  नहीं
 हैं  ?  इसवा  जवाब  उन्होने  यह  दिया  कि  अच्छे  झादमी
 मिलत  नहीं  है।  में  ने  कहा  कि  अगर  श्राप  सचमुच
 मे  इटैलैक्ट  वाले  भी  चाहते  हैं  श्र  यह  भी  चाहते
 है  कि  वह  काग्रेस  घाला.  भी  हो  तो  श्रापको  कैसे  मिल
 सकते  है  ”  दोनो  एक  साथ  नही  मिल  सकते  है  o  इसका
 नतीजा  यह  हुभा  कि  डढ़  दो  साल  तक  पाच  स्थान  खाली
 पड़े  रहें  |  क्‍या  यही  स्थिति  आप  यहा  भी  पैदा  करना
 चाहते  है  .  पाच  स्थान  दो  साल  तक  खाली  पड़े  रहे  शौर
 फिर  आपको  शिकायत  करने  का  मौका  मिल  जाए  कि
 एरियाज़  बढ़ते  जा  रहे  है।  यह  नही  हो  सकता  था  t
 इस  कंस  में  सिर्फ  इतना  हुआ  कि  चीफ  जस्टिस  झाफ
 इंडिया  ने  रिकोमैड  किया,  खरीफ  जस्टिस  झाफ  दिल्ली
 ने  रिकोर्ेंड  किया  कि  उनका  एप्वाइटमैंट  कर  दिया

 जाए,  किस्सा  कुर्सो  का  जो  केस  है  उससे  पहले
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 दिया  जाए  ।  प्रापने  पब्लिक  इंटरेस्ट  की  बात  कुछ
 एक्सपीडियेंसी  के  कारण  कही  है  मैं  श्राप  से  पूछना
 चाहता  हू  कि  क्या  पण्लिक  हटरेस्ट  हससे  ज्यादा  सर्व  नहीं
 होता  है  कि  केस  जल्दी  निपदे  यह  किस्सा  कुर्सी  वाला  ?
 पब्लिक  इटरेस्ट  को  सर्व  करने  के  लिए  यदि  कुछ  दिन
 सकना  पड़ा  और  केस  के  निपट  जाने  के  बाद  उनका
 प्रामोशन  किया  गया  तो  इस  में  आप  क्यों  छिद्र  निका-
 लना  चाहते  है  2  इस  में  ढ्स  वास्ते  आप  छिद्र  देखने
 की  चेप्टा  कर  रहे  है  क्योकि  केस  जल्दी  निपट  गया  है  प्रन्यथा
 न्यायपालिका  के  साथ  न्याय  हुमा  है,  न्‍्याय-
 पालिका  ने  न्याय  दिया  है  भ्ौर  यह  जो  राजनीतिक
 प्रस्ताव  है  यह  शरारतपूर्ण  है।  इस  लिए  यह  भत्संना  के
 योग्य  है शोर  मे  इसका  बिराध  करता  हू  t

 MR  CHAIRMAN:  Before  |  call  other
 ho)  Members  to  speak,  |  am  seeking
 guidance  from  the  House  The  time
 allotted  originally  for  this  .fem  was  2
 hours.  Accordingly,  the  discussion  will
 be  terminated  at  430  p.m  What  is
 the  intention  of  the  House:  how  much
 time  should  we  extend,  for  the  debate?

 SOME  HON  MEMBERS:  One  hour.

 SHRI  SHANT]  BHUSHAN:  As  tar  as
 I  um  concerned,  .t  should  finish  to  day

 MR  CHAIRMAN:  So,  we  tentarvcly
 ‘xtend  the  discussion  by  one  hour  .¢.

 upto  540  pm  Jt  can  be  unto  a  bttle
 beture  530  p.m.  so  that  another  Iteso-
 Jution  may  be  moved  So,  the  time
 wul  be  upto  5.25  pm

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  I  wll  re-
 ‘uirs  about  20  or  25  minutes

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  There  must
 be  time  for  me  to  reply.  The  time  I
 require  will  depend  on  what  the  Minis-
 ter  is  going  to  say.

 MR.  CHAIRMAN:  I  think  M:  Ste-
 Phen  can  have  i0  minutes.  Now  Mr.
 Somnath  Chatterjee.

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE
 (Jadavpur):  Sir,  |  feel  that  it  :s  rather
 unfortunate  that  this  Resolution  has
 been  allowed  to  be  discussed,  p2cause
 the  object  seems  to  be  what  it  does  not
 apdear  from  the  Resolution.  The  Re-
 Solution  purports  to  refer  to  “the  proce- dur-  adapted”  in  connection  with  ihe
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 appointment  of  a  Judge,  but  the  object
 has  been  very  patent  and  Mr,  Stephen
 could  not  hide  it,  in  spite  of  his  great
 parhamentary  skill.  The  object  has
 been  to  create  doubt  and  raise  suspi-
 cion  about  the  validity  of  a  judgement
 dehvered  recently  by  a  learned  Judge.
 Therefore,  I  feel  that  this  is  a  Resolu-
 tion  which  has  been  unfortunately  al-
 lowed  to  be  discussed  in  the  House.

 However,  since  the  matter  has  }ecn
 allowed  and  there  have  been  d.scus-
 sions  already,  I  would  like  to  say  a  few
 words.  The  Resolution  refers  to  the
 statement  of  the  Law  Minister,  and
 it  has  been  brought  w.th  reference  to
 that  statements.  The  =  statement,  it
 appears,  became  necessary  because  of
 a  most  reckless  allegation  7.00  ny  a
 Member  belonging  to  Mr.  S  ephen’s
 party,  that  the  Judge  was  told.  “If  you
 dehver  a  convicting  judgerert  you
 will  get  the  prize  of  the  past  of  &  Thigh
 Court  Judge"  Now,  naturally,  it  was
 the  duty  of  th:  Law  Minister  to  come
 forward  and  remove  the  im»rtssion
 that  was  sought  to  be  crested  that
 there  was  something  improper  in  {he
 way  the  case  was  conducted  andj  the
 yudgemen;  was  delivered.  Therefore,
 TI  don't  think  that  in  this  case  anv  im-
 propmety  has  heen  commutted  by  the
 Government  On  th>  other  hint,  they
 Lave  discharged  their  function.  When
 we  find  the  persons  who  for  months  to-
 gether  ang  years  together  rebelied  in
 castigating  the  judiciary  and  cecimat-
 ng  the  judicial  system  in  th.s  country
 showing  great  concern  ove:  the  ap-
 pointment  of  one  single  judge,  one  can-
 not  help  wondering  that  there  is  seme
 other  motive  behind  this  than  main-
 taining  the  tradition  of  the  judiciary  in
 this  country  On  Many  “decaying  Wwe
 have  seen  the  crocodiin  ters  shed
 from  my  hon.  friends  sitting  on  that
 side  who  have  been  the  cohorts  of  the
 dictator  during  those  19  mov  ths.  Lut
 today.  I  find  syeophancy  has  reached
 the  lowest  depth,  Mr.  Stephen  an
 hon.  Member  of  this  House,  the  Leader
 of  the  Opposition,  I  am  sorry,  was  obli-
 ged  to  carry  on  command  performance,
 and  this  is  not  only  at  the  dictator  of
 the  mother,  the  greater  dictator,  but
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 for  the  benefit  of  not  only  an  accused
 but  a  convict,  who  was  proclaimed  a}
 the  crown  prince  of  India,  and  before
 whom  obeisance,  had  to  be  paid  by
 all  ang  sundry,  including  the  Cabinet
 Ministers.

 And,  Sir,  we  had  seen  how  the  dic-
 tates  of,  not  only  the  dictator  Inut  ofa
 progeny,  as  4  said.  mature,  half  hte~
 rate  progeny  who  ransacked  al]  the
 democratic  values  in  this  country,
 played  with  life  of  the  pepole,  how
 his  wis‘ies  become  the  order  of  the
 day.

 SHRI  6  M.  STEPHEN:  I  ise  on  a
 point  of  order.  Hete  s  a
 about  the  procedure  I  took  care  to
 remain  exactly  within  the  rramework
 of  the  procedure.  If  he  wants  to  at-
 tuck  our  people  who  875  lot  emiecte  ६
 with  this,  he  as  free  to  do  50  There

 3S  a  procedure  for  thut  But  I  would
 submit  that  this  must  be  stepped  If
 he  wants  to  carry  on  a  very  reasonable
 debate,  we  must  remain  and  behave  in
 a  very  reasonuble  manner.  tic  hes
 used  words  which  are  object:  shu
 So  far  all  right.  ]  rai‘e  obje  tion  ‘>
 the  words  cohorts  of  the  dictator  syco-
 phancv  and  so  many  other  thus  be
 was  using  unparliamentaty,  unmen-
 tionable  things  These  things  are
 being  used  in  reference  to  the  Members
 of  this  House.  He  is  doing  all  that  I
 just  want  to  know  if  this  line  of  sub-
 mission  is  permissible,

 yeso]  ९1 1.

 (Interruptions)
 MR.  CHAIRMAN:  I  think  you

 should  stick  to  resolution.

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE:
 The  real  object  has  come  out  I  am
 coming  to  tiat.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  What  real
 object  has  come  out?  Are  you  free
 to  cal]  names  about  person.

 (Interruptions)
 We  know  your  lIoyality  to  this

 country,  we  know  your  loyalty  to  the
 Constitution.  You  are  talking  of  Nam-
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 boodiripad,  the  fellow  who  was
 convicted  of  the  confempt  of  the  court.

 You  are  coming  here  to  teach  us.
 (Interruptions)

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE:  I
 submit  that  the  real  object  behrd  the
 resolution  is  to  express  their  annryance
 because  they  could  not  delav  the  dis-
 posal  of  the  case  which  was  roeding
 and  then  the  conviction  cane.  They
 believed  that  the  case  could  be  hept
 pending  for  months  and  months  and
 years  and  years  You  wil]  kindiy  re-
 member  that  it  was  the  hon.  Su,neme
 Court  who  intervened  and  directed
 the  expeditious  disposal  of  the  case.
 And  in  the  meantime,  the  accused
 had  to  go  to  the  jail  because  he  had
 heen  found  guilty  of  tampering  with
 the  witnesses

 (Interruptions:

 SHRI  Cc.  M.  STEPIIEN:  I  rise  on  a
 point  of  order.  The  particular  case  he
 in  referring  to  Is  sub-pudice  now.

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE:  I
 am  Not  referring  to  any  particular  case,

 (Interruptions)

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  Dealing  with
 the  merit  of  the  case  is  a  different
 thing.  (Interruptions)  Tnat  case  is
 sub-judice.  (Interruptions)

 MR.  CHAIRMAN:  Mz,  Somnath
 Chatterjee,  you  should  not  refer  to  it.

 (Interruptions)

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE;  I
 have  not  gone  into  the  merit  of  the  vase
 at  all.  What  I  am  saying  (Interrup-
 tions)  is  that  I  am  entitled  to  say
 what  is  the  reason  behind  this  resolu-
 tion.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  That  is  sub-
 judice,  he  is  dealing  with  a  case  which
 is  sub-judice,

 SHR!  SOMNATH  CHATTERJEE:  I
 do  not  yield.  I  have  not  gone  into  the
 merits  of  the  case  at  all.  I  am  entitled
 to  say  the  reason  behind  his  resolution,
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 therefore  I  am  referring  to  that  matter
 The  case  was  pending  for  long  and  the
 matter  was  almost  coming  to  an  end.
 We  find  from  the  statement  of  the  hon.
 Law  Minister  that  all  the  procedure
 under  the  Constitution  had  been  tol-
 lowed  before  the  appointrnent  was
 actually  announced,  he  had  gone  to  the
 Jeained  Chief  Justice  of  the  Delhi  High
 Court  ang  had  got  the  sanction  of  the
 President  to  withhold  the  actual  nuotifi-
 cation  for  a  few  days.  How  is  the  in-
 dependence  of  the  judiciary  interef«  red
 with  and  how  38  it  unconstitutional?
 My  time  is  not  unlimited  and  Iam  8  .re
 the  hon.  Law  Minister  will  deal  with  it
 and  during  the  little  time  that  4  have,  I
 should  like  to  make  one  or  two  sahmis-
 sions  The  object  is  that  if  sumchow
 this  case  could  have  been  vrclonged
 further,  the  inevitable  could  have  Leen
 postponed  Secondly,  today  in  the
 name  of  saying  that  Mr.  Vohra  is  an
 excellent  man  but  the  judgement  was
 not.  as  if  he  was  persuaded  to  deliver
 this  judgement  by  showing  this  lolli-
 pop,  namely,  the  judgeship  of  the  Delhj
 High  Court  —my  hon.  friend  has  stated
 that.  That  was  the  impression  that  is
 created  in  the  minds  of  the  veople.  I
 am  trying  to  disabuse  that  That  is
 not  the  impression  that  has  heen
 created  in  the  minds  of  the  people.  The
 intention  today  behing  this  resolution
 is  to  create  a  doubt  in  the  mind  of  the
 ‘people:  would  it  have  been  so?  There-
 fore  the  attempt  which  has  been  made
 is  not  to  uphold  the  judiciary  but  to
 denigrate  the  judiciary  once  more.
 This  attempt  should  be  resisted  by  all
 the  right  thinking  people  in  this  coun-
 try.  Therefore  my  hon.  friend  gets
 Piqued,  naturally  when  we  referred  to
 the  emergency  and  what  had  happened
 in  this  country,  how  judiciary  was
 dealt  with  in  this  country,  how  the
 judges  were  transferreq  and  how  the
 learned  judge  of  the  Delhi  High  Court
 Was  sent  back  as  judge  of  the  sessions
 court.  T  had  to  appear  for  Jyotirmoy
 Bosu  in  the  Delhi  High  Court,  [  know
 what  happened,  what  kind  of  plea  was
 taken  on  behalf  of  government.  Once
 Jushce  Rangarajan  delivered  the
 judgement  that  it  WHS  Jisticfable,  *i®
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 next  day  an  ordinance  wus  issued
 maknig  it  non-justiciable.  That  is  the
 way  they  were  treating  judiciary  at
 that  time.  The  only  crime  that  he
 committed  was  that  he  wanted  to  see
 the  files  of  the  Home  departmeni.
 They  said:  No,  he  cannot.  This  was
 the  attitude  taken  by  them,  Today
 they  are  showing  so  much  vonecrn  for
 judges  and  judiciary  in  this  country.
 Therefore,  my  submission  :s  that  i
 anybody  has  suffered  due  to  Celay  in
 the  announcement  of  the  notification.
 it  was  Justice  Vohra  himself,  nobody
 else  because  it  is  his  appointment
 which  was  delayed  by  a  few  days.
 Somehody  else  suffereq  by  the  expedi-
 tious  disposal  of  the  case  but  that  is
 not  the  consideration  that  has  to  be
 brought  here.

 I  am  not  referring  to  any  mitter
 which  is  sub  judice.  Probably  ‘one
 would  have  felt  that  when  au  longer
 period  of  sentence  was  there,  whether
 that  sentence  could  have  been  xiven  ०5
 not.  That  is  the  matter  which  we  are
 not  discussing  today.

 My  hon.  friend  referred  to  one  point,
 whether  it  has  any  relevance  or  not,
 whether  it  was  in  public  interest  or  not,
 he  said  that  Article  224  provided  for
 appointment  of  additional  judges  on
 the  basis  of  clearance  of  arrears  Ar-
 rears  are  there.  Does  it  mean  this
 should  be  done?  This  is  a  new  inter-
 pretation  given  to  article  224.  That
 means  that  whenever  there  are  arrears
 judges  may  be  appointed.  There  are
 so  many  vacancies  all  over  India,  we
 put  question  to  the  hon.  Minister  and
 we  are  pressing  him  hard  for  appoint-
 ment  of  judges,  more  and  more  judges
 have  to  be  appointed.  There  are  so
 many  constraints.  We  understand,
 There  are  lacunae  here  ang  there.  That
 does  not  mean  that  a  few  days  post-
 ponement  of  the  declaration  of  the
 appointment  of  Mr.  Vohra  has  thrown
 to  the  winds  article  224.  Then,  refe-
 rence  was  made  to  Article  27.  In  this
 country  the  appointments  of  judges
 are  made  in  a  particular  method.  We
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 may  not  agree  with  that  method  which
 has  been  Jaid  in  the  Constitution.  But

 (a0  long  as  it  remains  in  the  Constitu-
 tion,  it  has  to  be  followed  not  only  in
 letter  but  in  spirit  also.  We  have
 found  that  there  have  been  gross
 breaches  of  that  during  the  previous
 regime.  We  have  seen  that.  There
 are  many  comments  about  the  judicial
 appointments.  I  do  not  wish  to  go
 into  the  details  here.  But  those  com-
 ments  and  complaints  are  known.  Here
 what  has  happened?  The  entire  pro-
 cedure  has  been  followed  and  4  believe
 whatever  may  have  been  the  other
 things,  I  am  not  going  into  these  things.
 The  Law  Minister  himself  showed
 great  respect  in  going  to  the  Chief
 Justice  of  Delhi  High  Court.  Probably,
 they  were  used  to  calling  the  Chief
 Justices  to  their  residence.  Now  he
 had  gone  to  the  residence,  to  the  office
 of  the  Chief  Justice‘of  India,  told  him
 of  the  position,  got  his  approval,  got
 the  approval  of  the  President  of  India
 and  thereafter  it  has  been  done.  There-
 fore,  we  do  not  find  any  impropriety
 committed.  We  cannot  help  thinking
 the  reasons  which  have  prompted  this
 Resolution.  The  reasons  for  which
 they  have  prompted  this  Resolution
 cannot  be  the  maintenance  of  the  dig-
 nity  of  the  judiciary,  upholding  the  dig-
 nity  of  the  judiciary.  The  main  reason
 behind  this  is  one  person  in  this  coun-
 try  who  was  one  of  the  accused  in  this
 case.  He  has  now  been  convicted.  It
 is  subject  to  the  appeal,  nothing  to  do

 “with  the  merit.  But  why  the  matter
 was  delayed?  Shri  Vohra  waulq@  have
 been  promoted  earlier.  He  would  have
 been  brought  to  the  High  Court  earlier.
 De  novo  trial  for  another  two,  three
 years,  another  set  of  witnesses  and  all
 sorts  of  dilatory  tactics  would  have
 been  adopted.  We  should  expose  the
 motive  behind  this  Resolution.  Then
 we  shall  find  that  those  persons  who
 had  voted  in  favour  of  giving  immunity
 to  one  individual  in  this  country.  for  he
 had  occupied  one  seat  in  this  country,
 are  talking  to-day  of  the  sanctity  of  the
 criminal  jurisprudence  of  this  country
 and  sancitty  of  the  judicia]  process  in
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 this  country.  In  this  case  it  ig  admit-
 ted  by  the  hon,  Leader  og  the  Opposi-
 tion  that  the  incumbent  deserves  the
 appointment  from  all  points  of  view
 and  that  is  the  test.  Was  he  or  was
 he  not  suitable  for  that  post?  It  is
 admitted  by  him.  It  is  conceded  by
 him  that  an  eminent  person  has  been
 selected.  He  has  not  been  superseded
 by  anybody,  nor  the  Government  has
 allowed  him  to  supersede  anybody.
 Therefore,  the  person  in  due  time  hes
 been  appointed.  Because  cf  the  pend-
 ing  case,  the  appointment  would  have
 delayed  the  disposal  of  the  criminal
 case.  At  that  time  it  wou'd  not  have

 been  beneficial  to  the  accuses,  because
 any  honest  accused,  bona  fide  accused
 would  have  liked  the  trial  of  his  case
 expeditiously  so  that  justice  may  not
 be  delayed  even.  If  that  is  the  real
 object,  then  my  submission  is  that  the
 object  with  which  this  Resolution  has
 been  brought  is  to  try  to  get  seme  poli-
 tical  advantage  out  of  the  eppointment
 of  a  judge,  who  should  have  been  left
 alone  in  this  matter.  That  is  why  I
 started  by  saying  it  is  unfsrturnate  that
 this  Resolution  was  even  allowed  to  be
 discusseq  here.
 ‘MR.  CHAIRMAN:  I  would  just  like

 to  call  one  Member  provideg  he  takes
 only  five  minutes  time.  Now  the  next
 name  in  the  list  is  Shri  Krishna  Singh.

 He  is  not  here.

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayin-  ,
 kil):  You  may  eall  Shri  Lakkappa.

 MR.  CHAIRMAN:  I  am  calling  in
 order.  Shrj  Lakkappa  has  given  his
 name  just  now.

 SHRI  VINODBHAI  SHETH.  Please
 finish  in  just  five  to  seven  minutes,

 SHR]  VINODBHAI  SHETH  (Jam-
 nagar):  The  reservation  is  such  that
 I  will  not  take  more  than  five  min-
 utes,

 J  would  like  to  confine  myself  within
 the  four  walls  of  the  Resolution  of
 Shri  C.  M.  Stephen.  It  is  a  very
 unfortunate  thing  that  this  politically
 motivated  Resolution  is  coming  froma
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 lawyer  It  is  a  very  unfortunate  thing.
 It  should  have  been  appreciated  that
 we  have  restored  judicial  process  in
 the  country.  We  have  restored  the
 rule  of  law.  Our  Speaker  has  deemed
 proper  the  discussion  of  this  Resolu-
 tron  in  the  House.  I  fully  agree  with
 Shri  Somnath  Chatterjee  that  it  is  a
 very  sensitive  resolution  which  casts
 aspersions  on  the  judiciary  of  the
 country  and  the  less  it  is  discussed,
 the  better.  As  per  Mr.  Stephen,
 article  217  is  violated.  But  he  does  not
 give  any  reason  and  which  are  the
 principles  governing  article  27  which
 have  been  violated.  The  Chief  Justice
 of  Dethi  High  Court  is  consulted.
 He  says,  it  is  arrangement,  It  is  not
 arrangement,  but  consultation.  The
 Chief  Justice  of  the  Supreme  Court
 is  consulted.  The  Prime  Minister
 endorses  and  the  President  makes  the
 appointment.  But  unfortuntely,  the
 leader  of  the  opposition  was  not  con-
 sulted:  I  woulq  like  to  put  a  very
 pertinent  question  the  leader  of  the
 opporition.  Why  did  he  not  bring  this
 resolution  when  the  ex-Prime  Minister
 was  acquitted?  At  the  time,  we
 did  not  bring  such  a_  resolution
 because  we  uphold  the  dignity  of
 the  judiciary  and  we  believe  the
 judiciary  in  the  country  has  re-
 maineg  jmpartial.  In  every  case  when
 there  is  some  appointment,  we  should
 not  cast  aspersions.  I  do  not  know
 what  makes  Mr.  Sathe  say  something
 as  if  he  has  overheard  our  hon.
 Minister  Shanti  Bhushan  and  Justice
 Vohra  engaged  in  a  dialogue  with  Mr.
 Sathe  standing  by,  saying  “You  hand
 over  the  conviction  and  you  would  be
 made  the  Chieg  Justice”,  or  something
 like  that,  Mr,  Sathe  can  say  anything
 which  is  blatantly  incorrect,  but  for
 the  leader  of  the  opposition  to  bring
 forward  this  resolution  casting  asper-
 sions  on  the  judiciary  is  highly  impro-
 Per.  Ours  js  a  country  in  which  truth
 is  honoured.  Our  judiciary  stands  for
 truth  and  justice,  unbiased  and  with-
 out  any  prejudice.  During  the  emer-
 gency  the  position  was  different,  but
 now  the  emergency  is  gone  and  the
 judges  feel  free.  There  is  no  sword
 of  trarsfer  hanging  above  them  for
 399  LS—i2,
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 giving  a  particular  kind  of  judgment.
 Many  of  the  Government  decisions
 have  been  reversed  by  the  judiciary,
 but  still  judiciary  is  respected  because
 we  respect  the  dignity  of  the  judiciary
 in  the  country.  On  the  contrary,  I
 would  argue  that  injustice  has  been
 done  to  Justice  Vohra.  Over  and
 above  that,  you  are  putting  some
 blame  on  the  Ministry.  I  ask,  why  de-
 lay  his  promotion  for  3  months?  Why
 do  injustice  to  Mr.  Vohra?  The  delay
 wa’  in  public  interest,  not  in  personal
 interest.  J}  would  appeal  to  the  Minis-
 try  to  consider  the  promotion  of  Mr.
 Vohra  with  retrospective  effect,  if  you
 want  to  do  justice  to  him.  Please  go
 through  the  record  of  Justice  Vohra,
 Has  he  superseded  anybody?  Has  he
 Rot  any  connection  with  any  Minister?
 I  am  told  he  is  one  of  the  senior  most
 and  most  efficient  judges.  When  Jus-
 tice  Desai  was  promoted  from  Gujarat,
 unfortunately  because  his  surname
 was  Desai,  our  Prime  Minister’s  name
 was  dragged  in.  But  see  the  judicial
 pronouncements  made  by  him.  See  his
 work.  He  has  been  appointed  as  the
 vacation  Judge  now,  Under  this  Gov-
 ernment,  there  will  not  be  any  favour
 nor  any  fear  so  far  as  the  judiciary  is
 concerned.  With  these  words,  I  re-
 quest  the  mover  to  withdraw  his  re-
 solution.

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  Mr.  Chairman,
 Sir,  a  number  of  points  have  been
 raised  by  the  hon,  Leader  of  the
 Opposition  on  the  Resolution  which
 has  been  moved  by  him  and  I  popose
 to  deal  with  each  of  the  points  in  its
 sequence.  But  before  |  start  replying
 to  the  points  which  he  has  tried  to
 make,  ]  would  like  to  start  with  two
 observations  by  way  of  a  prefaces,

 When  IJ  looked  at  tie  Resolution  for
 the  first  time—-l  was  keen  to  see  as  to
 who  the  mover  of  the  Resolution  was—
 T  found  the  name  of  the  Leader  of  the
 Opposition  himself,  Shi  ९.  M.  Stephen,
 on  the  Resolution.  I  was  greatly
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 surprised.  I  had  to  rub  my  eyes  in
 wonder  because  I  hold  him  in  high
 esteem.  After  having  checked  up  that
 he  was  the  mover  of  the  Resolution,  I
 felt  that  there  was  a  typing  error  in
 the  Resolution  because  I  fet  and  ex-
 pected  ang  it  seemed  to  me  that  pro-
 bably  he  had  dictated  something  and
 his  stenographer  had  written  out  some_
 thing  else.  I  felt  that  what  he  must
 have  dictated  was  that  after  “having
 considered  the  -statement  made  by
 Shri  Shanti  Bhushan,  Minister  of  Law
 Justice  and  Company  Affairs,  etc.  etc.”
 The  operative  ovart  in  ‘This  -  House
 records  its  satisfaction  and  pieasure
 over  the  procedure  adopted  in  connec-
 tion  with  the  said  matter’,  J  tried  to
 check  up  but  I  was  told  that  it  was
 not  a  typing  error  and  the  Resolution
 had,  in  fact,  been  dictateg  in  this  very
 form.  So,  jnitially,  I  was  a  bit  shock-
 ed  and  surprised,  But  then,  I  looked  at

 -my  own  career,  My  eyes  took  my  mind
 back  to  the  days  when  I  was  a  young
 lawyer,  a  junior  lawyer  ang  |  started
 thinking:  “Had  not  व  argued  vehe-
 mently  a  hopeless  case,  a  case  which
 had.  no  merit?”  I  could  not  say  no.
 I  felt  that  even  I.had  argued  several
 hopeless  cases  and  why  had  I  argued
 thore  hopeless  cases?  In  the  initial
 years  of  my  practice  when  a  senior
 entrusted  a  brief  to  me  finding  that  it
 was  a  hopeless  case  and  that  he  did
 not.  want  to  stand  himself,  he  instruct-
 ed  me  ‘argue  with  all  your  vehemence
 because  this  js  your  opportunity’.  And,
 therefore,  J  found  that  if  somebody
 entrusts  a  case  to  me  and  asks  me  to
 argue  the  case  vehemently,  then  it  is
 my  duty.  Sometimes,  my  clients,
 sometimes,  my  seniors  ask  me  to  argue
 a  hopeless  case.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  He
 is  not  So  junior.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  Not
 junior  but  as  a  Leader  of  the  Opposi-
 tion,  he  also  does  not  have  many
 years.  As  a  Leader  of  the  Opposition,
 ne  is  fairly  young.  I  mean,  his  grev
 hair  might  betray  him,  otherwise,  he
 is  young  at  heart  and  he  is  young  with
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 his  indefatigable  energy.  The  kind
 of  energy  with  which  he  argues  his
 cases  here,  one  would  think  that  he  js
 the  youngest  Member  of  Parliament.

 So,  I  thought  that  there  was  nothing
 wrong  in  arguing  even  a  hopeless  case.

 Then,  Sir,  my  mind  went  back  to
 another  incident  which  happened  when
 I  was  a  law  student  and  when  Sir  Tej
 Bahadur  Sapru  had  very  kindly  invit-
 €d  me  to  attend  his  conferences  aiso
 because  he  was  very  kind  to  me.  My
 mind  went  back  to  a  certain  day  when
 TY  happened  to  put  a  certain  question
 at  the  time  of  the  conference  and  ]
 said:  “In  a  court  of  law  where  cases
 are  supposed  to  be  decided  and  judges
 come  to  conclusions  on  the  basis  of  the
 facts  ang  the  law  in  a  case,  on  the
 basis  of  the  reasoning  advanced  by
 different  counsels,  what  jis  the  place
 of  eloquence  in  a  court  of  law;  why
 is  it  that.  lawyers  try  to  be  eloquent
 in  a  court  of  law?”  Ang  the  answer
 that  was  given  to  me  was:  “Well,
 sometimes,  when  2  counsel  is  arguing]
 a  case  in  which  the  facts  do  not  support  |
 him,  the  law  does  not  support  him,  |
 even  commonsense  does  not  support
 him,  what  does  he  do?  In  those  cases,
 he  has  to  rely  upon  his  eloquence.”
 I  clearly  saw  today  when  Mr.  C.  M
 Stephen  was  stating  his  case  in  support’
 of  this  Resolution  that  he  wag  relying
 only  on  hig  eloquence  for  which  I  have
 great  respect  because  I  do  not  think
 any  other  hon.  Member  of  Parliamett  |
 can  match  his  eloquence.  Of  course,
 so  far  as  T  am  concerned,  I  cannot
 match  even  one-hundredth  of  his
 eloquence  what  to  say  of  his  com
 plete  eloquence,  So,  he  has  relied
 upon  his  eloquence  only  to  try  to  build
 up  a  case.  So  far  as  the  facts  are
 concerned,  so  far  as  the  law  is  con-
 cerned,  so  far  as,  if  I  may  say  so  with
 great  respect,  even  commonsense  i

 concerned,  there  is  nothing  to  aid  him
 in  regard  to  the  points.

 With  this  preface,  may  I  come  ti
 the  points  that  he  has  tried  to

 male out?
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 Now,  Sir,  perhaps  even  Mr,  Stephen
 would  agree  with  me  when  I  say  that
 when  the  name  of  Mr.  Bohra  was  pro-
 posed  by  the  Chief  Justice  of  the  Delhi
 High  Court  and  supported  by  the
 Chief  Justice  of  India  this  being  a
 Union  Territory  the  Governor  or  Chief
 Minister  does  not  come  into  the
 picture  so  the  oniy  two  authorities
 who  are  requireg  to  be  consulted
 before  an  appointment  is  made,  are
 the  Chief,  Justice  of  the  High  Court
 ang  the  Chief  Justice  of  India.  And
 both  of  them  were  unanimous  that
 he  is  a  fit  person  to  be  appointed,  I
 hope  he  would  agree  with  me  that
 there  were  only  four  options  open
 to  the  Government.  One  was  not  to
 appoint  him  at  all,  but  even  he  has  not
 advocated  that  particular  option.

 Mr,  Vohra  is  not  one  of  the  senior-
 most  8०  Shri  Vinod  Bhai  said,  but  is
 the  seniormost  Judge  of  the  Delhi
 Judicial  Service,  a  very  wmpetent
 Judge  hecause  so  far  as  all  these
 judges  are  concerned,  a  Chatacter  Roll
 is  maintained  in  which  remarks  are
 made  by  the  Administrative  Judge  and
 even  by  the  Chief  Justice  yearly.  Chief
 Justice  after  Chief  Justice  hag  made
 outstanding  entries  on  him  yniformly.
 Nover  anv  kind  of  a  different  entry
 of  that  kind  wag  made  and  this  is  the
 kind  of  a  Judge,  the  seuiormost  in  the
 service  with  an  outstanding  record,
 the  Chief  Justice  of  the  High  Court
 Proposing  his  name  and  the  Chief
 Justice  of  India  supporting  his  name,
 the  question  of  non-appointment,  that
 is,  not  appointing  him  at  all  and  reject.
 ing  tim  because  he  was  hearing  what
 the  Leader  of  the  Opposition  had
 chosen  to  describe  on  many  occasions
 as  ‘Kissa  Kursi  Ka’  case  or  in  many
 different  ways,  but  ultimately  we
 agreed  that  it  should  be  called  the
 ‘Kursi’  case,  does  not  rise.  Merely

 because  he  conducted  the  case  in  the
 ‘Kursi’  case  there,  he  should  not  be
 disqualified  for  promotion  in  spite  of
 being  the  seniormost  judge,  in  spite
 of  being  a  Judge  who  was  always  very
 highly  spoken  of  by  all  the  successive
 Chiet  Justices  etc.  That  option  was
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 not  available  as  the  Leader  of  the
 Opposition  himself  has  agreed.  There-
 fore,  that  left  three  options.  One  is
 either  to  appoint  him  straightuway
 as  5005  as  the  recommendations  of  the
 Chief  Justice  of  the  High  Court  and
 Chief  Justice  of  India  were  available.
 The  second  option  was,  ail  right,  keep
 the  matter  pending  and  watch,  i.e.,  all
 right,  if  he  was  not  to  be  appointed
 straightaway,  this  part-heard  case
 should  have  been  allowed  to  go  on.
 Then,  this  is  the  option  that  he  has
 advocated,  viz.,  that  the  matter  should
 have  been  kept  pending  without  taking
 a  decision,  a  premature  qccision,  viz.,
 alright,  he  will  be  appointed,  but  the
 notification  will  be  delayed  till  the
 trial  was  over.  That  was  the  second
 option.  The  third  option  was  the  one
 tha,  was  adopted  jn  the  present  case,
 ie,  all  right,  take  a  formal  decision  at
 the  highest  level,  an  irrevocable  deci-
 sion,  viz.  that  he  will  be  appointed.
 Long  before  he  gave  a  judgment,  an
 irievocable  decision  way  taken  that  he
 will  pe  appointed  because  he  is  dcserv-
 ing  of  the  appointment  irrespective
 of  what  happens  in  the  case,  arrespec-
 tive  of  what  is  the  final  verdict  in  the
 case,  whether  the  case  results  in  an
 acquittal  or  whether  the  ९०७४०
 results  in  a  conviction,  but  an
 irrevocable  decision  so  thai  the
 decision  should  not  be  made  ‘cpen-
 dant  upon  what  the  decision  in  the
 case  is,  what  the  judgment  wm  the
 ease  is  The  third  option  was  the
 One  which  he  has  advocated,  viz.
 keep  it  pending  and  thereafter,  after
 the  trial  is  over,  after  the  judgement
 is  available,  then  make  up  your  mind
 as  to  whether  he  is  fit  to  he  appoint-

 ed  or  not  fit  to  be  appointed  And
 I  would  ask  the  Leader  of  the  Op-
 position  himself  to  consider  the  op-
 tions  carefully  without  prejudice
 and  then  come  to  a  conclusion,  And
 I  am  quite  sure,  if  he  does  it  with-
 out  anv  prejudice  whatsoever.  he
 would  be  agreeable  to  changing  the
 Resolution  to  the  form  which  I  have
 suggested,  which  I  thought  that  he
 has  dictated  to  his  stenographer.
 Now,  let  us  consider  the  first  option.
 The  name  was  recommended  by  the
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 Chief  Justice  of  the  High  Court  and
 the  Chief  Justice  of  India  iong  ue-
 fore  the  amendment  was  made  to  the
 Cade  of  Criminal  Procedure  to  which
 reference  has  been  made  by  the
 Leuder  ot  the  Oppos.tion.  That
 amendment  was  made  by  a  Bill  which
 was  enacted  some  time  m  Derember
 978  so  that  at  that  time  the  name

 was  recommended  much  earlier.  At
 that  time  when  this  question  was
 considered  and  at  that  time  when  I
 discussed  the  matter  with  the  Chief
 Justice  of  the  High  Court,  this
 amendment  was  not  there  and  that
 was  the  position.
 ota  brs

 What  was  the  position?  The  posi-
 tion  was  one  which  had  been  exa-
 mined  by  the  Supreme  Court  as  lony
 back  as  960  and  pronounced  upon
 by  them  They  had  said  that  so  far
 the  trial  before  a  magstrate  5
 concerned,  if,  during  the  pendec)
 of  the  trial  a  magistrate  ceases
 to  be  available,  then  the  successer
 magistrate  will  have  the  option
 to  proceed  with  the  trial  from
 dure  was  not  applicable  to  Sessions
 whole  trial]  do  novo,  But  this  proce-
 dure  was  not  applicable  to  sessions
 Judges.  Therefore,  the  Supreme
 Court  had  laid  down  in  960  that  so
 fu;  the  trial  before  a  Sessions  Court
 i,  concerned,  if  for  any  reason  that
 Part.cuar  Sessions  Judge  ceases  to
 be  available,  there  is  no  option  for
 the  successor  Judge  but  to  start  the
 whole  trial  de  novo,  to  record  the
 examination  of  all  the  witnesses  etc

 So,  this  was  the  option  available  at
 the  time  when  these  recommenda-
 tions  were  made.  Would  the  Leader

 of  the  Opposition  apply  his  mind
 to  this  question,  namely  that  na
 lony  trial  the  position  is  not  the
 same  as  in  ordinary  cases  which
 come  up  before  the  courts  every  day.
 These  are  taken  care  of  by  the  word-
 ing  of  the  notification  of  the  appoint-
 ment  of  the  Judge,  by  saying  that  it
 will  take  effect  from  the  date  of  his
 assuming  charge.  The  idea  is  that
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 after  the  warrant  has  been  issued,  a
 few  days  are  given  to  him  to  join
 as  a  Judge  and  to  take  oath  ag  a
 High  Court  Judge,  so  that  the  piac-
 tice  has  been  that  during  those  few
 days  he  disposes  of  all  the  part-
 heard  cases,  because  in  the  ordinary
 cases  there  are  very  few  witnesses,
 and  the  cases  can  be  completed  in  8
 few  days.

 I  wil!  take  the  mind  of  the  Leader
 of  the  Opposition  back  to  the  pre-
 vious  appointments  which  had  been
 made  in  the  Delhi  High  Court  itself.
 During  the  time  of  the  present  Gov-
 ernment,  in  Delhi  two  persons  had
 been  appointed  from  the  services  be-
 fore  Mr.  Vohra.  The  first  was  Mr.
 R  N.  Agarwal  who  had  been  revert-
 ed  during  the  emergency.  When  he
 was  appointed  and  he  took  charge  as
 High  Court  Judge,  he  did  no  leave
 a  single  part-heard  case  behind  him.
 Similarly,  the  other  gentiemen,  Mr.
 Siddhu,  who  was  also  a  District  &
 Sessions  Judge,  Delhi,  when  he  was
 elevated  io  the  post  of  a  Judge  of
 the  Rajasthan  High  Court,  cuomplet-
 ed  all  the  part-heard  cases  and  did
 not  leave  a  singie  one  behind  him
 That  hays  been  the  practice  and  the
 tradition.

 But  if  in  a  particular  instance  a
 very  long  case  is  pending  before  the
 District  &  Sessions  Judge,  then  the
 normal  practice  of  stating  in  the  noti-
 fication  “with  effect  fiom  the  date  of
 his  assuming  charge”  cannot  be  fol-
 jowed,  because  you  cannot  jJeave  a
 gap  of  months  and  months  between
 the  date  of  the  notification  cf  the  ap-
 pointment  and  your  actuallv  taking
 charge  Therefore,  that  is  2  special
 case.  These  special  cases  do  not  arisé
 every  day,  because  these  long  cases
 are  very  rare.

 The  Leader  of  the  Opposition,  him-
 self  knows  that  this  Kursi  case,  as
 we  now  refer  to  it,  had  been  going
 on  before  Mr.  Vohra  for  a  very  jong
 time.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN;  How  tong?
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 SHRI  SMYANTI  BHUSHAN:  For
 about  a  year.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  No

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  A  very
 large  number  of  witnesses  had  been
 examined.  The  Supreme  Court  in
 January,  1978,  had  said  that  the  triat
 must  proceed  from  day  to  day  In
 fact,  they  had  passed  a  peremptory
 order  that  this  case  must  be  ;  roveed-
 cd  with  from  day  to  day,  it  must  be
 tried  on  a  writ  petition  basis.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  The  trial
 started  in  April,  and  the  prosecution
 evidence  was  over  in  October.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  The
 trial  took  almost  a  year.

 SHRI  C.  M,  STEPHEN:  April  to
 October.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  In
 October  the  tmal  did  not  come  to  an
 end.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:
 November,  the  prosecution
 was  over.

 On  3rd
 evidence

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  Thcre-
 ufter,  the  statement  of  the  accused
 had  to  be  taken.

 From  April.  under  the  direction  ot
 the  Supreme  Court,  the  Judye  start-
 ed  dealing  with  the  case  on  a  day
 to  day  basis,  unlike  other  cases.
 So  far  as  this  case  was  concerned,
 under  the  directions  of  the  Supreme
 Court,  the  triai  was  proceeding  on  a
 continual  basis  before  this  judge.
 The  Leader  of  the  Opposition  will
 not  controvert  that  a  very  large
 number  of  prosecution  witnesses  had
 been  cxamined.  Therefore,  if  at
 that  time,  when  the  prosecution  evi-
 dence  was  almost  over  or  over.  if  at
 that  stage,  the  judge  had  been  ¢levat~-
 ed  as  a  Judge  of  the  High  Court,
 then  in  that  case,  even  the  accused
 persons  could  have  had  a  grievance
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 that  “look  here,  you  are  now  com~
 pelling  us  to  go  through  alj  the  pro-
 cesses  of  trial  once  again  by  elevat-
 ing  a  judge  in  the  middle  and  when
 the  successor  judge  comes  and  by
 the  time  the  prosecution  evidence  is
 again  recvorded  on  a  day  to  day
 basis,  then  that  judge  might  also
 he  ripe  tor  elevation  and  so  on.”  This
 would  have  been  a  very  extreine  case
 of  harassment  and  even  the  accused
 persons,  in  fact,  both  the  parties
 could  have  taken  serious  exception
 io  this  procedure  viz..  when  there  is
 such  a  long  case,  when  even  the  evi-
 dence  on  one  side  had  to  be  recorded
 for  six  or  seven  months,  then  to
 deprive  both  the  sides  of  the  services
 of  the  judge  by  replacing  him  by
 another  judge,  at  a  time  when  the
 Jaw  is  that  there  is  no  option  in  the
 matter  and  there  had  to  be  a  com-
 plete  de  novo  trial,  even  the  accused
 person  could  have  said:

 “so  many  prosecution  witnesses
 have  turned  hostile,  have  not  sup-
 ported  the  prosecution  case  and  m
 fact  he  might  even  claim  that  there
 fore,  nothing  is  left  in  the  case  and
 ut  this  stage.  you  are  forcing  a  re-
 trial  so  that  those  prosecution  wit-
 nesses  may  get  a  chance  of  sup-
 porting  the  prosecution  case  again
 and  so  that  the  accused  may  be
 deprived  of  the  benefit  of  thcir
 having  turned  hostile  ard  not  sup-
 porting  the  prosecution  case.  Is
 it  fair  to  the  accused  persons?”

 ]  am  quite  certain  that  if  that  rro-
 cedure  had  been  adopted,  the  Gov-
 ernment  would  have  been  attacked.
 In  some  quaters,  it  would  have  been
 saiq  that  the  Government  was  trying
 to  be  deliberately  unfair  by  har-sr  ng
 them  again  and  again  with  certain
 witnesses  and  so  on  and  so  forth,
 Therefore,  I  hope  that  even  the  Lra-
 der  of  the  Opposition  would  not  ad-
 vocate  that  this  is  the  wrocedure
 which  should  have  been  adanied  in
 the  present  case.  To  be  fa‘r  to  him,
 J  should  say,  he  has  not  supported,
 argued  or  canvassed  that  he  show'd
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 [Shr  Shanti  Bhushan} have  been  appointey  straightaway.
 On  the  othe:  hand,  what  the  Leader
 of  the  Opposiuton  lias  tuld  is  that,
 this  premature  decision  shou'd  not
 have  been  taken  viz,  that  he  will  be
 appointed  after  the  tral  is  ove,  be-
 Cause  this,  in  his  words,  amounted
 40  dangling  a  carrat  beiore  My.  Vohra
 and  what  he  had  advocated  is,  you
 might  have  kept  the  matte:  pending
 without  deciding,  utd  after  the  trial
 was  over,  then  you  might  have  ap-
 pliei  your  mind  as  to  whether  he
 should  be  appointed  or  pot  and  then
 only  you  might  have  got  his  appoint-
 ment  appireved  and  so  on,  But  the
 Leader  of  the  Opposition  may  kindly
 consider,  in  that  case  it  could  have  been
 said  that  alright,  here  is  a  case  with
 some  political  overtones  because  a
 former  Minister  was  also  en  accused
 person,  if  is  mot  everyday  that  such
 casts  come  up  in  which  former
 Manister,  ute  also  in  the  positicn  of
 accused  persons”  and  so  some  poli-
 tical  overtones  and  political  argu-
 ments  can  be  raised  and  if  in  that
 case,  the  decision  had  not  been  taken,
 then  this  argument  would  have  been
 perfectly  correct  and  as  I  said  १९५
 und  law  or  even  common  sense  does
 not  support  the  arguments  which  are
 sought  4)  be  built  up  because  in  that
 case,  at  could  have  been  said  that  in-
 spite  of  the  fact  that  the  Chef  Justice
 of  the  High  Court  has  reconimend-
 ed  lis  name,  in  spite  Qf  the  fact  that
 the  Chef  Justice  of  India  has  sup-
 ported  ty  name,  we  are  not  taking  u
 decision  and  that  we  first  want  to
 watth  as  to  what  the  judgement  is
 gous  to  be.  ays  to  whether  Mr  Vohra
 is  gomg  to  acquit  or  ‘onvict  and
 then  if  you  find  that  there  is  con-
 viction,  then  you  will  say  “he  is  4
 judge,  who  is  fit  to  be  elevated,  you
 will  elevate  him"  and  if  he  is  going
 to  acquit,  then  vou  will  say  “he  is
 useless,  for  some  reason  or  other.
 his  judgements  could  not  be  relied  up-
 on,  he  is  not  fit  to  be  elevated”.  All
 these  srguments  which  have  been
 advanced  in  the  present  resolution
 would  have  been  advanced  and  ad-
 vanced  with  some  merit  in  that
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 case,  if  the  procedure  which  is  being
 advocated  by  the  Lrader  of  the  op-
 position  had  been  adopted  in  the  pre-
 sent  case.  Here,  when  we  take  an
 irrevocable  decision,  long  before  we
 know  as  to  whether  a  judgement  8
 going  to  result  in  acquittal  or  con-
 viction.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN,  What  do
 you  mean  by  “irrevocable  dec  sion”?

 SHRi  “ANTI  BHUSHAN:  Irre-
 votabie  in  the  sense  the  highest  au-
 thority  to  take  the  decision,  the  Pre-
 sident  viz,  the  Law  Mumuster,  the
 Prime  Minister  and  the  President,
 these  arc  the  only  three  authorities
 who  come  into  the  picture  so  far  as
 taking  the  decision  78  concerned,  af-
 ter  consultation  with  the  authorities
 specified  in  the  Constitution  is  con-
 cerned,  namely,  the  Chief  Justice  of
 the  High  Court  and  the  Chief  Justice  of
 India  Therefore,  if  all  the  three  autho.
 rities  have  decided  yes,  he  is  fit  to  be
 appointed  because  he  is  the  senior
 most,  he  has  got  an  excellent  record,
 and,  after  the  decison  has  been  taken
 by  all  these  three  authorities  and  they
 have  approved  the  procedure  also,  for
 this  reason,  namely,  here  is  a  very
 sensitive  case  with  some  political  over-
 tones  and,  therefore.  there  should  be
 no  chance  that  anybody  might  heve  a
 feeling,  a  do  not  know  whether  I  will
 be  appeinted  or  I  will  not  be  avpnint-
 ed",  etc,  here  is  a  final  decision....

 SITRI  0.  M  STEPHEN:  Are  you
 stating  that  there  is  a  wntten  order  by
 the  President  of  India  of  a  particular
 date  specifying.  so  and  so  is  appoint-
 ed

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  Not  ap-
 pointed  The  decision  is  that  he  will
 he  appointed.  The  appointment  is  bv
 a  watrant,  it  is  not  by  a  decision.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  Is  there  an
 order  by  the  President  of  India  saying
 that  so  and  so  is  appeinted  or  will  be
 appointed—I  do  not  know  what  exact-
 lv  it  is—the  appointment  is  hereby
 done  but  the  warrant  will  be  issued
 after  such  and  such  time?  Is  there
 Such  an  order  by  the  President?
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 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  You  are
 perfectly  correct  except  with  this  dis-
 tincuon,  not  that  he  is  hereby  apvoini-
 ed,  The  appointment  is  by  a  wirran!
 onl,  Tre  wariant  Is  signed  by  the
 Prosivent.  The  appointment  docs  not
 tune  ejlevt  the  mement  the  decision  13.
 take  The  decision  to  appoint  a  per-
 son  is  fest  taken  and,  thereafter,  the
 uy  20  ntment  35  made  by  the  President
 pv  signing  the  warrant  The  80900  nt-
 ment  is  hy  means  of  signing  the  wur-
 raat.  It  is  signed  by  the  Presideat
 Belole  that  also,  the  file  in
 every  case,  goes  upto  tis  President
 namely,  when  the  decision  is  taken
 to  appoint  a  person,  even  that  deci-
 ‘ton  ig  finally  taken  at  the  level  of
 the  President  of  India.  The  law
 Minister  takes  g  decision;  that  is
 approved  by  the  Prime  Minister  and
 that  8  also  appioved  by  the  Presi-
 dent  Then  the  deci-ion  to  appoint
 8  pe.son  becomes  final;

 Thereafter,  certain  formalities  are
 completed,  namely,  the  specimen  sig-
 nature  ‘and  certain  declarations  are
 obtained  from  the  person  who  is
 sought  to  be  appointed.  Then,  the
 matter  once  again,  second  time,  is
 sent  to  the  President,  in  every  case,
 requesting  him  to  sign  the  warrant

 and  make  the  appointment  by  signing
 the  wairant  Then,  he  signs  the  warr-
 ant  The  first  part  of  the  proced-
 uiv  is  done  in  every  case.  That  was
 completed  in  this  case  also,  namely
 the  tile  reached  upto  the  President
 with  an  observation  that  a  decision
 should  be  taken  to  appoint  him
 right  row  but  the  decision  will  be
 Biven  effect  to  by  the  signing  of  the
 warrant  ang  only  after  the  case  has
 been  completed  because  of  these  com-
 Plications,  ‘

 It  was  not  that  the  Government
 took  this  decision,  namely,  about  the
 Procedure,  compictely  on  its  own.  As
 Tsaiq  in  my  statement,  this  matter
 Was  discussed  with  the  Chief  Justice
 of  the  High  Court  and  the  Chief  Jus-
 tice  of  the  High  Court  fully  agreed
 that,  yes,  this  woulq  be  the  right
 Procedure.  In  actual  life,  the  things
 are  not  absolutely  theoretical.  Even
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 ong  matter  af  deciding  whether  at
 what  time  a  particular  appointment
 has  to  be  made,  there  are  various
 matters  of  public  interest  which  re-
 flect  upon  that,  even  affecting  the
 administration  of  justice  If  the
 timing  of  q  particular  appointment  is
 likely  to  create  a  lot  of  prejudice  to
 the  parties  of  a  case,  namely,  the
 part.es  will  be  put  to  serious  difficul-
 ties  and  seriou  inconvenience  which
 they  do  not  merit,  that  is  also  a  legi-
 timate  matter  to  be  taken  into  con-
 sideration  in  regarding  to  the  timing
 of  the  appointment.  That  is  why
 the  Chief  Justice  of  the  High  Court
 who  was  principally  concerned  with
 this  matter  was  consulted  for  this
 reason,

 So  far  as  the  conduct  of  cases,  the
 litigation  under  the  charge  of  the
 High  Court  is  concerned,  because
 supervision  over  the  subordinate
 court;  is  done  by  the  High  Courts
 under  the  Constitution  itself,  it  was
 the  Chicf  Justice  of  the  High  Court
 who  was  primarily  respensible  to  )a-
 Jance  these  considerations.  I  agree
 that  so  far  as  the  arrears  were  con~
 cerned,  certainly,  this  delay  was
 likely  to  affect  the  position  of  arrears
 to  some  extent,  to  whatever  extent,
 whether  it  was  0.l  per  cent  or  00.4
 per  cent,  that  is  immaterial.  That
 was  one  consideration,  namely,  the
 matter  should  not  be  dalayed,  But
 at  the  same  time,  there  was  the
 impact  it  woulg  have  on  the  process
 of  justice,  namely,  here  are  two  par-
 ties.  prosecution  on  the  one  side  and
 defence  on  the  other  side,  who  have
 been  fighting  a  case  tooth  and  nail
 for  q  long  time  before  the  sessions
 court  which,  under  the  direction  from
 the  Supreme  Court,  was  to  conduct
 the  trial  expeditiously  on  a  continu-
 al  basis,  that  is  to  cost  awav  all  the
 other  cases  and  apply  its  full  time
 to  the  trial  of  this  case.  In  that
 case.  whether  the  partics  should  be

 deprived  of  the  service,  of  a  judge
 so  that  they  may  have  to  start  a  trial
 de  novo  before  another  judge  was  the
 option,  I  submit,  verv  rightly,  the
 Chief  Justice  of  the  High  Court  im-
 mediately  agreed  with  this  and  said
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 that  “it  would  not  be  mght  and  yet, in  order  to  maintain  the  cont-
 dence  of  the  people,  g  decision  should
 be  taken,  there  is  no  reason  why
 taking  of  the  decision  <hould  be  post-
 poned  because,  otherwise,  that  would
 smack  of  this  that  you  want  to
 take  even  the  decision  after  you
 know  whether  he  758  going  to  acquit
 Or  convict;  so,  take  the  decision  now
 so  that  the  judge  also,  with  g  clear
 conscience  and  without  pressure  of
 any  kind  on  his  mind,  can  decide  the
 case  either  way,  if  he  feels  that  the
 evidence  i,  sufficient  he  can  convict
 of  if  he  finds  that  the  evidence  is
 insufficient,  he  can  acquit;  and,  of
 course,  the  right  of  appeal  is  always
 there”  Therefore,  f  submit  that
 this  was  the  only  proper  procedure
 which  could  have  been  invoked  in
 such  q  sensitive  matter  The  car-
 Tot  was  not  kept  dangling  because
 the  carrot  was  absolutely  out  of  the
 picture  as  soon  as  a  final  decision
 had  been  taken  ang  it  had  been  ap- proved  even  at  the  stage  of  Presi-
 dent  the  carrot  was  away  because
 then  the  Government  haq  no  choice
 in  the  matter;  the  decision  had  al-
 ready  been  taken  that  he  would  be
 appointed,  he  was  the  seniormost
 person,  very  eminently  spoken  of  by
 succeeding  Chief  Justices,  eminently
 deserving  of  thi;  appointment,  and
 so  on  After  that,  it  would  not  be
 possible  for  the  Government  to  say if,  suppose,  the  case  had  resulted  in
 acquittal,  “He  ha,  acquitted  this
 case,  even  though  upto  the  stage  of
 the  President,  the  decision  has  been
 taken  to  appoint  him,  we  shall  re-
 verse  that  decision  and  not  appoint
 him”  That  would  not  have  been
 possible,

 If,  on  the  other  hand,  there  had  been
 mala  fides  on  the  part  of  the  Govern-
 ment,  this  is  the  precise  procedure,

 which  has  heen  advocated  by  the  Lea-
 der  of  the  Opposition.  which  would
 have  been  invoked:  on  some  pretext
 or  the  other  the  matter  would  have
 been  delayed—no  time,  this  and  that-
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 and  the  file  would  have  been  kept
 lying  I  have  seen  many  files  which
 used  to  he  on  the  table  of  individual
 functionanes  for  menths  and  months.
 Therefore,  this  file  also  would  have  just
 lain  unattended,  and  after  the  judg-
 ment  was  available,  then  at  would  have
 been  said,  “All  mght,  leok  here;  there
 might  not  have  been  anything  on  the
 record,  but  I  have  heard  somethng
 against  this  judge,  if,  R  N  Agarwal,
 who  had  been  appointed  a  judge  could
 be  reverted,  namely,  his  term  might
 have  been  extended,  in  the  case  of  an-
 other  judge  in  Bombay  the  same  cculd
 have  been  done  oe  If  there  was  any
 mala  fide  in  the  matter,  this  was  the
 procedure  which  would  have  been
 apphed,  namety,  keep  the  matter  hang-
 ing  without  taking  a  decision  to
 appoint  him  even  before  the  judgment
 had  been  delivered  Therefore,  isub-
 mit  that  the  most  proper  procedure
 was  invoked  in  this  case  Therefore,  I
 would  again  appeal  that  there  is  still
 time  for  the  Leader  of  the  Opposi-
 tion—he  has  &  high  reputation  of  being
 straightforward.  and  so  on--to  correct
 his  Resolution  by  removing  the  word
 ‘displeasure’  and  substituting  jt  bv  the
 words  ‘satistaction  and  pleasure’

 These  are  the  points  which  have
 been  raised  namely,  whether  the  de-
 lay  was  warranted  I  have  made  it
 clear.

 Another  point  that  the  Leader  of  (ne
 Opposition  might  say  is  this  This
 was  the  legal  position  when  his  name
 was  recommended  by  the  Chief
 Justice  of  the  High  Court  and  sup-
 ported  by  the  Chef  Justice  of  India:
 but  n  December  the  legal  position
 underwent  a  change  because  Parlia-
 ment  amended  section  326  of  the  Code
 of  Criminal  Procedure  and  thereafter
 it  was  not  obhgatory  cn  a  successor
 judge  to  re-start  the  whole  process  of
 trial;  at  that  stage  at  least  you  could
 have  changed  the  decision  and  you
 coulg  have  said,  ‘All  mgnt;  althoush  at
 that  stage  it  was  not  proper  to  appoint
 him,  at  least  now  we  can  decide  to
 apocint  him’.  But  even  after  ths
 change  of  section  326,  what  is  the  posi-
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 tion  as  it  would  be  applicable  to  the
 present  case?  The  position  is  that,
 while  it  is  not  completely  obligatory
 on  the  successor  judge  to  try  the  case
 de  novo,  he  has  been  given  a  discre-
 ton  in  the  matter,  namey,  either  he
 can  proceed  with  the  trial  from  that
 stage  or  he  ean  re-examine  the  wit-
 nesses  who  have  already  been  examin-
 ed.  Here  was  a  special  case  in  whicha
 large  number  of  prosecution  witnesses
 had  become  hostile.  In  these  kinds  of
 eases  where  prosecution  witnesses  be-
 come  hostile  and  it  is  a  very  contro-
 versial  case,  and  so  on,  the  demean-
 our  of  the  witnesses,  as  the  Supreme
 Court  itself  has  pointed  out  on  a  num-
 ber  of  occasions  and  _  various  High
 Courts  have  followed  that  ruling-
 watching  the  demeanour  of  the  wit-
 nesses  is  very  important;  n  a  con-
 troversial  case  whch  might  be
 balanced,  it  is  very  important
 for  a  judge.  Otherwise,  how  do  you
 arrive  at  the  truth?  How  the  wit-
 nesses  have  given  the  evidence
 is  also  very  impertant.  Therefore,
 what  could  be  the  reasonable  expecta-
 tion  in  a  case  like  this?  The  reason-
 able  expectation  would  be  that  a  suc-
 cessor  judge  would  say,  ‘How  do  T
 decide  such  a  controversial  case  unless
 I  have  seen  the  demeanour  of  the  wite
 nesses?  Merely  reading  the  evidence
 in  cold  pr  nt...will  not  create  the  same
 impression  in  my  mind  if  I  heard  their
 evidence  myself'  It  is  a  contreversial
 case.  Il  hope  the  Leader  of  the  Opposi-
 tion  will  also  be  charitable  to  agree
 that  it  is  a  controversial  case.  In  a
 controversial  case,  therefore,  there
 would  have  been  a  very  big  risk  even
 at  that  stage  and  even  at  the  later
 stage  when  the  Criminal  Procedure
 Code  was  amended  and  when  the  case
 advanced  even  further  and  it  was  al-
 most  going  to  be  over,  te  deprive  the
 accused  persons  of  the  benefit  of  all
 this  trial  and  cause  harassment  to  both
 the  parties  and  risk  of  the  witnesses
 being  recalled  and  re-examined  on  the
 plea  ‘Well,  their  demeanour  is  very
 important.  I  cannot  judge  th’s  con-
 troversial  case  unless  I  hear  the  wit-
 hésses  giving  evidence  myself.  This
 tisk  could  not  have  been  avoided.
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 Therefere,  I  submit  this  was  the  pro-
 per  procedure  and  this  delay  was  com-
 pletely  warranted  by  the  circumstan-
 ces  of  the  case....

 MR.  CHAIRMAN:  Only  8  minutes
 are  left  now.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  So,  I
 have  touched  only  the  main  points.  I
 will,  therefore,  aga:n  piead  with  the
 Leader  ot  the  Opposition  not  to  press
 his  resolution  and,  after  all  this  clarifi-
 cation,  I  hope  he  will  withdraw  it.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  Mr.  Shanti
 Bhushan  and  myself  helong  tc,  if  J
 may  say  so,  the  same  mutual  admira-
 tion  bureau.  49  do  hold  him  with  very
 hgh  respect.  But,  unfortunately,  he
 has  not  been  able  to  persuade  me  that
 the  position  of  the  government  was
 correct.  He  was  more  eloquent  to-day
 than  usual.  He  is  generally  not  elo-
 quent,  he  is  generally  very  factual,  but
 to-day  he  was  very  elequent.  May  he
 for  the  :eason  that  Mr.  Agarwal  told
 him  that  eloquence  is  needed.  He
 knew  that  the  case  was  not  strong,
 therefore,  he  has  to  be  eloquent.

 Now  certa.n  points  3  made  remain.
 I  am  sorry  the  points  have  not  been
 replied  to  I  am  not  concerned  about
 this  aspect  cr  that  aspect.  The  ques-
 tion  is  whether  the  conduct  of  the  go-
 vernment  has  brought  the  judge  and
 the  judgment  under  cloud  and  _  suspi-
 cion,

 qa)  When  Mr.  Vohra  was  elevated
 as  a  regular  District  and  Sessions
 Judge  there  was  a  noting  to  the  effect
 that  he  will  try  the  Kissa  Kursi  case.
 He  has  not  denied  it.  I  presume  he  is
 admitting  it.  All  this  took  place  within
 one  month  of  his  taking  over  the  trial
 There  was  no  reason  why  he  should
 have  been  charged  with  continuing
 the  trial  of  this  case  more  than  anv
 other  case.

 (2)  There  were  cases  pending  before
 him~-not  only  this  case  but  there  were
 other  criminal  cases  pending  before
 him.  He  _  referred  to  the  previous
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 judges,  not  to  Mr.  Vohia  thereby
 conceding  that  there  were  other  cases
 pending  before  him.  If  the  other
 cases  were  also  pending  before  him,
 would  it  not  be  violative  of  the  princi-
 ple  of  equality  before  law  if  yeu  are  to
 pin  out  ong  particular  case  and  decide
 your  administraticn  policy  or  promo-
 tion  policy  to  hang  on  that  particular
 case?

 (3)  Mr.  Vohra  came  to  know  and
 was  told  that  he  was  to  be  appo  nted
 and  elevated  as  a  High  Court  Judge.
 It  would  have  been  a  different  matter
 if  it  had  remained  a  confidential  matter
 between  him  and  the  President  of  In-
 dia.  No,  Mr,  Vohra  was  told  and  he

 understood  that  and  in  that  process,  by
 passing  on  that  information,  he  brought
 into  the  picture  the  Chief  Justice  of
 Delh:  High  Court,  the  Chief  Justice  of
 tae  Supreme  Court,  the  President  of
 India-—the  whole  lot  of  them.  And
 Mr.  Vohra  was  told,  Mr.  Vohra  was
 given  tg  understand  that  “the  Presi-
 dent  of  India  is  interested,  the  Chief
 Justice  of  Delhi  High  Court  isinterest-

 ed,  the  Supreme  Court  is  interested-all
 of  them  are  interested  and  that  the  Kis-
 sa  Kursi  case  is  a  special  case.”  If  that
 information  goes  and  the  Judge  goes
 on  conducting  trial,  how  w.ll  he  be-
 have?  That  is  the  question.  Could
 you  take  him  to  be  absolutely  unaffect-
 ed?  That  is  why  I  said  that  if  a  trial

 Judge  is  given  to  understand  by  per-
 sons  who  count  that  there  are  persons
 in  a  particular  case,  that  is  tanta-

 meunt  to  influencing  the  Judge  and  any
 self-respecting  Judge  will  immediately
 take  uumbrage  and  say,  ‘I  will  not  desi
 with  the  case  any  further.’

 Therefere,  the  vitiation  starts  then
 and  what  does  then  happen?

 The  appointment  is  there.  That  is
 what  I  was  told.  Ido  not  know  the
 irrevocability  about  it.  We  know  the
 Constitution;  we  know  what  the  Gov-
 ernment  does;  we  know.  what  the  Presi-
 dent  does.  The  President  does  not  be-
 cide  specifically  any  of  these  things.
 That  is  not  a  constitutional  position.
 Government  decides;  the  President
 signs.  The  President  does  not  exercise
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 his  volition  in  this  matter  at  all.  This
 is  the  real  constitutional  position.

 Therefore,  there  is  no  irrevocability
 about  it.  Then,  what  remains?  As
 was  pointed  out  by  Mr.  Somnath  Chat-
 terjee  and  other  friends  here  is  the
 date  on  which  a  judge  who  is  Jue  fer
 proniot_oqg  gets  his  promotion.  That  is
 material.  Any  officer  will  be  interest-
 ed  to  assume  the  promotion  post  the
 earlier.  Therefore,  the  element  of

 hustling  the  case  comes  in.  As  alse
 the  element  of  hastening  the  case  comes
 in  fr-m  that  day  onwards.  If  you  iook
 at  the  case  diary,  you  will  find  that
 many  petitions  were  being  summarily
 rejected.  Recall  of  a  witness  was
 asked—rejected;  recall  of  a  particular
 w.tness  was  aSked  for—rejected.  Why?
 Because  atlowing  that  means  delay  and
 deluy  means  delay  not  only  ‘n  the
 matter  of  disposal  but  deiay  in  the
 matter  cf  getting  promoted  and  assum-
 ing  charge  of  it.  That  is  the  vitiation
 of  the  judicial  process  that  was  attemi-
 ptec.  Yeu  have  the  hanging  of  a
 carret  orn  the  judge;  you  are  interested
 in  speedy  disposal.  This  was  the  only
 manver  in  which  you  can  get  the
 speedy  disposal.

 Now,  they  asked  whether  Mr.  Vonra
 was  entitled  to  be  appointed  or  nol.
 Far  from  me  to  say  either  ‘yes’  or  ‘no’
 to  that  because  I  do  not  know  what
 his  records  are;  I  da  not  know  the
 man.  Why  should  I  comment  about
 it?  But,  Mr.  Vohra  cont:nued  to  try
 that  case  after  all  these  developmenis,
 seeing  a  carrot  hanging  before  tim
 and  after  having  been  told  that  so

 and  so,  so  and  so.  and  so_  and  80  is
 interested  in  this  case  and  putting  in
 that  proposition  he  hurries  the  case
 forward.  Otherwise  his  prometion
 will  be  delayed.  If  Mr.  Vohra  con-
 tinues  to  try  that  case,  whalt-
 ever  his  merifs  for  the  previous
 performance,  he  forfeits  hig  merit
 to  be  promoted  as  a  judge.  That
 is  because  that  impartiality  is  taken
 away  from  him.  You  have  dane  :t
 Mr.  Vohra  has  now  beceme  a  scape’
 goat  for  that.  Government  have  done
 it  Mr.  Vohra  has  been  put  under  sus-
 picion.  This  is  what  I  have  got  to  say.)
 Other  things,  I  do  not  want  to  refer,

 to  at  all.  But,  my  main  point  remains  te
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 ernment  interfered  in  te  judicial
 process;  the  Law  Minister  interfered
 in  the  judicial  process;  th»  Law  Muinis-
 ter  discussed  with  the  Chief  Justice  of
 India  the  case  which  was  pending  Le-
 jore  the  Subordinate  Court.  The  Law
 Minister  promoted  him  and  kept  his
 promotion  pending  saying  that  the
 promotion  can  be  had  only  after  the
 case  is  cisposed  of.

 This  is  an  atrocious  interference  in
 the  judicial  process.  It  is  absolute-
 ly  incontcivuble.  Therefore,  the  judg-
 ment  becomes  suspect;  the  judge
 becomes  suspect,  That  is  the  product
 of  connivance  and  _  conspiratorial
 arrangement  under  che  carvot,  un-
 der  the  temptation  in  hustling  a  thing.
 This  is  the  circumstance  under  which
 thi  has  been  done,  It  is  most  atro-
 cious  of  all  persons,  Mr.  Shanti
 Bhushan  should  not  have  done  this.

 That  is  all  I  have  got  tp  say,  I  am
 soiry  that  the  clean  hand  of  Mr.
 Shanti  Bhusian  became  soiled  as  a
 Minister  in  the  matter  of  judicial  pro-
 cess,  I  am  sorry  about  it,  This  is  all
 I  have  got  to  say.  I  do  not  want  to
 reply  to  many  things,  to  the  vitupere-
 tive  fulminations  and  the  characteris-
 tic  way  Mr.  Chatterjee  indulged  in.
 He  could  have  the  pleasure  of  doing
 it.  ]  do  not  want  to  reply  to  that.
 This  is  not  the  time  to  do  that.  (In-
 terruptions).  He  has  developed  a
 great  fascination  for  the  judiciary,  I
 only  want  to  remind  hiin  of  what  the
 great  leader,  Shri  E,  M,  Shankaran
 Namboodripag  said,  namely  that  the
 Judges  in  India  are  the  product  of  a
 Bolshevik.  He  had  to  stomach  it.
 That  was  the  certificate  he  had  given.
 (Interruptions)  I  have  seen  enough
 of  the  great  performance;  I  have
 S€€n  cnough  of  the  brand  demorracy;
 T  have  seen  enough  of  his  love  for
 democracy;  .  have  seen  enough  of
 your  love  for  the  country;  I  have
 seen  enough  of  your  love  for  the  ju-
 diciary.  I  have  seen  enough  for  the
 partiality  of  the  judiciary,  That  is
 al!  I  want  to  say,
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 MR.  CHAIRMAN:  Now  we  have  to
 take  the  Half-an-Hour  Discussion.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  I  will  con-
 clude.

 MR,  CHAIRMAN:  It  is  5-30  P.M,
 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  I  will  just

 take  two  to  three  minutes  more  You
 may  put  it  to  vote  next  iime.  I  do
 not  want  to  delay  the  Half-an-Hour
 Discussion.  At  5-30  P.M.  it  nas  got  10°
 be  taken  up,

 MR.  CHAIRMAN:  It  is  already  3-30
 now.  Now,  we  take  up  the  Half-an-
 Hour  Discussion.

 37.30  hrs.

 HALF  AN  HOUR  DISCUSSION

 Alleged  irregularities  in  Indian
 Institute  of  Technology,  Kanpur

 डा०  रामजी  सिह  (भागलपुर)  :  सभापति
 महोदय,  यह  राई  शाई  टी,  कानपुर  के  सम्बन्ध  में  जो
 विभिन्न  प्रकार  की  अनियमितताये  ौर  भ्रष्टाचार
 के  आरोप  आए  है,  उनके  सम्बन्ध  में  झाधे  घंटे
 की  चर्चा  है  |

 confidence  m  the
 reached  a  point

 “The  crisis  of
 IIT  Kanpur  has
 where  only  a  full-fledged  inquicy
 will  satisfy  the  warring  factions.
 The  reluctance  of  the  Ministry  of
 Education  to  institute  a  piobe  cven
 when  a  large  number  of  alleged
 financial  and  administrative  irre-
 gularities—some  of  them  apparently
 serious—have  been  brought  to  the
 notice  of  the  President,  Mr  Reddy
 who  is  the  Visitor  of  the  Institute
 is  not  understandable.”

 सभापति  महोदय,  इसके  पहले  कि  श्रौर  बातें  मैं
 रखूँ,  में  कहना  चाहूंगा  कि  झाई  झाई  टी  कानपुर  राष्ट्र
 की  कितनी  बडी  सम्पत्ति  है  वह  इस  इंस्टीट्यूट  की  एनुअल
 रिपोर्ट,  977-78  से  प्रकट  होता  है  कि  :

 _ इक्वीपमेन्ट  R52  लाख

 फर्नीचर)  854  लाख
 बुक्स  वगैरह  I64  लाख  ue
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 कहा  जाता  है  कि  यह  संस्थान  काफी  बड़ा  झौर  उपयोगी
 है  |  मै  यहा  पर  अखबारों  की  बात  नहीं  कहना
 चाहता  |  मिनिस्ट्री  श्राफ  एजुकेशन,  डिपार्टमेन्ट  श्राफ
 सोशल  वेलफेयर  के  सम्बन्ध  में  एस्टीमेट्थ  कमेटी  की
 977—78  की  जो  रिपोर्ट  है  उसके  कुछ  श्रश  में  यहा
 पढना  चाहूंगा  ।  बाहर  की  बाते  तो  गलत  हो  सकती
 है  लेकिन  एस्टीमेट्स  कमेटी  की  बाते  गलत  नहीं  हो
 सकती  हैं।  भरपेंडिक्स  (8)  में  जो  समरी  श्राप:  रेक्मे डें-
 शन्स  दी  हुई  है  उसमे  से  थोडा  सा  पढ़ना  चाहगा

 “IIT  Bombay  and  Kanpur  are  vet
 to  formulate  proposals.  The  Com-
 mittee  are  unhappy  over  the  inordi-
 Nate  delay  in  the  implementation  ot
 the  recommendation  of  All  India
 Council  for  Technical  Education.”

 यह  है  भाई  झाई  टी  की  स्थिति  t  श्राप  टेक्निकल

 मुनशन
 कमेटी  की  सस्तुति  पर  भी  ध्यान  नहीं  देते

 ’

 इतना  ही  नहीं,  श्राप  इसको  रेक्मेटेंशन  25
 को  देखें

 “The  Committee  are  unnaopy  to
 note  that  there  was  delay  in  starting
 reservation  of  seats  for  scheduled
 cases  and  scheduled  tribes  candidates
 in  the  Institute  while  IIT  Bombay
 and  Delhi  started  reserving  seats
 from  968  this  IIT  started  reser’a-
 tion  from  974  for  post-graduates  and
 administration.”

 वहा  के  लेड्यूल्ड  कास्टस  स्टूडन्ट्स  न  भी  लिख  कर  भेजा
 है  कि  उनके  साथ  कितना  भ्रन्याय  ह््भा  है  |  इसके
 अलावा  रेबमेडेशन  282  शौर  283  को  भी
 आप  देखें

 “The  Committee  are  distressed  to
 note  that  there  was  inordinate  delay
 in  submission  of  the  Reports  of  Re-
 viewing  Committee  particularly  by
 the  Reviewing  Committee  on  IIT.
 Kanpur.”

 तो  यह  है  वहा  की  जन्म  कुण्डली  ।  लोगों  को  लगता
 होगा  कि

 हु
 राजनीतिक  कारणों  से  कुछ  हमारे  सदस्य

 इन  बातों  को  उठाते  है  लेकिन  यह  एस्टीमेटस  कमेटी
 की  रिपोर्ट  है

 “The  Committee  desires  (hat  an
 mdepth  study  may  be  undertaken  to
 assess  the  extent  of  utilisation  of  the
 costly  sophisticated  equipmeat  avail-
 able  in  the  L.LT.  with  a  view  to  tak-
 ing  necessary  measures  for  tneir  ful-
 Jer  utilisation.”
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 में  एक  दो  उदाहरण  और  रखना  चाहूंगा  -  563  में  वह
 कमेटी  कहती  है

 In  the  case  of  IIT,  Kanpur,  the  re-
 commendation  has  not  been  implement-
 ed  at  all  on  the  plea  that  there  is
 shortage  of  accommodation  and  diffi-
 culties  in  schooling  for  children.

 The  Committee  are  disappointej  to
 fing  the  progress  made  in  impicment-
 ing  the  Faculty  Exchange  Programme
 amongst  IITs.  and  Inclian  Institute  of
 Science  in  pursuance  of  the  Vistor’s
 orders  issued  in  Sepember,  1974  \s  very
 slow.

 इस  में  सब  से  ज्यादा  जां  सेसर  किया  गया  है,  वह
 झाई0  झाई 0  टी0  कानपुर  को  किया  गया  है  ।  इतना
 ही  नही,  एस्टीमेट्स  कमेटी  की  कंवल  एक  बात  रख  कर
 में  इस  का  समाप्त  करूगा  क्योकि  वह  बात  बहुत
 इम्पोर्टेट  है  ।  उस  ने  कहा  है  ७29  में

 The  Committee  are  ‘oncerned  to
 note  that  while  IIT  Madras  and  JIT
 Bombay  earned  Rs,  2  94  lakhs  and  Rs
 IL.2]  lakhs  respectively  during  1976-,
 77,  the  IT  Kanpur  carned  only  Rs.
 4.3]  lakhs,

 यह  है  जो  एस्टीमेंट्न  कमेंटी  ने  कानपर  के  बारे  में  कहा
 है।  मेरे  पास  तो  आरोपो  का  बन्दल  है,  लेकिन  मैं  ऐसी
 काई  बात  नहीं  रखना  चाहुगा,  जिस  का  मै  प्रमाण  न
 दे  सकूं  ।  सब  से  पहली  बात  तो  मै  यह  कहना
 चाहता  हु  कि  :

 The  sale  of  computers  IBM  7044  and
 40l  at  a  loss  of  lakhs,

 अब  यह  टेन्डर  जो  दिया  गया  है,  इस  टेन्डर  में  इस्टीट्यट  को
 लास  हुआ  है  t  पचास  लाख  रुपये  का  टेंडर
 आया  था  लेकिन  एक्सेप्ट  किया  कम  का  ।  मैं  ज्यादा
 नही  पढना  चाहूगा।  यह  रिकार्ड  मेरे  पास  है।  इस  में
 एन0  सदासीवन  ने  भ्राई  0बी॥एम0  1401  के  लिए

 20  लाख  रुपये  झौर  इन्डियन  डेटा  'प्रोसेनर्स  ने  30  लाख
 रुपये  का  टेन्डर  दिया  था  लेकिन  टेडर  20  लाख  का
 एक्सेप्ट  किया  गया  1  आई  0बी  0एम  0  7044  के  लिए
 सदासीवन  ने  20  लाख  रुपये  का  टेन्डर  दिया  था
 और  इन्डियन हेढा  प्रोसेस  45  लाख  रुपये  का।  इस
 तरह  से  5  लाख  रुपये  का  लाव  हो  गया  ।  यह
 रुपया  कहां  चला  गया  ।  इसलिये  में  यह  कहना  चाहता
 ह्  कि  राष्ट्र  की  सम्पत्ति  स ेखिलवाड़  किया  गया  और
 ये  5  लाख  रुपये  उनसे  वसूल  करने  चाहिए  जो  दोषी
 है  मे  इस  बारे  में  ज्यादा  नहीं  कहना  चाहता  क्योंकि
 और  दसरे  वक्ता  इस  के  बारे  में  कहेंगे  t
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 इसी  तरह  से  श्री  जे0  एल0  उपाध्याय  की  बात
 है  ।  Payment  of  Rs  one  lakh  to  Shri
 JL  Upadhyay.
 ये  वहा  पर  थे  और  उन  के  बारे  में  यह  तय  हो  गया  था
 कि  उन  को  30  हज़ार  रुपया  दे  दिया  जाए  और  में
 क्रिमनल  कंस  लौटा  लेगे  t  राष्ट्र  की  सम्पत्ति  के  साथ
 खिलवाड़  करने  वाले  बदमाशों  ने  क्या  किया  कि  30
 हजार  के  बदले  एक  लाख  रुपये  दे  ने  पडे  ताकि  वे  अभ्रपना
 किमनल  कंस  वापस  ले  ले  1  इस  तरह  से  ये  जो  70  हजार
 रुपये  है,  ये  उन  से  बसुलने  चाहिए,  यह  मेरा  दूसरा
 चार्ज  है  t

 ne  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  जरनल्स
 के  लिए  जा  एडवान्स  दिये  गये,  उन  को  एडजस्ट  नहीं
 किया  गया  ।

 Advances  made  tor  journals  not
 adjusted:—Advances  upto  Rs  0  to  5
 lakhs  towards  subscription  to  journals
 are  made  every  year  to  M/s.  Allied
 Publishers  No  eflort  by  the  Accounts
 Section  is  made  to  get  the  report  about
 the  receipt  of  the  journals  ordered.
 The  advances  given  to  the  Allea  Pub-
 lishers  are  shown  as  expenditure  with
 vut  adjusting  the  same.

 a  भूल  लिख्यते  किचित्‌  ।  यह  उन के  बारे  मे  है

 इसी  तरह  से  में  एक  लेटर  भ्ौर  पढ़  देना  चाहता  ह्
 कि  किस  तरह  से  सेन्‍्ट  पर  सेन्ट  एडवान्स  एलाइड  पब्लि-
 केशन  प्राइवेट  लि0  को  दिया  है।  यह  जनवरी  8,  979
 का  ी  औो0  लेटर  है  1

 This  is  to  refer  to  your  D.O  letter
 No  Dated  6th  January,  979  which
 hus  been  delivered  to  my  office  on  8th
 January,  ‘1979,  regarding  cent  per  cent
 advance  payment  made  to  M/s.  Allied
 Publication  Private  Ltd.,  New  Delh),
 amounting  to  Rs.  6.51,648.,

 यर  मेरा  लिखा  हुआ  नहीं  है  ।  इस  में  यह  झौर
 लिखा  हुआ  है  :

 Accounts  Section  does  not  gct  any
 Report  from  the  Library  in  regard  to
 these  advance  payments.  The  status
 quo  regarding  this  could  be  checked
 from  the  Library,  if  you  so  desire,

 भ्रब  चौथी  बात  मुझे  भाप  से  कहनी  है the  use  of  aircraft  for  private  visit

 यह  मै  इस  में  नहीं  कहूंगा  क्योकि  माननीय  मनोहर
 लाल जी  का  5652  क्वेश्चन  है  शौर इस इस  का  उत्तर
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 दिया  है।  इस  में  कहते  हैं  कि  भोपाल  गये,  इन्दौर  गये  !
 वहा  सजय  गाधी  का  भ्ौर  इृदिरा  गाधी  का  स्वागत
 करने  के  लिये  गये  ।  पूछने  पर  कहते  हैं  कि  भपने  खर्चे
 पर  गये,  बद्रोल  का  खर्चा  किया  t  यह  भी  कहते  हैं  कि
 हवाई  जहाज  हमारी  व्यक्तिगत  सम्प्ति  है  ।  उसको
 हम  मेनटेन  करते  हूँ  इस  को  हम  मेनटेन  करते  है  इस  तरह
 से  कहना  सरासर  गलत  है  V

 पाचवी  बात  में  श्राप  के  सामने  रखना  चाहता  हु--
 Adjustment  of  Rs.  -15,000/-  against
 Impres{  Rs,  2,000.

 The  Director  ordered  the  adjustment
 of  an  amount  of  Rs.  -15,000/-  spent  by
 the  Department  of  Chemical  Engineer-
 ing  as  against  a  permanent  sanctioned
 imprest  of  Rs.  2,000/-  particularly  when
 the  vouchers  submitted  by  the  Depart-
 ment  were  found  mutilated  ani  erased.
 The  objections  were  over-ruled.

 जैसे  इदिराजी  के  राज्य  में  भ्रपनी  मर्जी  से  होता  था
 बैसा  ही  ब  भी  होता  है  ।  मेरे  पास  यह  फोटो  स्टेट  कापी
 है  ।  इतने  कम  समय  में  सत्र  तो  नहीं  पढ़ी  जा  सकती
 है  केवल  थोडो  सी  श्राप  को  पढ़  कर  सुनाता  हा

 “Since  the  matter  has  come  to  the
 notice  of  the  authorities  and  ३  Com-
 Mittee  has  been  appointed  by  the
 Director  to  examine  the  vouchers,  the
 procedure  for  adjustment  of  remain-
 ing  vouchers  can  now  be_anitiated
 only,  on  the  basis  of  the  statement
 recorded  by  the  Committee  for  fur-
 ther  recommendation  ”

 सभापति  महोदय,  में  बिना  प्रमाण  के  कोई  बात
 नहीं  कहना  चाहता  टू  ।  झब  दूसरी  बात  यह  है--

 “Advance  made  to  non-existing
 firms”

 इन  को  पकड़  कर  के  जेल  में  रखने  की  बात  है  ny
 कोई  फम  नहीं  है,  उसे  एडवास  दे  दिया  है  ।  जिस ने  इस
 को  दिया  उसे  जेल  में  रखना  चाहिए  |

 “An  order  was  placed  by  Purchase
 Section  vide  purchase  order  No.  P  6
 E.  29/73-74/600  dated  25-9-73.  The
 Institute  made  90  per  cent  advance
 to  the  firm  through  bank  which  was
 in  excess  by  Rs.  60.26  "

 जब  यह  एक्मेत  मिला  तो  पता  लगा  कि  किसी
 नान  एग्जिस्टिंग  फर्म को  यह  दिया  गया  और  क्मेस
 एमाउन्ट  दिया  गया  ।  बाद  में  पता  ला  कि  लापता,
 बेनामी  फर्म  को  दिया  गया  ।  यह  बात  मैं  बिना  प्रमाण
 के  नही  कह  रहा  हूं  -  यह  सुपरिल्टेम्डेन्ट  का  लिखा
 दुभा है।  ये  सब  कागज पत्र  हम  शिक्षा  मंत्री  जी  को  दे गे।  हमें  उन  पर  विश्वास  है  कि  वे  म्याय  करेंगे  ।
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 {  sro  aa  fag  J
 “Against  our  P.O.  No.  so  aid  8४०

 dated  25th  September  963  placed
 with  M/s.  N  J  Electronics,  Bum)ay,
 an  advance  0  Rs  82520  was  paid  to
 the  firm  beng  %  ver  cent  afaust
 document  through  Bank’

 यह  जा  सारा  हुआ  है  इस  का  काई  पता  नहीं,  इस
 फर्म  का  काई  पता  नहा  है  t

 इन  थारी  चीजा  में  इररेंगुलर्टी  हुई  है  -  समय  की
 सीमा  क॑  श्न्दर  में  एक  चीज़  कहना  चाहात।  ह
 Misuse  oj  the  statutory  provision

 हमारे  शिक्षा  मत्री  जी  कहते  हैं  ता  हम  का  चप  हो
 जाता  पड़ता  है  ।  हम  ग्राप  का  रिपार्ट  से  पढ  कर  रानाते
 है

 ‘The  Institute  8  an  autonumous
 Organisatzon  incorporated  under  the
 Act  of  Parhament  96]  and  is  who'ly
 financed  by  the  Central  Government
 It  is  functionmg  under  the  Ministry
 of  Education,  Government  of  India
 The  jormations  of  various  const.tuent
 bodies  such  as  IIT  Council,  Boa?  }
 of  Governors  of  various  const.tuents
 Building  and  Works  Committee,  Fin-
 ance  Committec,  Senate,  ete  consti-
 tute  under  the  Act  and  the  Statutes
 which  govern  and  guide  the  ist  .tut>
 functioning  in  the  areas  of  admonis-
 tration,  academic  including  curricula
 and  syllabi),  construction  and  repars
 of  major  and  minor’  works,  Budget,
 ete”

 'उनकोी  यह  भी  पढ़ना  होगा  t  यह  सिसयृज्ञ  ाप,
 स्टेचुटरी  पाविजन  है  t  यह  धोखा  देने  वाला  है  ।  यह
 स्टचुटरी  प्राविजन  नहीं  हो  सकता  है  ।

 “A  gross  misuse  of  the  statutory
 provisions  to  favour  individuals  is
 eyempiihed  in  the  appointment  0  Dr.
 N  ७  Nigam  as  Deputy  Directo:  In
 violation  of  the  past  practoce  ot
 constituting  a  regular  selection  com.
 mittees,  the  Chairman  BOG  exer-
 cised  his  ‘discretion’  to  constitute  an
 ad  hoc  Selection  Committee  and
 rushed  through  the  appointment  of
 Dr.  N.  C  Nigam  as  Deputy  Duirec-
 tor.”
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 मैं  इतना  ही  कहगा  कि  डायरेक्टर  ने  अपने  मन  से
 स्टेटिस्टिक्स  लिये  है  ।

 इसलिए  मैं  नहीं  कहता  हू  ह0 4  वास्ोलेशन  क्‍या  है
 किसी  एप्वाइटमैट  में  7  लकिन  केंबल  एक  आदनी  ही
 इटरव्यू  में  आये  ये  और  स्टचूट  का  धारा  का  ताड  मरोड
 कर  के  एक  आदमी  का  बहाल  कर  लिया  तता  अब  स्वायत्तता
 क्या  करेगी,  कैस  शिक्षा  मंत्री  हस्नक्षप  करेगे  *

 में  जानता  हु  कि  आई  आई  टी  कानपुर  में  रिस्चे
 किस  प्रकार  स  हाता  है  क्याकि  में  ने  वहा  पी  एच  डी  के
 लिए  रिसे  क्या  है।  रिसर्च  कैस  होता  है  म ेजानता  हू  t
 डबल  डाक्ट्रेंट  यह  है  ।  श्राधे  दजन  लागा  से  रिसर्च  किया
 था  ।  यहा  पर  एक  सज्जन  मनोहर  प्रसाद  जी-मनाहर
 लाल  नहीं,  मनोहर  प्रसाद-उन्हां  ने  रिसर्च  का  थीसिल
 जमा  किया  ।  चार  एग्जैमिनर  हांत  है  ।  श्रब  स्टचट  कहता
 है  कि  श्रगर  तीन  एप्रूव  कर  दे  झर  रिपोट  कर  द  ता
 उस  का  पी  एच  डी  मिल  जाती  चाहिये  ।  तान  न  रिपॉट
 कर  दी,  एक  ले  इिफर  किया  सहा  ।  श्रब  तीन  &  रिपार्ट
 करने  &  बाद  भी  उस  का  नहा  दी  गई  |  में  समझता  है
 कि  ऐसे  ग्रादमी  ने  शिस  ने  नहीं  दी  भ्रगर  काई  पी  एच  डी
 की  डिग्री  उस  के  पास  है  ता  बह  उस  से  छीन  ला  जानी
 चाहिय  ।  जा  इस  तरह  से  रिलिच  की  महनत  ें  साथ
 खिलवार  करता  है  उस  के  पास  यह  डिग्री  नही  रहनी
 चार्यि  v

 में  शिक्षा  मत्री  पर  काई  आ्राराप  नहीं  लगा  रहा  है  ।
 ओर  न  ही  उन  क॑  बार  म  पक्षपाल  की  बाल  में  कह  रहा
 हू  1  उन  की  न्यायप्रियता  में  हम  विश्वास  है।  सारी  चीज
 वी  जाच  हो  रहो  है  यह  मर्त्री  महादय  कहेंगे  /  लेकिन
 वह  मौखिक  रूप  से  हा  रही  है।  वह  हो  भी  चुकी  टोगी  t
 लेकिन  ज।  प्रमाण  में  ने  दिये  है  म  जानना  चाहता  हू  कि
 पालियामट  के  पाच  सदग्यों  का  जिस  में  जनता  के  पक्ष  थी
 और  विराधी  दल  के  भी  रूदस्य  हा  श्लौर  शिक्षक  भी  ी
 जो  एक  स॑  एक  बढ़  कर  हे  और  लायज  भो  हा,  आप
 समिति  बनायेगे  ज।  जान  कर  और  जाच  बर  के  अगर
 वह  कुछ  लोगो  को  दाती  पाये  ता  क्या  आप  उन  का  दड्त
 करने  के  लिये  तैयार  है  ।  भ्रगर  श्राप  ऐसा  नहीं  +रते  है
 और  पेस  ही  छानवीन  करत  हैं  ता  इस  का  सारा  कलक
 हमारे  ऊपर  लगेगा  |  झाड़  षाछ  बाली  बात  नहीं  हानी
 चात्यि  ।  जां  रूल्ज  को  तार  मरोड  रहे  है,  न्‍्यायप्रियता
 शौर  शिक्षा  की  स्वायत्तता  के  साथ  किलश्वाड  कर  रहे
 है,  जिन्‍हो  ने  राष्ट्र  बी  सम्पत्ति  का  दृस्पयांग  किया  है,
 रिसर्च  कु  बानन  को  तोड  कर  डिग्री  उस  का  नहीं  दी  है
 और  इस  सब  के  लिये  जां  अपराधी  है,  दाषी  है,  उन  का
 पता  लगाने  के  लिये  बया  श्राप  ससदीय  समिति  का  निर्माण
 करेंगे  और  निष्पक्ष  जाच  इस  सब  की  करवासेग  ?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  I  should,  at  the  outset,  thank  Dr.
 Ramji  Singh  for  admitting  that  the
 JIT  i  a  very  prestigious  institution.
 Not  only  this  IIT  Kanpur  is  there,  but
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 there  are  4  other  IIsT  which  are  pre-
 ducing  the  best  of  the  technicians  in  the
 country,  who  are  also  highly  regarded
 in  torcign  advanced  countries.

 He  has  rightly  pointed  oul  that  the
 IfsT  shoulg  be  look:d  after  with  sutffi-
 cient  care.  He  has  referred  to  the
 Report  of  the  Estimates  Committee.
 Wh-never  there  is  any  Report  of  the
 Fstimates  Committee  or  of  the  Public
 Accounts  Committee,  Government  al-
 ways  iooks  upon  them  with  utmost
 carc,  and  scrutinizeg  their  every  re-
 commendation  and  suggestion,  so  that
 Government  is  in  a  position  to  know
 what  is  best  for  the  institu-
 tion,  in  the  interest  of  the
 country—not  in  the  interests  of
 the  Ministry  00  of  any  _  parti-
 cular  officer.  So.  when  Dr.  Rami
 Singh  mentioned  this  matier  ubout  the
 Estimates  Committee  which  wants  an
 indepth  study  for  a  fuller  utilization  of
 the  assets  etc.  of  the  I[sT..  certainly
 the  Guvernment  is  considering  some
 e{  the  recommendations—which  have
 been  made.  But  apart  from  the
 broad  recommendations  in  the  Es-
 timate  Commuttee’s  report,  the
 other  specific  instances  which  Dr.  Rom-
 y  Singh  has  mentioned,  as  |  understand
 them,  have  not  been  mentioned
 by  him  out  of  the  Estimate:  Commit-
 tee’s  report.  But  his  main  criticism
 was  confined  to  the  various  witcisms
 Made  by  the  Estimates  Committee.
 Government  jis  carefully  considering
 these  matters,  and  appropnate  steps
 will  he  taken,  and  a  report  also  will  be
 plaved  hetore  th:  Estimates  Committee
 just  as  in  the  case  of  the  Public  Ac-
 counts  Committee—about  what  action
 Government  is  taking  in  respect  of
 these  matters.  Therefore,  I  request
 Dr.  Ramji  Singh  most  humbly  that  he
 should  have  patience  to  see  what  is
 being  done  so  far  as  the  report  of  the
 Estimatas  Committee  is  concerned.

 He  has  mentioned  many  other  cases
 ef  alleged  gross  irregularities  but  I
 should  Submit  that  the  Half-an-Hour
 Discussion  is  raised  on  the  basis  of  the
 question  which  was  originally  asked  in
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 this  House  and  to  which  I  had  given
 some  answers.  In  that  answer  4  have
 stateg  that  several]  complaints  have
 been  made  against  the  Director  o!  tne
 Institute  and  the  enquiry  which  was
 demanded  by  the  hon.  members  cf  this
 House  before  the  President,  who  is  the
 Visitor  of  the  Institute,  was  with  regurd
 to  the  conduct  of  the  Director.  I  have
 got  copies  of  the  submission  whicn  w  is
 made.  It  was  about  the  state  of  affairs
 of  the  IIT  under  the  present  Director,
 Dr.  A  Bhattacharjee  and  it  demanded
 that  the  victimisation  which  had  taken
 place  under  him  should  be  looked  into
 I  have  said  that  the  Director  is  not  all
 in  ull  in  this  institution.  I  am  not
 being  legalistic  nor  do  I  want  to  men-
 tion  ahout  autonomy  etc,  at  this  stage.
 But  I  am  simply  stating  that  under
 the  Act  and  the  statute  ot  the  Institute
 —for  that  matter,  all  other  institutes—
 Director  is  one  of  the  officers—-principel
 officer  no  doubt—but  his  acticn  AS
 supervised  by  the  Boarg  of  Governors.
 consisting  of  representatives  of  difle-
 rent  States  and  also  a  large  number  of
 representatives  of  the  Council  of  IIsT
 There  is  a  Council  of  IIsT  which  looks
 after  the  affairs  of  IIsT  as  a  whole
 Therefore,  the  specific  pois  which
 have  been  mentioned  py  the  hon  mem-
 bee  will  be  certainly  sent  to  the  Board
 of  Governors  for  scrutiny  andj  ther
 statement  will  have  to  be  obtained  80
 that  they  might  express  their  opinion.
 But  some  of  the  allegations,  which
 have  been  made  against  tac  Director
 by  the  hon,  members  Jf  ths  Touse
 have  already  been  considerc;  ly  the
 Board  and  I  do  not  know  ‘what  else  the
 Board  will  say,

 Certain  specific  questions  have  been
 raised  about  financial  {rregularities.
 There  is  provision  for  audit  not  by
 any  private  auditor  but  by  Govern-
 ment  auditor,  who  scrutinises  these
 matters.  If  there  is  really  any  finan-
 cial  irregularity,  the  Government  audi-
 tor  will  certainly  give  his  ‘  comment
 and  on  that  appropriate  action  will  be
 taken.  Dr,  Ramji  Singh  has  said  that
 he  wil!  make  these  papers  available
 to  me.  If  he  kindly  makes  them  avail-
 able  to  me,  certainly  I  will  look  into
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 {D:  Prtap  Chandra  Chundei
 the  matte:  But  I  say  once  more  that
 Government  is  keen  that  this  presti-
 Slous  institution  along  withother  IIsT
 should  be  kept  above  board  If  there
 is  any  doubt  ubout  any  affairs  of  these
 IlsT  keeping  in  view  the  structure  of
 the  IIsT  and  the  various  bodies  which
 exercise  powers  over  IIsT,  certainly
 Government  will  see  to  it  that  un-
 necessary  critiasm  may  not  be  levell-
 ed  against  these  institutions  I  say
 with  very  great  regret  that  some  stu-
 dents  of  IIT  Kanpur  saw  me  some-
 time  ago  and  pointed  out  that  because
 ot  this  publicity  in  the  press  criticising
 the  IIT  in  ths  fashion  their  future  i5
 also  at  stake,  because  people  will  not
 have  any  faith  m  the  degrees  of  the
 IIT  I  most  hurnbly  request  hon
 members  not  to  take  to  that  line  But
 uo  any  real  case  is  made  out,  there  is
 the  Board  there  i5  the  Government
 Auditor  or  Accountant  General,  what-
 ever  he  ws  called  and  it  will  be  cer-
 tain'y  scrutimsed  In  addition,  as
 Chairman  ot  the  Council  of  ITs,  I  may
 say  that  38  Dr  Ram):  Singh  can  show
 me  those  cases  specifically  which  can-
 not  be  satisfactorily  explained  by  the
 IIT,  then  appropriate  steps  wil.  be
 taken

 DR  RAMJI  SINGH  What  about
 my  suggestion  to  appoint  a  committee
 ot  say,  }  Members  of  Parliament?

 DR  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER  I  respi.  ctfully  submit  that  Mem-
 ber,  of  Parlhiment  have  got  greater
 responsibility  towards  the  country  in
 gener  i]  ind  im  the  matter  of  investi-
 gation  of  the  affairs  of  4  single  msti-
 dution  I  should  not  think  that  Mem-
 hers  of  Parhament  should  spend  their
 time

 et  कवर  लाल  शुप्त  (दिल्ली  मदर)  मभाषति
 जी,  में  ने  माननीय  मत्नी  महोदय  क  तिचार  सने  और
 में  उन  से  इस  बात  मे  सहमत  है  वि  किसी  का  भी  यह  विचार
 नही  है  कि  भ्राई  0प्राई0  टी  0  के  बार  म  दश  से  हम्प्रैशन
 खराब  किया  जाये  v  लेकिन  साथ  ही  भाथ  भाप  का  मालूम
 है  कि  25,  30  एम0  पीज  ने  प्रधान  मत्ती  और  राष्ट्रपति
 को  लिख  कर  भजा  है  भौर  उन  से  बह  मिल  भी  है  और
 उन्हों में  कुछ  चार्जेज  लगाये  है  ।
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 झाप  ते  सवाल  के  जवाब  में  कई  बार  यूनिवर्सिटी
 के  बारे  म  कहा  है  कि  वह  ता  भ्राटोनामस  है,  अभी  भी
 झाप  ने  कहा  है  कि  उन  का  बोर्ड  है,  एक  भ्रादमो  काम  नही
 करता  ।  टीक  है,  बहू  बाड़  है,  लकिन  जैसे  दिल्‍ली  यूनिवर्सिटी
 है  भा  झौर  यूनि्वा  सटीज  है  वहा  भी  वाइस-चासलर
 झौर  एक्जीक्यूटिव  काउसिल  होतो  है  लकिन  वह
 एग्जोक्यूटिव.  काउसिल  झौर  बोड  डायरक्टर  क
 कहने  के  मुताबिक  हो  चलते  है।  यह  प्राय  हर  जगह  हाता
 है,  जा  मिनिस्टर  क्हेग,  कैबिनेट  प्राय  बही  मानती
 है।  स्मूथ  वकिग  वे  लिये  जरूरों  भी  शायद  हांगा,
 लेकिन  इसलिय  बाड़  का  रेफर  करना,  भाप  दखे,  मै  न
 देखा  है,  कि  कुछ  इरेंगुलैरिटोज  है,  माल-प्रैश्टिसज  है,
 शिकायत  है  शौर  कुछ  ता  फाइनेन्शियल  है  बुछ  एप्वाइट-
 मेंट  के  बारे  मे  है,  कुछ  मिसयूज  श्राफ  भर्था  रटीज  भौर
 पर्सेनल  मिस-यूज  के  बारे  में  है  ।

 फाइनेन्शियल  ह॒रेंगुलैस्टोज  का  जहा  तक  सवाल  है
 तो  मैं  समझता  हू  कि  झाई0  झाई  टी॥  भ्रटानामस
 भी  हो,  झाप  यह  मानगे  कि  जो  पैसा  क्सॉलिस्टिड  फ
 झाफ  इंडिया  से  दिया  जाता  है,  पालियामट  +  जरिय  से

 a  University  or  any  other  authority  3५
 accountable  to  Parhament  That,  you
 agrec  and  the  PAC,  the  kstimates
 Committee  and  all  that  go  into  the
 matter  IIT  is  also  accountable  to
 Parhament  inspite  of  the  fact  that
 it  i  an  autonomous  body  it  35  account
 able  to  Parliament  I  have  had
 i*sperience  when  I  had  been  to
 Banara,  Hindu  University  and  all
 Central  Universities  There  I  came
 across  the  most  alarming  case  in  my
 life  there  was  a  deposit  of  about
 Rs  crores  in  the  bank  in  favour  of
 B.naras  Hindu  University  It  35  depo-
 sited  in  the  Bank  but  the  University
 dos  not  know  that  the  money  is  de-
 posited  in  the  Bank  Have  you  come
 across  such  cases?  This  was  pointed
 out  by  my  Committee  Inspite  of  re-
 peated  reminders,  the  Banaras  Hindu
 University  did  not  take  any  action  or

 hat  Do  you  mean  to  say  that  this
 NI  so  tar  as  financial  matters  are
 concerned  igs  not  accountable  to  Par-
 timent  What  did  you  do  in_  that

 cise?  In  one  case

 MR  CHAIRMAN  You  must  seek
 only  clarification

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  I
 am  seeking  only  a  clarification  In  one
 University,  you  have  the  audit  second
 fame,  the  Government  audit  second
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 time,  the  particular  case  mentioned  in
 the  complaint.  So,  even  in  this  case,
 will  you  consider  the  proposal  so  far
 as  financial  irregularities  like  fraud  or

 embezzlement  are  concerned  and  wili
 you  appoint  some  Government  audi-
 tor  again  to  go  into  the  details  and
 not  to  leave  it  to  the  Board  of  Direc-

 tors?

 48  hrs

 I  do  not  know  to  what  extent  the
 complaints  are  correct.  There  is  a
 lumour  that  the  Director  is  attached
 {»  you,  Whether  he  is  actually  attach-
 ed  to  you  or  not,  ]  do  not  know,  In
 your  own  interest,  may  I  request  you
 to  refer  alt  these  cases  to  any  per-
 son.  regarding  the  appointment
 and  all  that,  so  that  everything  may
 he  clear.  These  are  my  two  questions.
 First,  about  the  financial  irregularities,
 whl  you  appoint  enother  audit,  because
 the  audit  must  have  been  over?  But
 the  same  things  ahout  which  a  com-
 pluint  has  been  made,  will  you  refer
 fo  the  audit  as  you  have  done  in  the
 vase  of  one  university?  My  second
 question  is  about  the  other  matters
 which  are  only  serious  matters,  If  they
 are  serious,  will  you  appoint  anybody, even  the  University  Grants  Commis-
 Sion  or  anybody  in  your  Ministry?
 Wil  you  appoint  somebody  to  look
 into  this?  These  are  my  two  ques-
 tions.

 DR.  PRATAP  CIJANDRA  CHUN-
 ‘DER:  Hon.  Member  Shri  Kanwarlal

 Gupta  is  a  very  experienced  lawyer,
 and  experlenced  parliamentarian  as
 wel:.  But  I  would  respectfully  say
 that  his  analogy  of  the  Cabinet  and
 the  Prime  Minister  is  not  apt  at  all
 because  the  Ministers  are  appointed
 by  the  President  on  the  recommenda-
 tion  of  the  Prime  Minister,  whereas  in
 the  case  of  Board  of  Governors  of
 MsT,  the  Director  has  very  little  to
 Say  and  as  I  said  earlier,  a  Jarge  num-

 er  of  Members  represent  different
 States  in  that  area  and  also  on  the
 Council  of  HsT  ‘ever  which  the  Direc-
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 tor  has  no  control,  However,  4  am
 not  going  into  these  technicalities,  I
 fully  agree  with  my  hon.  friend  that
 no  institutions  ‘which  are  being  financ-
 ed  out  of  the  funds  of  the  government,
 ue,  out  of  public  exchequer,  will  go
 scot  free  if  there  is  any  financial  ir-
 regularity  and  the  safeguard  also  is
 inbuilt  in  the  statute.  For  instance,
 under  Section  9(2)  of  the  Institute  of
 Technology  Act,  the  provision  is:

 “Visitor  may  appoint  one  or  more
 persons  to  review  the  work  and  pro-
 gress  of  any  Institute  and  to  hold
 inquiries  into  the  affairs  thereof  and
 to  report  thereon  in  such  manner

 as  the  Vsitor  may  dircct,”

 The  next  sub-clause  clearly  points  out
 that  a  Visitor  can  give  direction  to
 these  IIsT  for  currying  out  the  direc-
 tives,  Therefore,  ample  power  is  there
 in  the  hands  uf  the  Government.  But
 this  is  an  extreme  step.  Unless  a  pro-
 per  case  is  made  out,  this  type  of  rov-
 ing  inquiries  into  these  matters  will
 create  more  confusion  than  it  would
 solve,  Therefore,  I  have  submitted  to
 Dr  Ramji  Singh,  if  he  gives  me  some
 of  these  specific  cases,  certainly  these
 will  be  looked  into.

 Shri  Kanwarlal  Gupta  referred  to
 two  points.  One  is  whether  these
 fnancia)  irregularities  can  be  referred
 to  some  Government  auditor,  If  his
 cases  can  be  specifically  brought  be-
 fore  me  and  wvrima  facie  Dr,  Ramji
 Singh  satisfies  me  then  certainly  |
 shall  be  prepared  to  refer  this  to  Gav-
 ernment  auditor  once  more  so  that
 these  matters  might  be  checked  up.
 As  regards  other  matters,  I  have  al-
 ready  made  my  submission.

 क्री  रशोद  मसुद  (सहारनपुर)  :  मोहतरिम
 सदर  साहब,  चूँकि  ज्यादातर  इल्जामान  के  बारे  में  कह
 दिया  गया  है,  शौर  बत  नही  रहा  है,  लिहाजा  मोहतरिम
 बजीर  साहब  ने  श्री  मनोहर  लाल  को  जो  जवाब  दिया  है,
 उस  के  मताल्लिक  मैं  मालम  करना  चाहता  हूं  कि  झ्लाटो-
 नोमस  बाडी  किस  को  कहते  है  a  कोई  भी  झ्रादठोनोमस
 वाडी  जिस  मिनिस्ट्री  में  भाती  है,  न्या  बह  मिनिस्ट्री
 उस  की  खराबियों  के  लिये  जिम्मेदार  नहीं  है  शौर  पालिया-
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 मेंट  को  जवाबदेह  नहीं  है  ?  भ्रगर  बह  जिम्मेदार  और
 जवाबदेंह  है,  तो  मै  यह  नहीं  समझता  ह  कि  मिनिस्टर
 साहब  सिफ  यह  कह  कर  मेम्बर,  पालियामंट  की  बेइज्जती
 कराते  रहें  कि  प्राटोनोमस  बाडी  है,  हम  कुछ  नहीं  कर
 सकते  हे  ।  मेरा  छ्याल  है  कि

 2  (re  he)  Ope  oats  igs]

 pi  sly  ८०५२  Vale  yoo  spare
 AUS  ba  (१३०  ००१  ६  obj)

 agtooe Nel  2  lay  yg)  ४०3३)  psf

 Bld  che  ge  ४  ०३५०  3२४३

 ७०  US  pyle  ue  Glate  S  cpl

 मेड  #  mS  Pec)  ment  aS  ur

 एक  sb  egy  cet  ohh  yer

 ७)  ४)  La  oh  gil  Lae  srhake

 vee  Fe  acd  AS  uridyd  65  pl

 एक  Sdulye  oF  eedeatyle  gy)  2

 ad  Sail  yy!  3०0  20d  39  9S}  2

 aS  uP  gon  (कहकी  ft  Ue  9३२

 po  &S  bg  he  Lanle  pando

 Pad  J  ७०१०४)  wif  34४४
 ~  ab  dl  rep  af  रैगे)  ays

 pare  yar  ake  S  yay  eps  oo

 Deere  3S  &  See

 सभापति  महोषय .  भाष  सिर्फ  सवाल  पूछें।  डा0
 रामजी  सिंह  ने  इस  डिस्कशन  को  शुरू  किया  है  बानी
 सदस्य  सिर्फ  सवाल  पूछ  सकते  है  t  (व्यधधान)

 थी  मनोहर  लाल  (कानपुर)  सभापति  महोदय,
 यह  मामला  कानपुर  का  है,  इस  लिए  मे  भी  सवाल

 पूछने  का  भ्रक्सर  मिलना  चाहिए  ।

 शी  रशोद  मसूद  :  यह  मामला  इतना  बड़ा  है  कि

 इस  पर  दो  घटे  का  डिस्कशन  होना  चाहिए  ।
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 «  ais  १0  ॥  ६०4  ul  «5S  P_]  fy  ual

 [-  <tale  Un  dtd

 PROF  DILIP  CHAKRAVARTY
 (Calcutta  South):  We  also  have  a
 few  questions,  Mr  Chairman,

 MR  CHAIRMAN,  Your  names  are
 not  there

 PROF  DILIP  CHAKRAVARTY:
 We,  of  course,  submitted  our  names.

 (Interruptions)
 WR  CHAIRMAN:  You  have  given

 notices,  but  you  have  given  notices
 afler  ३]  OClock  That  is  why  they
 were  rejected  So  far  as  your  name
 is  concerned,  your  name  is  not  there
 because  in  the  balot  your  name  did
 not  come

 PROF  DILIP  CHAKRAVARTY’:
 Because  we  would  like  to  take  an
 opportunity  to  nut  questions.

 श्री  रशोद  मसूद  क्‍या  श्ाटोनामस  का  मतल  ब  यह
 है  कि  कोई  भी  मैम्घर  आफ  पालियामेट  उस  के  बारे  मे
 काई  सवाल  नही  कर  सकता  है  या  उस  के  बार  में  कोई
 और  चीज  नही  कर  सकता  है  ?  क्‍या  प्राटोनामस  बाडी
 का  मतलब  यह  है  कि  वह  जा  चाहे  करते  रहे,  चाहे  जितनी
 इरेंगुलेरिटी  करते  रहे,  चाहे  जितनी  ला-कानूनियत
 करते  रहे  और  कोई  चैक  नहीं  हो  सकता  है  ?  बजीर
 साहब  ग्रगर  यह  समझते  है  कि  ये  दोनो  बाते  है,  तो  ऐसा
 कहे,  फिर  यकीनन  मुश्तकबल  में  कोई  एम  पी  सबाल
 नही  करेगा  झौर  भगर  ये  बाते  नही  है  तो  बजीर  साहब
 ध्राटोनामस  का  बहाना  कर  के  हमारे  प्रश्नों  का  जवाब
 देने  से  मना  न  करें  v

 engi  tas  १  Agave  38४)  4]

 yond  642  uss  S  प्र  athe  हैं

 री  tee  £  ol  ehh  ol

 cel  te  =  a  Uke  Speed  She

 wt  ot  ी  pte  cnt  £  ७  +
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 Be  pee  gig  US  ७  ५००  Spi!

 ays  ale  get  ४  &  be  unten  है

 ्  अमीर  और  ale  पीरी!

 ZS  ०४५७१  hf  ale  (३४०)

 ७४  चि  के  wd  yeh  yer)

 em  SeDaw  4५  9  Limbo  32)  ०

 use  Lag!  95  389  Lyttle  १390  4४  45

 “st  pel haf  34०  ation  Unie  yee

 PY  te  की  gol  ey  yee?  line

 o  gig St  wale 0०  3203)  93  कमा  उसका

 प्लीज  6  gle  eylem  Sy5  Uy  8

 [-  er  ©  he  ०७  des

 PROF,  DILIP  CHAKRAVARTY
 (Caleutta  South):  On  a  point  of  crder.
 The  House  was  scheduled  to  sit  only
 up  tu  6  O'Clock,  The  consent  of  the
 House  should  have  been  secured  for
 extension.  If,  without  securing  con-
 sent,  the  House  continues  for  six
 minutes,  certainly,  though  our  names
 are  not  there,  we  can  secure  the  con-
 sent  of  the  House  and  put  questions.
 I  move  that  the  House  continue  up  to
 7  O'Clock  and  the  other  Members  also
 be  alluwed  to  put  questions.

 MR,  CHAIRMAN:  You  have  raised
 a  point  of  order.  It  is  correct  that  I
 should  have  asked  the  pleasure  of  the
 House.  I  thought  the  questions  would
 be  over  within  five  minutes,  but  it  has
 been  prolonged.

 Is  it  the  pleasure  of  the  House  to  sit
 for  another  ten  minutes?

 HON,  MEMBERS:  Yes.

 MR.  CHAIRMAN:  Even  if  it  is  ex-
 tended  by  one  hour,  you  are  not  going
 to  be  called  because  your  name  has
 not  come  in  the  ballot.  It  is  net  going
 to  benefit  you.

 VAISAKHA  7,  90l  (SAKA)  in  LLT.,  Khan  390
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 The  House  will  be  extended  by  ten
 minutes,

 DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER;  There  is  no  question  of  shuwing
 any  disrespect  to  the  hon,  Members  of
 this  House.  They  are  putting  ques-
 tions,  In  fact,  with  regard  to  this  IIT,
 Kanpur,  several  questions  have  al-
 ready  been  put,  and  we  are  discussing
 ul:  these  matters  in  this  House.  Simi-
 surly,  in  the  other  House  also  ques-
 tins  are  being  put.  If.  on  the  plea  of
 autonomy,  there  is  no  accountability,
 ‘we  would  not  have  answered  the  ques-
 tions  at  all.  The  fact  that  we  are
 answering  questions  shows  that  we
 are  having  respect  for  the  Members.
 IT  am  also  a  Member  of  the  House  and
 sonie  day  I  may  he  on  the  other  side
 and  would  tike  to  put  some  aueSstiuns.
 So,  how  can  I  show  disrespect  to  the
 Members?

 Parliament  has  pasei  certain  Acts
 and  statutes  on  the  basis  of  which  cer-
 tain  powers  have  ‘een  delegated  to
 these  institutions,  and  within  the
 framework  of  the  powers  which  have
 been  delegated  to  them,  thev  can  taac
 decisions,  For  instance,  dismissal  cf
 ar  en*ployee.  It  is  a  case  of  the  domes-

 tic  tribunal  and  if  the  rules  have  been
 lay  mplied  with.  uven  a  court  cf

 aw  will  Jot  interfere

 Then  again,  there  is  also  powers
 with  the  court  of  Jaw  to  see  whether
 the  rules  are  complied  with  or  not.

 Autonomy  is  enjoyed  by  these  insti-
 tutions  to  the  extent  spelt  out  by  the
 Act  of  Parliament,  Therefore,  when
 we  speak  of  autonomy,  it  does  not
 mean  that  there  igs  no  accountability.
 I  have  read  out  the  portion  from  the
 very  Act  to  show  that  the  Visitor,  on
 Government  advising  him,  can  take
 action  in  this  matter.  So,  the  appre-
 hension  of  the  hon.  Member  is  not
 correct,

 सभापति  महोदय  :  श्री  श्रज  भूषण  तिवारी,  श्राप
 सिर्फ  सवाल  पूछिए  ।



 39
 irregularitics

 एक  साननोब  सदस्य  हर  झ्रादमी  को  सवाल  पूछने
 का  मौका  मिलना  चाहिये  ।

 श्री  मनोहर  लाल  :  सभापति  महोदय,  यह  मामला
 हमारे  कानपुर  का  है  t  हम  यह  मानते  हैँ  कि  आप  के
 रूल्स  एंड  रगुलेशंस  के  मुताबिक  हमारा  नाम  बैलट  में
 नहीं  आया  लेकिन  आप  इस  बात  का  ख्याल  रखेंगे,

 ह  हमारे  क्षेत्र  का  मामला  है,  शुरू  में  में  ने  इस  मामल  को
 पालियामेंट  मे  उठाया  है  और  तीन  बार  शिक्षा  मंत्री
 से  मिला  हूं,  तोन  बार  राष्ट्रपति  से  मिला  हूं,  वहां  की
 तमाम  अनियमितताओं  के  बारे  में,  डायरेक्टर  की  ताना-
 शाहो  के  बार  में,  डायरेक्टर  के  श्रीमती  इन्दिरा  यांधी
 और  संजय  गांधी  से  संबंधों  के  बारे  में,-यह  सारी  चीजें
 लिखी  गई  हैं  और  पपस  में  छपी  है  लेकिन  इस  के  बावजूद
 -बलट  में  चूंकि  मेरा  नाम  नहीं  अया  इसब्रिये  मुझ  बोलने
 का  मौका  नहीं  मिला,  हम  आप  से  डिमाण्ड  करत  हैं
 कि  इस  पर  दो  घंट  की  चर्चा  होनी  चाहिय  जैसा  कि  स्पीकर
 साहब  ने  2  तारीख  को  आश्वासन  दिया  था  |  यहां  पर
 डायरेक्टर  बैठ  हुए  हैं

 इश्चापति  महोदय  :  हम  आप  के  जजवात  की  कद्र
 करते  हैं,  यह  आप के  क्षेत्र  का  मामला  है  लेकित  मैं  क्या
 कहूं ?  में  मजबूर  हुं।  यह  आप  को  बर्दाकिस्मती  है  कि
 बेलट  में  आप  का  नाम  नहीं  आया  t  ग्राप  2  घंट  की  चर्चा
 के  लिए  स्पोकर  साहब  से  डिमान्ड  कर  सकते  हैं  ।

 PROF.  DILIP  CHAKRAVARTY
 We  al!  endorse  the  views  of  my  friend,
 Mr.  Manoharlal.  Let  there  be  a  two
 hour  discussion.  We  all  want  to  parti-
 cipate  in  the  discussion,

 (Interruptions)

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Manohar  Lal,
 your  feelings  wili  be  conveyed  to  the

 oeaker.

 श्री  ब्रज  भूजण  तिवारी  (खलीलाबद )  :  सभापति
 महोदय,  आई  आई  टी,  कानपुर  में  अनियमितताओं  और
 मनमानी  नियक्लियों  तथा  प्रदोन्नति  के  सम्बन्ध  में  तमाम
 बातें  कही  गई  हैं  -  डा0  रामजी  सिंह  ने  वहुत  से  तथ्य
 आप  के  सामने  रखे  है  इस  के  पहले  भी  प्रधान  मंत्री
 तथा  माननीय  शिक्षा  मंत्री  को लिखित  रूप  में  कई  सदस्यों
 ने  दिया  है,  इस  सदन  में  भी  नियम  377  के  अस्तगत
 मामले  की  उठाया  गया  है  और  उबाल  भी  हुए  हैं  लकिन
 इस  के  बावजूद  शिक्षा  मंत्री  अपनी  आंखें  बन्द  किए  हुए
 हैं  i  इतना  सब  होने  के  बावजूद  उन  को  कोई  प्राइमा-
 फंसी  केस  नजर  नहीं  श्राता  ।  में  उनके  उत्तर  के  सम्बन्ध
 में  पछना  चाहूंगा,  पिछली  बार  जिस  प्रश्न  पर  आधे  घंटे
 की  चर्चा  उठाई  गई  है,  श्रीमती  पार्वती  कुृष्णन  का  प्रश्न
 था,  उस  में  उन्होंने  लिखा  था

 “There  was  a  complaint  that  one
 Principal  of  Compus,  Shri  J.  5.
 Mittu  was  dismissed.  He  was  dis-

 missed  after  following  all  the  de-

 Alleged  APRIL  27,  979  in  IT,  Kan  392
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 tails  of  procedure.  Then  this  Gentle-
 men  ‘went  to  the  High  Court  and  the
 High  Court  dismissed  his  application.
 Then  political  pressure  was  brought
 to  bear  in  this  Institute.”

 DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER:  On  a  point  of  order.  The  hon.
 member  has  placed  this  matter  before
 the  hon,  Speaker  on  a  question  of  pri-
 viiege  for  misleading  the  HouSe.  So  it
 is  under  consideration  of  the  hon.
 Speaker.  A  question  of  privilege  has
 been  raised  over  this  matter.  When
 the  matter  is  referred  to  the  Speaker,
 Isubmit  thatthis  should  be  placed
 before  the  hon.  Speaker.

 श्री  ब्रज  भूषण  तिवारी  :  श्रगर  प्रिविलेज  का  मामला
 उठाया  गया  तो  उस  का  जवाब  आयेगा  लेकिन  यह  जो
 आधे  घंटे  की  चर्चा  उठाई  गई  है,  इस  प्रश्न  का  जो  उत्तर
 था  वह  बिल्कुल  झूठ,  गलत  और  तथ्यों  पर  ग्राधारित
 नहीं  है।  श्री  जे  एन  मटूट  ने  स्वयं  मुस  पत्र  लिख  कर  कहा
 है  कि  में  ने  हाईकोर्ट  में  कोई  मुकदमा  या  किसी  प्रकार  का
 केस  दायर  नहीं  किया  इसलिये  खारिज  होने  का  कोई
 प्रश्न  ही  नहीं  है  t

 दूसरी  बात  यह  है  कि  3  दिसम्बर,  977  को
 “न्लिट्ज”  में  छपा  था  कि  आई  आई  टी  कानपुर  में
 विद्यार्थियों  द्वारा  आत्महत्यायें  सब  से  अधिक  हैं  ।  इसके
 अलावा  आज  भी  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल  चल  रही
 है।  तमाम  प्रकार  के  धरने  हुए  है  t  मध्यापकों  में  असनन्‍्तोष
 है,  विद्यार्थियों  में  ग्रसंतोष  है  ।  तमाम  लोगों  ने  शिकायतें
 लिख  कर  भेजी  हैं  ।  इतना  ही  नहीं,  जो  जे  ई  ई  के  एग्जा-
 मिनेशन  होते  हैँ  उन  में  भी  व्यापक  पैमाने  पर  धांधली
 की  गई  है  ।  इस  धांधली  के  बारे  में  भी  मंत्री  जी  ने
 उत्तर  दिया  कि  प्राइमा-फेसी  केस  नहीं  बनता  इसीलिए
 अगली  कार्यवाही  नहों  की  गई  ।

 HO इसी  भम्बन्ध  में  में  ए  के  दर  कमेटी  की  रेक्‍मेंडेशन्स
 से  दो  चार  लाइनें  सुनाना  चाहता

 “As  suggested  by  you,  I  have  ex
 amined  the  papers  regarding  the
 joint  entrance  examination  conduct-
 ed  by  the  Social  Committee  and  my.
 observations  are  as  follows:

 “There  appears  to  be  overwriting
 in  respect  of  Code  Nos.  NW  64,  MX
 4]  and  F2  42,

 In  respect  of  these  candidates,  the
 original  works  have  been  altered.  No
 initials  had  been  put  against  the
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 above-mentioned  instances  of  over-
 writings  There  is  no  recorded  evi-
 dence  of  any  policy  decision  having
 been  made  in  this  connection,  by
 the  Committee.  No  uniform  criteria
 appear  to  have  been  followed  in
 making  the  alterations.

 In  view  of  the  above  facts,  ]  am
 of  the  opinion  that  a  prima  facie
 case  for  inguny  exists  against  the
 individual  who  has  made  the  altera-
 tions.”

 This  3६  dated  April  10,  1976.

 इस  क,  बाद  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  नहीं
 हुई  ।

 फिर  अनुसूचित  जातियो  के  बारे  में  एरटीमेट्स
 कमेटी  ने  भी  लिखा  है  कि  ग्रहा  पर  एक  श्री  आर  0  आर  0
 वर्मा  थे,  जिन  का  प्रोमोशन  हुआ  था  एज  ए  सुपरिस्टेन्डेल्ट
 परन्तु  जा  वतमान  डायरेक्टर  है  उन्हों  ने  उन  को  चाजें
 नही  लेने  दिया  ।  उस  सस्था  के  चेयरमैन  मि0  थापर
 है  शौर  हम  तो  यह  दखते  है  कि  जितने  भी  आई0  आई
 टीज0  देश  में  है,  उन  के  चेयरमन  बडे  उद्योगपतियों
 और  कारखानेदारों  को  ही  बनाया  जाता  है  जो  झपने
 धन्धों  में  व्यस्त  रहते  है  द्ौर  केवल  एक  रबड-स्टैम्प
 की  तरह  काम  करते  हैं  1  वह  डायरेक्टर  के  कब्जे  में  रहते
 है  ।  मि0.  वर्मा  जो  थे,  उन  को  चार्ज  नही  दिया  गया
 और  गयवने  मेंट  श्राफ  इडिया  की  जो  ला  मिनिस्ट्री  है,
 उस  ने  अपनी  रिपोर्ट  मे  साफ  यह  राय  दी  है  कि  इन  वे
 साथ  ज्यादती  हो  रही  है  मगर  चेयरमैन  मि 0  थापर  जो  है,
 जिन  को  हमारे  श्री  मनोहर  लाल  पत्न  लिखते  हैं,  व ेउनको
 धमकी  देते  है  ।  यह  जनवरी  i2,  1979  की  चिट्ठी
 है,  जिस  मे  से  मे  पढ़  कर  झ्राप  को  सुनाता  हूं"

 ‘I  am  also  of  the  opinion  that  if
 the  question  is  not  allowed  to  96
 closed,  it  is  likely  to  land  Shri  Varma
 into  difficulty  which  I  would  not  like
 to  happen  if  I  can  help  it.”

 हस  प्रकार  की  धाघले  घाजी  होती  है  भौर  इस
 प्रकार  की  धमकी  वहां  के  कर्मचारियों  को  दी  जाती  है
 जो  शैड्यूल्ड  कास्ट्स  क  हैं,  जिस  के  बारे  में  एस्टीमेट्स
 कमेटी  नें  भी  भपनी  रिपोर्ट  में  कहा  है।

 इसी  के  साथ  साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहता
 ण्  दु के  जो  रजिस्ट्रार  है,  उन  को  बिना  किसी  द  ्  के

 ौर  बिना  किसी  कारण  के  ससपैंड  कर  दिया  गया  ।
 i9  जनवरी,  979  को  गव्िंग  बाड़ी  की  मीटिंग

 हुई  भौर  शर  मीटिंग  में  सस्पेंशन  की  कोई  चर्चा  नहीं
 हई  i  23  बवरी  को  श्री  to  fro  सिंह  ने,  जो  मिंग
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 बाडी  के  सदस्य  है,  सि0  थापर  को  लिखा  कि  रजिस्ट्रार
 गिरराज  किशोर  के  बारे  में  क्‍या  कार्यवाही  हो  रही  है  tT
 इस  के  भी  .9  जनवरी  को  वहा  जा  मीटिंग  हुई,
 उस  मीटिंग  मे  इस  की  कोई  चर्चा  गवर्मिंग  बाड़ी  में  नही
 हुई  मगर  बैक  डेट  में  चेयरमैन  से  ससपेशन  भार्डर  पर
 दस्तखत  करा  दिये  गये  9  जनवरी  के  लैटर  में
 यह  बात  बताई  गई  है  ।  इसी  प्रकार  से  झौर  भी  बातें
 हे।  एक  नही  बल्कि  बहुत  सी  ऐसी  बातें  हैं  ।
 जो  रजिस्ट्रार,  फाश्नेन्स  है,  इन  की  नियक्ति  कब  हुई  Y
 wafer  बाडी  की  45  थी  मीटिंग  मं  यह  हुई  dtr
 इस  सम्बन्ध  में  मेँ  दो  लाइन  श्राप  को  पढ़  कर
 सुनाना  चाहता  हु।  इस  में  साफ  तार  पर  यह  कहा
 गया  है

 “Assessment  scheme  for  promo-
 tions  tou  high  posts

 यह  बात  उस  में  तय  नही  हुई  थी  कि  हाई  पोस्टो
 के  लिए  यह  है  बल्कि  जो  श्रौर  ड्  है  उन  की  नियुक्ति
 के  बारे  म  है  मगर  इस  को  वायलेट  कर  के  मि0  एस  0  एस 0
 श्रीवास्तव  की  नियुक्ति  की  गई  क्योवि  सारे  घोटाले,
 सारी  टेक्नीकल  एजूकेशन  जा  ग्रान्ट  है  उस  का  70  फीसदी
 पैसा  इन  बड़े  हाथियों  को  दिया  जाता  है,  सात  सात  करोड,
 छ  छ  कशीड  रुपये  की  ग्रान्ट  उन  को  मिलती  है  ।  इसलिये
 फाइनेन्स  डिपार्टमेन्ट  में  ऐसा  भ्रादमी  होना  चाहिये,
 ऐसा  रजिस्ट्रार  होना  चाहिये  जो  इन  की  मनमानी  को
 माने  t  इस  प्रकार  की  नियक्ति  कर  के  ये  भ्रपने  ही  भादमी
 को  रखते  है  ।  तो  में  एक  सीधा  सवाल  पूछना  चाहता  हूं
 कि  तमाम  अखबारों  में  सारी  बातें  कही  गई  है,  ग्लेरिंग
 इन्सटान्सेज  हरेंगूलेरिटीज  की  है  शौर  फाइनेन्शियल
 करप्शन  की  बाते  भी  कही  गई  है  श्रौर  जाच  कराने  का
 प्राविजन  भी  है  भौर  प्रभी  हाल  में  वहा  के  डाइरेक्टर
 ने  स्वय  वहां  के  स्थानीय  अखबारों  में  यह  बयान  दिया  था
 कि  में  जाच  कराने  के  लिए  तैयार  ह  भर  इस  में  श्ोटोनामी
 की  कोई  झडचन  नही  बनती  है  परन्तु  पता  नही  सरकार
 क्यों  हिचकिया  रही  है  ।  यह  एक  विजित्र  स्थिति  है
 कि  वहां  का  डायरेक्टर  बयान  देता  है  कि  जांच  कराझो
 भर  हमारे  शिक्षा  मंत्री  की  प्राखो  पर  पढ़ी  बंधी  है।
 कि  कोई  प्राइमाफेसी  केस  नही  बनता  है,  मैं  स्पष्ट  तोर  पर
 उत्तर  चाहूंगा  कि  जब  इस  प्रकार  के  गंभीर  भारोप  है,
 एस्टीमेट  कमेटी  में  ारोप  है  और  तमाम  संसद  सदस्यों  से
 लिखित  शिकायतें  की  हैं,  विश्वविद्यालय  का  पूरा  वातावरण
 अशात  भौर  क्षुब्ध  है,  डायरेक्टर  के  कहने  के  बावजूद  भी
 ऐसी  कौन  सी  बात  हैं  कौन  से  कारण  है  कि  भाप  जांच
 कराने  में  हिचकिना  रहे  है  ?

 दूसरी  बात  मैं  यह  जानना  चाहता  हें  कि  भाई0
 आाई0  टी0  की  गवनिंग  बाड़ी  के  लेयरमैन  पव  पर
 थापर  झझौर  सिंधानिया  जैसे  बड़े  बड़े  पृंजीपतियों  के
 बदले  में  क्‍या  भाप  श्ज्छे  किस्म  के  लोगो  को  चेभ्नरमैन
 पद  पर  नियुक्त  करन  पर  विचार  करेंगे  जो  कि  भ्रपना
 अधिक  समय  वहां  दे  सकें  श्ौर  शिक्षा  की  तरक्की  में  भी
 योगदान  कर  सकें  ।

 DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER:  The  hon.  Member  has  mentioned
 three  matters  which  are  now  the  sub-
 ject-matter  of  the  privilege  matter
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 which:.hag  been  mentioned  before  the
 hon:  Speaker,  Sv,  I  do  not  want  to
 comment  on  these.  Sufficient  expla-

 /nation  will  be  given  to  the  hon.  Speak-
 er,  and  let  him  decide  who  is  right  and
 wko  is  wrong,  80,  lam  not  making
 any  comment  on  these.

 About  suspension  of  the  Registrar,  I
 May  say,  it.  ig  not  only  suspension  but
 actual  steps  have  been  taken  to  ini-
 tiate  disciplinary  proceedings  accord-
 ing,  to:  law;  a  charge  sheet  has  been
 served  on  him.  There  are  several
 heads  of  charges.  There  are  four
 articles  of  charges  Under  them,  allo-
 gether  26  items  of  dereliction  of  duty,
 omission  and  commission  have  been
 mentioned.  <A  retired  judge,  Justice
 Ri  K.  Baveja,  a  retired  District  and
 Sésstons  Judge,  Punjab  Judicial  Ser-
 vice,  who  was  also  in  the  Commission
 of  Inquiry  which  inquired  into  the
 Mquor  death  by  using  spurious  liquor
 in  Delhi  in  197Z,  and  who  was  again
 in  the  Commission  of  Inquiry  for  in-
 quiring  into  the  lathi-charge  of  poli-
 titai  prisoners  during  Emergency  on
 280  October  1975,  has  been  appointed
 to  look  into  this  matter.  This  matter
 is  now  before  the  Inquiry  Committee
 and,  as  I  have  said,  that  is  perfectly
 within  the  domestic  jurisdiction  of  this
 itistitution.  Government  is  not  going
 to,interfere  in  this  matter.

 AS  regards  various  other  matters
 which  the  hon.  Member  has  referred
 to,  I  would  say,  the  charge  is  not  only
 against  this  instiiution,  Shri  Manohar
 ULal  was  saying  that  it  related  to  his
 constituency.  I  knew  only  yesterday
 that  he  has  also  levelled  charges
 against  the:  IIT,  Bombay.  There  may
 bevcharges  against  all  the  IITs,  There-
 fare;  this:  Government  wil!  scrutinise
 ali  theee  charges.  Merely  because  cer-
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 tain  charges  have  been  signed  by  a
 number  of  MPs,  it  will  not  mean  that
 the  charges  are  substantiated.  This  is
 what  has  been  stated  in  the  letter
 addressed  to  Shri  N.  Sanjiva  Reddy,
 President  of  India:  ‘

 “The  present  Director  is  a  man
 who  35  devoid  of  ideals  and  values.
 He  got  this  assignment  as  a  reward
 for  his  ailegiance  {o  the  former  rul-
 ers  of  the  country.  He  is  a_  great
 udmizer  of  Sanjay  Gandhi  whom  he
 cultivated  with  assiduous  zeal....”

 “The  Director  follows  the  British
 policy  of  divide  and  rule  to  keep
 himself  in  power.”

 This  Director  offered  to  resign  last
 year.  But  a  number  of  professors  came
 to  me  and  said  that  this  should  not  be
 done,  I  called  the  Director  and  said
 that  that  would  bring  a  bad  name  to
 the  institution  if  he  did  not  face  the
 situation

 As  regirds  the  appointment  0०
 Chairman,  it  is  not  a  fact  that  every
 time  we  appoint  some  industrialist.
 For  msianre,  m  Delhi  IIT,  we  have
 appointed  Air  Marshal  Arjun  Singh,
 who  38  89  member  of  the  Minorities
 Commission  In  Bombay  IIT,  there  is
 a  very  weil  known  scientist,  But
 wherever  we  feel  that  particular  per-
 sons  will  contribute  to  the  general
 development  of  this  institution,  cer-
 tainly  we  should  consider  them,

 MR.  CHAIRMAN:  The  House  stands
 adjourned  till  .00  A.M,  on  Monday.
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 The  Lok  Subha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Monday,  April

 30,  979/Vaisakha  10,  90l  (Saka).


